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 विषय

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  :

 जतारांकित  प्रश्न  संख्या  42/  43,  44

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर  :

 ताराकित  प्रश्न  संख्या  41,  45  से  60

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  :  394,  395,  397  से  552

 बिहार  विधान  सभा  की  अवधि  समाप्त  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सामान्य  बजट  पेश  किए  जाने  से  पहले  लोक-सभा  स्थगित  किए  जाने  के  बारे  में  घोषणा

 शहरी  और  ग्रामीण  विकास  सम्बन्धी  स्थायी  समिति  (1994-95)

 तेरहवां  प्रतिबेदन  और  कार्यवाही  सारांश--प्रस्तुत

 समितियों  के  लिए  निर्वाचन

 रबड़
 बोर्ड

 कॉयर  भोर्ड

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  की  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 सैंतालीसवां  प्रतिबेदन-स्वीकृत

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 रूपसा  बांगरीपोसी  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  है
 प्रस्ताव  को  स्वीकृति  देने  की  आवश्यकता

 कार्तिकेश्वर  पात्र

 मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  में  मध्य  रेलबे  का  जोनल  मुख्यालय  स्थापित

 करने  की  आवश्यकता

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल

 कपड़ा  नीति  की  समीक्षा  करने  तथा  देश  की  तथा  विशेषकर  मध्य  प्रदेश

 की  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  और  जीणोंद्धार  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करने  की  आवश्यकता

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय

 बिहार  के  जीर्ण-क्षीर्ण  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  तथा  रख-रखाज  के  लिए

 समुचित  धन  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता

 मुमताज  अंसारी

 बिहार  के  जहानानाद  जिले  में  केन्द्रीय  विधालय  खोलने  की  आवश्यकता

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह

 *  किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न  को  उस  सदस्य  ने  ही  पूछा

 (i)

 कालम

 I-20  20

 20-36



 (7)

 विषय  कालम

 तमिलनाडु  के  लम्बी  दूरी  के  उत्कृष्ट  तैराक  को  मास्टर  कुटरालेस्थरन  की  उपलब्धियों

 को  उचित  मान्यता  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 सोन्दरम  218--219

 उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  के  कृषि  विश्वविद्यालय  के  लिए  अधिक  धन  आबोटित

 करने  की  आवश्यकता

 श्री  गोपी  नाथ  गजपति  219

 »  देश  में  गो-हत्या  पर  कड़ाई  से  प्रतिबन्ध  लगाने  की  आवश्यकता

 परशुराम  गंगवार  219-..  220

 केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  विधेयक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  सिंह  देज  220--230

 केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे

 में  सांविधिक  संकल्प  --  बापिस  लिया  गया

 रासा  सिंह  रावत  230---231

 केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  विधेयक

 खण्ड  2  से  23

 यथा  संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  सिंह  देव  232--233

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  233

 सामान्य  1995-96-  प्रस्तुत

 श्री  मनमोहन  सिंह  235--267

 बित्त  1995  पुरःस्थापित  268
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 लोक  सभा  ।।  बजे  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 गुर्दे  का  अवैध  व्यापार

 न

 342.  कुमारी  उमा  भारती  :

 श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  बंगलौर  तथा  देश  के  अन्य

 स्थानों  में  गुर्दे  के  अवैध  व्यापार  के  भंडाफोड़  होने  के  संबंध  में

 जानकारी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  लक  कितने  डाक्टरों  तथा

 एजेंटों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 क्‍या  इस  तरह से  प्राप्त  गुर्दों  की  देश  से  बाहर  भी  तस्करी

 की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (S)  क्या  किसी  केन्द्रीय  जांच  एजेंसी  न ेइस  अवैध  व्यापार  के

 संबंध  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  और

 मानव  अंगों  के  अवैध  व्यापार  पर  अंकुश  लगाने  हेतु
 मानव  अंग  प्रतिरोषण  1994  के  प्रावधानों  का  कड़ाई  से

 पालन  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  डप  मंत्री

 पवन  सिंह  :  से  भारत  सरकार  को  गुर्दों  के

 अवैध  व्यापार  की  जानकारी  कर्नाटक  सरकार से  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट

 के  अनुसार  कर्नाटक  में  एक  डाक्टर  को  गिरफ्तार  किया  गया

 और  बाद  में  उसे  जमानत  पर  छोड़  दिया  कर्नाटक  आयुर्विशान
 परिषद  द्वारा  दो  अन्य  डाक्टरों  का  पंजीकरण  रद्द  कर  दिया  गया

 सरकार  को  देश  के  बाहर  की  जा  रही  गुर्दों  की  तस्करी  के  बारे  में

 कोई  जानकारी  नहीं

 मानव  अंगों  का  प्रतिरोषण  1994  हिमाथल

 प्रदेश  और  महाराष्ट्र  राज्यों  तथा  सभी  संघ  राज्यक्षेत्रों  में  4.2.1995  से

 लागू  हो  गया  अन्य  राज्यों  से  अनुरोध  किया  गया  है  बि  वे  या  तो

 उपर्युक्त  अधिनियूस  को  लागू  करें  अथवा  इस  संबंध  में  अपना

 अधिनियम  कर्नाटक  और  पश्चिम  बंगाल  सरकारों  ने

 सूचित  किया  है  कि  वे  या  तो  उपयुक्त  अधिनियम  को  लागू  करेंगे
 अथवा  शीघ्र  ही  अपना  अधिनियम  पारित

 कुमारी  उमा  भारती  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  शिकायत  जो

 अभी  बंगलौर से  प्राप्त  हुई  इससे  पहले  भी  यह  रैकेट  बहुत  समय

 से  काम  कर  रहा  स्वयं  मेरी  जानकारी  में  यह  मामला  1987  में

 आया  था  जबकि  में  राजनीति  में  नहीं  सांसद  भी  नहीं  यदि  मंत्री

 «महोदय  मेरी  हिन्दी  समझ  पा  रहे  हैं  तो  मैं  उमसे  जानना  चाहती  हूं  कि

 यह  मामला  सबसे  पहले  सरकार  की  जानकारी  में  कब  मैं  यह
 भी  जानना  चाहती  हूं  कि किन-किन  शहरों  के  मामले  आए  हैं  क्योंकि

 यह  सिर्फ  बंगलौर  का  ही  मामला  महीं  मनुष्य  को  शरीर  से अधिक

 कुछ  भी  प्यारा  नहीं  होता  इसीलिए  यह  बात  हिन्दुस्तान के  लिए  शर्म

 से  डूब  मरने  वाली  हिन्दुस्तान  के  गरीब  लोग  अपने  शरीर  का  गुर्दा
 बेचने  के  त्लिए  मजबूर  हो  इससे  ज्यादा  शर्म  और  दुर्भाग्य  की  बात

 क्या  हो  सकती

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  प्रश्न  पूछना

 कुमारी  उमा  भारती  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि

 और  कितने  शहरों  से  ऐसी  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  और  कब-कब  प्राप्त

 हुई

 श्री  पषन  सिंह  घाटोजार  :  मैं.पहले  ही  यह  बता  चुका

 हूं  कि  हमें

 ज्रौ  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  में  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया

 जा  इसलिए  आप  कृपया  बैठ

 श्री  राम  नाईक  :  मंत्री  महोदय  को  सही  और  तथ्यात्मक

 जानकारी  देनी  मुम्बई  में  भी  गंभीर  मामले  हुए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पूरक  प्रश्न  पूछ  सकते

 .

 श्री  अन्ना  जोशी  :  उन्हें  जह  जानकारी  देनी  चाहिए  जो  मांगी  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कोई  जानकारी  नहीं  दी  है  और  आप

 विरोध  प्रकट  कर  रहे  इसलिए  आप  कृपया  बैठ  मैं  आपको

 पूरक  प्रश्न  पूछैने  की  अनुमति

 श्री  पवन  सिंह  घाटोबार  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि

 इस  समय  हमारे  पास  राज्य  सरकारों  से  मिली  यह  दो  जानकारियां

 वे  दोनों  मैंने  सदन  को  बता  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  के  दो  भाग  आपको  सबसे  पहले
 जानकारी  कब  दूसरे  यह  जानकारी  आपको  किलने  नगरों  से



 ३  मौखिक  उत्तर

 ये  दो  प्रश्न  है अथवा  एक  प्रश्न  के  दो  भाग  यदि  आपके

 पास  जानकारी  तो  उसे  अन्यथा  आप  यह  जानकारी  बाद  में  दे

 सकते

 श्री  पथन  सिंह  घाटोवार  :  हम  माननीय  सदस्य  को  यह

 जानकारी  बाद  में  दे

 कुमारी  उमा  भारती  :  यह  बहुत  सीरियस  मैटर  मैं  यह  जानना

 चाहती  जिसका  उत्तर  मंत्री  महोदय  ठीक  से  होम  वर्क  करके  नहीं  दे

 पाये  हैं  कि  इसकी  पहली  शिकायत  कब  दर्ज  हुईं  जैसी  कि

 मंत्री  महोदय  ने  आधी-अधूरी  कच्ची  जानकारी  दी  कि  कुछ  राज्यों  ने

 स्थीकार  कुछ  ने  नहीं  स्वीकार  मेरा  आग्रह  है  कि  यह

 सीथे-सीधे  गरीबों  से  जुड़ा  हुआ  मामला  क्योंकि  गरोब  ही  अपना  गुर्दा
 बेचने  के  लिए  मजबूर  होता  है  तो  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से

 पूछना  चाहती  हूं  कि  कया  केन्द्रीय  सरकार  पहल  उन  राज्यों

 जो  राज्य  इसमें  पहल  नहीं  करना  चाहते  ताकि  केन्द्र  सरकार  स्वयं

 दखल  देकर  विदेशों  में  जो  इसका  व्यापार  हो  रहा  उसको  रोका  जा

 यदि  प्रधान  मंत्री  जी  स्थयं  इसका  उत्तर  देने  को  उत्सुक  हों  तो

 अच्छा

 प्रधान  मंत्री  नरसिंह  :  यह  एक  अच्छा  सुझाव
 हम  ऐसा

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  जहां  तक  मिली  जानकारी  का  सम्बन्ध  है

 उनसे  यह  पता  चलता  है  कि  जबकि  ज्यादातर  सभी  डोनर्स

 हिन्दुस्तानी  कुछ  डोनर  यकीनन  गैरमुल्की  हैं  तो  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्‍या  इसके  बारे  में  एक्सटरनल  अफेयर्स  मिनिस्ट्री  के

 माध्यम  से  सरकार  कोई  एक्शन  लेगी  कि  ऐसे  देशों  जहां  से  लोग

 यहां  आते  खास  इस  तरह  का  इलाज  व्यापार  उसके
 उनपर  कोई  रोकथाम  लगाई  क्या  उन  मुल्कों  में  इस  तरह

 की  पाबन्दी  है  कि  वह  गैरमुल्कों  में  जाकर  इस  तरह  का  कोई  व्यापार

 नहीं  कर  सकते  ?

 श्री  नरसिंह  राज  :  यह  बताना  बड़ा  कठिन  गुर्दा  देने
 बालों  और  लेने  वालों  के  लिए  एक  कारण  हमें  प्रत्येक  मामले  के

 विवरण  में  जाना  हम  गुर्दा  देने  बाले  अथवा  गुर्दों  की  राष्ट्रीयता
 का  पता  नहीं  लगा  यह  पता  लगाना  सम्भव  नहीं

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मैं  पाइण्ट  आफ  आर्डर  इसलिए
 उपस्थित  कर  रहा  था  कि  यह  जानकारी  पूरी  नहीं  मुम्बई  शहर  में

 एक  कौशल्या  नाम  का  जड़ा  अस्पताल  है  और  उसमें  इस  प्रकार  के
 किडनी  के  आपरेशंस  करके  बेचने  याला  बड़ा  रैकेट  चलता  मुम्बई
 के  सबसे  प्रैस्टीजियस  मुम्बई  महापालिका  का  जो  होस्पिटल

 उसके  जो  इंचार्ज  डाक्टर  उनको  इसके  कारण  सस्पैण्ड  किया  गया

 15  1995  मौखिक  उत्तर  4

 यह  इतनी  गम्भीर  घटना  है  कि  सभी  अखबारों  में  हेडलाइंस  के  तौर

 पर  आई  हैं  और  उसकी  जानकारी  इसमें  नहीं

 अब  मेरा  सवाल  यह  है  कि  क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  यह  जानकारी

 महाराष्ट्र  सरकार  से  मांगी  मांगी  थी  तो  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इसके

 बारे  में  क्या  जानकारी  दी

 श्री  पवन  सिंह  घाटोयार  :  इस  समय  मेरे  पास  ऐसी  कोई
 जानकारी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  कहना  है  इस  मामले  को

 व्यापक  प्रधार  दिया  गया  क्‍या  आपके  मंत्रालय  ने  महाराष्ट्र  सरकार

 से  जानकारी  मांगी  आप  यह  पता  लगा  सकते  हैं  और  बह  जानकारी

 उन्हें  दे  सकते

 श्री  पजन  सिंह  घाटोवार  :  मैं  जानकारी  प्राप्त  कर  उन्हें  दे

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  इसीलिए  मैंने  आपत्ति  की  थी  कि

 सरकार  काम  नहों  कर  रही  है  और  वहां  महाराष्ट्र  सरकार  भी  काम  नहीं

 कर  रही  अध्यक्ष  ऐसे  कैसे  ऐसे  तो  सवाल  पूछने  का  कुछ
 मतलब  ही  नहीं

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उनके  पास  जामकारी  नहीं  है  तो  मैं  क्‍या

 कर  सकता

 श्री  राम  नाईक  :  उन्हें  उसे  प्राप्त  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  कैसे  ?

 श्री  राम  नाईक  :  मैं  आपको  बताता  मेरा  नियेदन  इतना  हो

 है
 कि  यदि  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  पर  मंत्री

 के
 पास  जानकारी  नहीं

 ह

 आप  स्वयं  प्रश्न  करके  मंत्री  महोदय  से  जानकारी  प्राप्त  करने

 को  कह  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  निर्देश  के  अनुसार  नहीं  चनन

 मैं  अपने  विवेक  का  प्रयोग

 श्री  राम  नाईक  :  मैं  केवल  अनुरोध  कर  रहा

 श्री  पथन  सिंह  घाटोवार  :  उनके  प्रश्न  का  मुख्य  प्रश्न  से  सम्बन्ध

 नहीं  इसके  लिए  मुझे  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  ही  उचित  प्रश्न  है  और
 आपको  उत्तर  देना  चाहिए  मैं  यहां  यह  भी  कह  दूं  कि  अन्य  मंत्रियों

 को  बीच  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना

 मुमताज  अंसारी  :  अध्यक्ष  प्रकाश  में  आया  गुर्दे  के

 अवैध  व्यापार  का  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  गुर्दा
 निकाल  कर  उसे  सामान्य  वस्तु  के  समान  बाजार  में  बेचना  दण्डनीय

 होना  मैं  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  स ेयह  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  मानव  अंग  प्रत्यारोपण  1994  में  इसके  लिए  पर्याप्त



 |  मौखिक  उत्तर

 व्यवस्था  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  प्रकार  की
 गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  दण्ड  देने  की  व्यवस्था
 अधिनियम  में  है और  क्‍या  कानून  का  उल्लंघन  करने  बालों  को  मृत्यु
 दंड  समेत  पर्याप्त  दण्ड  देने  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव  मैं

 ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  एक  बार  गुर्दा  निकाल  लिए  जाने  पर  शरीर
 निष्क्रिय  हो  जाता  है  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  प्रश्न  को  अनुमति  नहीं  पहले
 तो  यह  निराधार  प्रश्न  है  तथा  दूसरे  आप  राय  मांग  रहे

 मुमताज  अंसारी  :  यह  निराधार  नहीं  केबल
 तीन  या  चार  महीने  पहले  लागू  किए  गए  कानून  में  जो  भी  व्यवस्था

 मैं  इतना  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  व्यवस्था  कारगर  है  या

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  यदि  आप  समझे  नहीं  हैं  तो

 मैं  आपको  इसे  नहीं

 मुमताज  अंसारी  :  मेरा  प्रश्न  1994  में  लागू  किए  गए  कानून
 से  सम्बन्धित

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  राय  नहीं  मांग

 मुमताज  अंसारी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  की  जाएगी  अथवा

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 कार्सिकेश्वर  पात्र  :  गुर्दे  का  अवैध  व्यापार  देश  भर

 में  सरकार  की  जानकारी  के  बिना  चल  रहा  मैं  सरकार  से  स्पष्ट  रूप

 से  यह  पूछता  हूं  कि  क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विभिन्‍न  प्रथार  माध्यमों  के

 ट्वारा  गुर्दे  के  अवैध  व्यापार  के  बुरे  परिणामों  का  प्रचार  करने  का  प्रस्ताव

 है  जिससे  इसे  रोका  जा  लोगों  को  इसके  बुरे  परिणामों  की  जानकारी

 हो  सके  और  उन्हें  यह  पता  चल  सके  कि  देश  में  इस  प्रकार  का  गुर्दे
 का  अवैध  व्यापार  चल  रहा  इसके  बारे  में  लोग  भी  सरकार  को

 जानकारी  दे  सकते  अतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 विभिन्‍न  प्रचार  माध्यमों  के  द्वारा  ऐसा  कुछ  करने  का  विचार  रखती

 श्री  नरसिंह  राज  :  इसके  लिए  सबसे  उत्तम  मार्ग  यह  होगा

 कि  जैसा  सुझाव  दिया  गया  सबसे  पहले  सभी  राज्य  सरकारों  से  इस
 बारे  में  अपना  कानून  पारित  करने  के  लिए  कहा  जाए  ताकि  कानून  की

 व्यवस्थाओं  के  अनुसार  यथाशीघ्र  कार्रवाई  की  जा  इसके  बावजूद
 जब  भी  ऐसे  मामले  हमारी  जानकारी  में  लाए  जाएं  हमें  तुरन्त  उन्हें  राज्य

 सरकारों  की  जानकारी  में  लाना  चाहिए  और  पता  लगाना  चाहिए  कि

 इस  बारे  में  उन्होंने  क्या  जिन  राज्यों  ने  कानून  पास  नहीं  किए
 हैं  उनसे  हम  शीघ्र  ऐसा  करने  के  लिए  ही  कह  सकते  हम  इतना

 ही  कर  सकते  हैं  क्‍योंकि  यह  राज्य  का  विषय

 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  अध्यक्ष  एक  तरफ  यह
 व्यापार  धड़ल्ले  से  चल  रहा  है  और  दूसरी  तरफ  इस  व्यापार  को  ठीक

 ठहराने  की  दिशा  में  कुछ  विज्ञापन  ऐजेंसियां  और  कुछ  समाचार  पत्र

 उनके  चित्र  प्रदर्शित  करके  दिखाते  हैं  कि  इसने  गुर्दा  दिया  और  फिर  भी

 यह  काम  कर  रहा  यह  साइक्लिंग  कर  रहा  यह  स्कूटर  चला  कर

 24  1916  मौखिक ||  खिक  उत्तर  न

 अपना  व्यवसाय  कर  रहा  क्या  आप  ऐसे  बिज्ञापनों  के  ऊपर  प्रतिबंध
 लगायेंगे  ताकि  इस  अवैध  व्यापार  को  रोका  जा

 श्री  पषन  सिंह  घाटोबार  :  विज्ञापनों  के  सम्बन्ध  में  हमें
 देखना  होगा  और  आवश्यक  कार्रवाई  करनी

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  यह  बात  सही  है  कि  जो  लोग

 गुर्दा  देते  उसका  प्रमुख  कारण  गरीबथो  है  7  अगर  गरीबी  है  तो  इस
 सिलसिले  में  क्या  सरकार  कोई  ठोस  कदम  उठाना  चाहती  है  जिससे

 लोग  गरीबी  के  कारण  नहीं  बल्कि  अन्य  कारणों  से  अगर  गुर्दा  देना  चाहें
 तो  क्या  सरकार  इसके  बारे  सोच  रही  है  या  कोई  कदम  उठाने  जा

 रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  ही  व्यापक  प्रश्न  फिर  भी  यदि
 आप  चाहें  तो  उत्तर  दे  सकते

 श्री  नरसिंह  राज  :  लोग  स्थेच्छा  से  भी  गुर्दा  देते  मुझे
 ऐसे  मामलों  की  जानकारी  है  जिनमें  सम्बन्धियों  द्वारा  गुर्दा  दान  किए  जाने

 से  लोगों  की  जान  बचाई  गई  जहां  ऐसा  बुरी  रुपया  ऐंठने
 आदि  के  उद्देश्य  से किया  जाता  है  वहां  कानून  का  उत्म्नंघन  किया  जाता

 इसी  के  बारे  में  कानून  में  व्यवस्था  है  और  उसी  के  खिलाफ  हमें

 कार्रवाई  करनी  परन्तु  बहुत  से  मामलों  में  हम  सभी  जानते  हैं  कि

 स्वेच्छा  से  गुर्दा  दिया  जाता  है  तथा  केवल  गुर्दा  ही  नहीं  बल्कि  वे  सभी

 अंग  जो  दो-दो  होते  जीवन  बचाने  के  लिए  दान  में  दिए  जाते

 श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  अध्यक्ष  यह  जो  गुर्दे  का

 मामला  यह  10  साल  से  चल  रहा  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  हेल्‍थ

 मिनिस्टर साहब  से  शिकायत  भी  की  ।  मैंने  खास  सौर  से  जालमां  स्टेशन
 आगरा  में  देखा  कि  लैपरोसी  पेशेंट्स  के इलाज  के  नाम  पर  गुर्दे  निकाल

 लिये  जाते  फिर  उनको  नॉमिनल  रेट  पर  बेच  दिया  जाता  ये

 मरीज  मारे-मारे  फिर  रहे  हमें  ऐसी  कईं  शिकायतें  सुनने  को  मिल

 रही  मैं  सुप्रीम  कोर्ट  में  भी  इस  मामले  को  लेकर  गया  मेडिकल

 इंस्टिटयूशन  की  एक  टीम  भी  बनी  उसने  कहा  था  कि  हम  कोई
 टैक्निकल  आदमी  नहीं  डाक्टरों  की  जो  टीम  बनी  हुईं  है  और  जो

 यह  व्यापार  कर  रहा  उनके  खिलाफ  आप  सख्त  कार्यवाही
 गरीब  2-3  हजार  रुपयों  के  लिये  अपने  गुर्दे  बेच  देते  हैं  और  जिन्दगी

 भर  मारे-मारे  फिरते  जब  तक  आप  कोई  सख्त  कानून  नहीं  बनायेंगे

 तब  तक  यह  धंधा  बंद  नहीं  क्या  आप  इस  धंधे  को  रोकने  के

 लिये  कोई  कानून

 श्री  पथन  सिंह  धाटोबार  :  इस  अधिनियम  में  यह
 व्यवस्था  है  कि  यदि  किसी  डाक्टर  के  खिलाफ  मामला  सिद्ध  होता  है
 तो  उसकी  चिकित्सा  सम्बन्धी  डिग्री  को  रद्द  किया  जा  सकता  है  तथा
 अन्य  दण्डात्मक  कार्रवाई  भी  की  जा  सकती



 जम्मू  में  बम  विस्फोट

 के

 243.  श्री  रामाश्नय  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  सुरैन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  थर्ष  गणतंत्र  दिवस  समारोह  में  जम्मू  के  मौलाना

 आजाद  मैमोरियल  स्टेडियम  में  हुए  बम  बिस्फोटों  की  घटनाओं  का

 क्या  ब्यौरा

 इस  घटना  की  जांच  के  क्‍या  परिणाम  रहे  तथा  किन-किन

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 (1)  इस  घटना  की  जिम्मेदारी  लेने  वाले  उग्रवादी  संगठनों/बिदेशी

 एजेन्सियों  का  बिवरण  क्या

 इस  घटना  में  मारे  गए/।धायल  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या

 क्या

 पीड़ित  व्यक्सियों  को  अथवा  मृतकों  के  परिवारों  को  दिए

 गए  मुआवजे  का  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनंरावृत्ति  रोकने  हेतु  राज्य  में  सुरक्षा
 तथा  आसूचना  संगठनों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 गए

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 सथा  अंतरिक्ष  जिभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  :  और  26.

 1.1995  को  गणतंत्र  दिवस  समारोह  के  दौरान  जब  राज्यपाल  जम्मू  के

 मौलाना  आजाद  मैमोरियल  स्टेडियम  में  भाषण  दे  रहे  उस  समय

 लगातार  तीन  बम-विस्फोट  जिसके  परिणामस्वरूप  8  व्यक्ति  मारे

 गए  और  54  व्यक्ति  घायल

 मामले  की  जांच  का  कार्य  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा
 गया

 स्थानीय  समाचार  पत्रों  में  छपी  रिपोर्टों  के
 हिज्ब-उल-मुजाहिदीन  अल-जिहाद  और  जमात

 उल-मुजाहिदीन  ने  इन  विस्फोटों  की  जिम्मेदारी  ली

 राज्य  सरकार  ने  मारे  गए  प्रत्येक  व्यक्ति  के लिए  एक
 लाख  की  अनुग्रह  राहत  राशि  तथा  घायल  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति  के

 लिए  500/-  से  5000।  तक  की  राशि  का  भुगतान  करने  की  घोषणा

 की

 संवेदनशील  क्षोत्रों/प्रतिष्ठानों  मे ंसतरर्कका  और  गश्त  लेज

 और  मजबूत  विभिन्‍न  एजेंसियों  के  बीच  सूचना  बेहतर  रूप  में

 उपस्नण्य  कराने  और  उसका  प्रयोग  करने  ताकि  एजेंसियों  के  बीच  बेहतर
 तालमेल  हो  तथा  शस्त्रों/हथियारों  की  सीमा  पर  चोरी  छिपे

 आया-जाही  को  रोकने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  इस  प्रकार  की

 15  1995  मौखिक  उत्तर

 घटनाओं  को  रोकने  में  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  जनता

 को  शिक्षित  करने  और  उसमे  जागरूकता  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  सरकार  की  तरफ  से

 जो  उत्तर  आया  उससे  जाहिर  होता  है  कि  कश्मीर  में  तरह-तरह  की

 चघटनायें  घट  रही  हैं  और  हमारी  जितनी  भी  एजेंसियां  उनमें  आपस

 में  तालमेल  नहीं  इन्होंने  तालमेल  बेहतर  बनाने  के  लिए  अब  सोचा

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  ऐसा  बेहतर

 लालमेल  बनाने  के  लिए  पहले  से  क्‍यों  नहीं  सोचा  जब  इतनी
 खतरनाक  परिस्थिति  काश्मीर  की  मंत्री  जी  ने  उत्तर  में  बताया  है

 कि  हम  बेहतर  तालमेल  इन  एजेंसियों  का  करने  जा  रहे  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  क्या  पीछे  छोटी-मोटी  घटनायें  हुईं  थीं

 और  ऐसा  तालमेल  पहले  से  क्‍यों  नहीं  किया

 श्री  धुवनेश  चतुर्वेदी  :  तालमेल  तो  बेहतर  ही

 लेकिन  नाकाफी  इसलिए  बेहतर  किए  जाने  की  कोशिश  हो  रही

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  आप  स्वयं  इस  बात

 को  कबूल  करेंगे  कि  उत्तर  जो  बह  इतना  खतरनाक  उत्तर  देश
 के  लिए  सबसे  बड़ा  दर्दनाक  उत्तर  आप  इतने  बड़े  देश  को  चला

 रहे  हैं  और  अभी  तक  इन  एजेन्सियों  का  बेहतर  तालमेल  नहीं  हुआ

 दूसरी  बात  यह  अभी  तक  गिरफ्तारियां  कितनी  हुई  इसका
 उत्तर  अभी  तक  नहीं  दिया  है  कि  कितनी  गिरफ्तारियां  हुई  मैं  सरकार

 से  जानना  चाहता  इस  केस  के  अन्दर  कितने  लोग  दोषी  पाए
 जिनको  आपने  गिरफ्तार

 श्री  भुवनेश  चतुर्वेदी  :  अध्यक्ष  जैसा  निवेदन  किया  जा

 चुका  जांच  कर  रही  है  और  जांच  के  नतीजे  आने  पर

 दोषी  आदमियों  के  खिलाफ  कार्यबाही  की  जाएगी  और  अभी  तक  कोई

 कार्यंबाही  नहीं  की  गई  लेकिन  चार  अधिकारियों  को  सस्पैंड  किया

 गया  है  और  दो  अधिकारियों  का  यहां  से  तुरन्त  स्थान  परिवर्तन  कर  दिया
 गया  जो  अभी  तक  स्टैप  जांच  कर  रही  है  और
 उसके  बीच  में  कोई  प्राइमाफेसी  केस  इस्टैबलिश  बह  उचिल  नहीं
 माना

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  इनके  पास  एक  ही
 दवा  अधिकारियों  फो  बदल  देना  और  घटना  का  निवारण  हो

 जी  चेतन  चौहान  :  अध्यक्ष  काश्मीर  में  बम

 विस्फोट  हुआ  यह  बड़े  ही  शर्म  की  बात  क्योंकि  मिलिटैंट्स  ने

 दे  दी  थी  और  सरकार  को  इसकी  पूरी  जानकारी

 मिलिटेंट्स  ने धमकी  दी  थी  कि  थे  26  जनवरी  के  समारोहों  में  निश्चित

 रूप  से  गड़बड़ी  स्पष्ट  चेतावनी  के  बावजूद  मंच  से  पांच  फीट
 की  दूरी  पर  विस्फोट  इसके  लिए  कौम  लोग  और  एजेन्सियां
 जिम्मेदार  मैं  ग्रह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  आपने  इसके  लिए

 को  जांच  के  आदेश  दिए  हैं  और  क्या  जांच  प्राथमिक  रिपोर्ट

 मिल  गई  है  तथा  आपने  क्या  कारंबाई  की
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 श्री  भुबनेश  चतुर्वेदी  :  यह  निवेदन  किया  जा  चुका  है  कि  इसमें

 इंक्यायरी  बैठा  दी  गई  है  और  वह  जांच  चल  रही
 प्राइमाफेसी  जो  उस  समय  राज्यपाल  महोदय  और  प्रशासन  को

 उस  आधार  पर  चार  अधिकारियों  को  मुअत्तिल  कर  दिया  गया  है  और

 कुछ  अधिकारियों  के  ट्रांसफर  हो  गए  हैं  लेकिन  की

 इंक्यायरी  चल  रही  है  और  अभी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  आईं  यह  मैं

 निवेदन  करना  चाहता

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  गंणतंत्र  दिवस
 को  मौलाना  आजाद  मैमोरियल  स्टेडियम  में  यह  दु्भाग्यपूर्ण  घटना

 जिसमें  8  लोग  मारे  गए  और  54  घायल  इसकी  जिम्मेदारी
 का  जो  उत्तर  में  था  कि  अल-जिहाद  और

 जमात-उल-मुजाहिदीन  ने  अपने  ऊपर  ली  मैं  मंत्री  जी  से जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  इन  दोनों  संगठनों  ने  अपने  ऊपर  जिम्मेदारी  ली
 |

 क्या  इसके  बारे  में  हमारी  सरकार  ने  कोई  छानबीन  की  कि  यह

 जिम्मेदारी  वास्तव  में  उनकी  है  ?  इसमें  कोई  सच्चाई  है  या  ऐसे  ही  इन्होंने

 जिम्मेदारी  ले  ली  पहली  बात  यह  दूसरी  बात  यह  है  कि  निरंतर

 सीमा  पर  हथियारों  का  आवागमन  जारी  है  और  निरंतर  तस्करी  वगैरह

 होती  रहती  माननीय  मंत्री  जी  न ेकहा  कि  हमने  सब  कार्यवाही  की

 में  आपसे  यह  जामना  चाहता  हूं  कि आए-दिन  ऐसी  घटनाएं  हो  रही

 हैं  इसकी  रोकथाम  के  लिए  माननीय  मंत्री  जी  ठोस  रूप  में  क्‍या

 कार्यवाही  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुके  शेष  भाग

 का  उत्तर  यदि  आप  देना  चाहें  तो  दे  सकते

 .

 श्री  भुवनेश  चतुर्वेदी  :  जैसा  मैंने  आपको  निवेदन  किया  है  किं

 की  जांच  हो  रही  है  और  जांच  के  तहत  जो  भी  आदमी

 दोषी  पाए  जाएंगे  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जिन

 संगठनों  ने  जिम्मेदारी  ली  है  उसकी  भी  जांच  चल  रही  क्योंकि  यह
 बात  जिसने  ली  है  यह  स्थानीय  समाचार  पत्रों  में  ही छपी  जब  तक

 जांच  नहीं  करेगी  तब  तक  यह  पता  नहीं  चलेगा  कि  यह

 सही  है  या  कोई  झूठा  क्लेम  कर  रहा  यह  सब  जांच  के  बाद  ही  पता

 चल

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  यह  जांच  कथ  तक

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  न  दिया

 श्री  फपूलचन्द  वर्मा  :  जम्मू-कश्मीर  के  महामहिम

 राज्यपाल  महोदय  पर  तीसरी  बार  यह  हमला  हुआ  उन्होंने  अपने

 बयान  मे  यह  कहा  है  कि  यह  जो  बस  विस्फोट  हुआ  है  यह  रिमोट
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 कंट्रोल  से  हुआ  है  और  शायद  गंणतंत्र  दियस  के  ।5  दिन  पहले  यह
 बम  मौलाना  आजाद  ग्राउंड  के  अंदर  गाड़  कर  रखा  गया  उन्होंने

 यह  भी  कहा  कि  इसमें  शायद  राजकीय  कमंचारी  और  पुलिस  के  लोगों

 का  भी  हाथ  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  थे
 ये  सारी  बातें  स्वीकार  कर  रहे  हैं  तो  जो  राज्य  के  कर्मचारी  और  पुलिस
 के  जवान  और  ऑफिसर  उसमें  मिले  हुए  हैं  उनके  खिलाफ  आप  क्‍या

 कार्यबाही  आपने  वैसे  तो  कहा  है  कि  की  जांच

 चल  रही  है  लेकिन  मेरा  यह  कहना  है  कि  जब  राज्यपाल  महोदय  पर

 तीसरी  बार  यह  हमला  हो  गया  तो  क्‍या  आप  ऐसी  स्थिति  में  वहा  के

 राज्यपाल  को  बदलने  के  बारे  में  कोई  विचार  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  भुवनेश  चतुर्वेदी  : यह  तो  बिल्कुल  अलग  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  स्थीकृति  नहीं  दे

 जी  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  आपके

 माध्यम  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  मुंबई  शहर  में  जो  बम  विस्फोट

 इसी  सदन  में  सबने  उनको  देशद्रोही  कहा  आप  कहले  हैं  कि

 की  प्राइमाफेसी  की  आपके  पास  रिपोर्ट  है  उसी  में  यह

 देशद्रोही  करके  रिपोर्ट  आती  अभी  महाराष्ट्र  में  जो  इलैक्शन  हुए
 उसमें  नजर  रखते  हुए  ने  उनके  ऊपर  जो  इल्जाम  लगाए

 थे  आपने  वापस  लिए  और  इसलिए  जापस  लिए  कि  जह  राजनीतिक
 कारण  हिज्ब-उल्त-मुजाहिदीन  नाम  का  जो  संगठन  यहां

 हमारे  होम  मिनिस्टर  ने  कहा  था  कि  इन  संगठनों  से  इलैक्शन  ल्लड़ाने
 के  लिए  बात  कर  रहे  क्या  यह  आपकी  राजनीति  महीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राजनीति  नहीं

 श्री  सुवनेश  चतुर्वेदी  :  महाराष्ट्र  की  राजनीति  पर  अभी  कमेंट

 करना  उचित  नहीं

 श्री  सुधीर  गिरि  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  ने

 बताया  कि  सरकार  लोगों  में  आवाद  के  खतरों  के  बारे  में  जागरूकता

 चैदा  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 सरकार  आतंकवाद का  सामना  करने  के  लिए  निचले  स्तर  तक  लोगों

 को  हथियारबन्द  करने  के  सुझाव  पर  विचार  कर  रही

 भुजनेश  चतुर्वेदी  :  इस  समय  इस  बारे  में  कुछ  बताना  बहुत
 कठिन  परन्तु सभी  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ककि  चुनौती
 का  सामना  किया  जा

 कार्तिकेश्थर  पात्र  :  घाटी  में  कुछ  संगठन  जम्मू
 कश्मीर  के  लोगों  को  आतंकवाद में  शामिल  होने  के  लिए  उककसा  रहे

 मै ंजानना  चाहता हूं  कि  क्‍या  सरकार  को  इन  संगठनों  की  जानकारी

 मैंने  सरकार  को  यह  दिखाने  के  लिए  कि  थे  किस  प्रकार  भारत



 ॥  मौखिक  उत्तर

 सरकार  के  खिलाफ  है  तथा  उन्होंने  किस  प्रकार  ऐसी  स्थिति  पैदा  कर

 दी  है  जिससे  घाटी  के  लोग  देश  के  बिरूद्ध  हो  जाएंगे  एक  पत्रिका

 एण्ड  किलਂ  सरकार  को  भेजी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस

 सूचना  की  जांच  की  गई  तथा  उन  संगठनों  के  विरूद्ध  क्या  कार्रवाई  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आपको  माननीय  सदस्य  द्वारा  भेजी  गई

 मामग्रा  को  जानकारी

 प्रधान  मंत्री  नरसिंह  :  हम  केवल  उनकी

 भावनाओं  से  सहमतिं  प्रकट  कर  सकते

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  बताया

 कि  मामला  को  सौंप  दिया  गया  सामान्यतः  ऐसे  मामलों

 की  जांच  स्थानीय  अधिकारी  करते  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  फिर

 यह  मामला  को  क्‍यों  सौपा  क्‍या  ऐसा  करना  भी

 गम्भीरता  को  देखते  हुए  किया  गया  है  अथवा  सरकार  को  सम्बन्धित

 एजेन्सी  की  रिपोर्ट  पर  संदेह  कया  मैं  उन  तथ्यों  को  जान  सकता

 हूं  जिनके  कारण  यह  मामला  को  सौंपा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  पहले  ही  पूछ  चुके  हैं  कि  ऐसा  क्‍यों

 किया  गया  तथा  इसे  को  क्‍यों  सौपा

 श्री  भुबनेश  चतुर्वेदी  :  की  जांच  राज्य

 सरकार  के  अनुरोध  पर  कराई  जाती  इस  मामले  में  भी  राज्य  सरकार

 के  अनुरोध  पर  यह  जांच  कराई  जा  रही

 एड्स  संबंधी  कानून

 ४44  उम्मारेड्ड  जेंकटेस्वथरलु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  एड्स  के  संबंध  में  एक  ऐसा
 व्यापक  कानून  बनाने  का  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि

 सभी  सरकारी  और  गैर-सरकारी  अस्पताल  एड्स  के  रोगियों  को

 अनिवार्य  रूप  से  उपचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  बारे  में  विश्ज  स्वास्थ्य  संगठन  के  केन्द्रीय  सरकार

 का  कुछ  सुझाव  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  कानून  कब  तक  पुरःस्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 नी  :  से  सरकारी  और  प्राइवेटं  अस्पतालों  में

 एड्स  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  इस  समय  कानून  बनाने  का  कोई

 प्रस्ताव  विचधाराधीन  नहीं  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  ऐसा  कानून
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 बनाने  का  कोई  सुझाव  भी  प्राप्त  नहीं  हुआ  चूंकि  इस  बारे  में  इंकार

 करने  अथवा  भेदभाव  करने  की  समस्या  अधिकतर  गलतफहमियों  और

 अस्पतालों  में  कार्यरत  चिकित्सीय  अथवा  परा-चिकित्सीय  कार्मिकों

 के  मस्तिष्क  में  पैदा  हुई  आंशकाओं  के  कारण  हुई  हैं  इसलिए  उनके

 बीच  फैली  ऐसी  गलतफहमियों  और  आशंकाओं  को  दूर  करने  हेतु  एक

 ठोस  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  सभी  राज्य  सरकारों  को

 यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  थे  एड्स  रोगियों  का  बिना  किसी  भेदभाव

 के  उपचार  सुनिश्चित

 उम्मारेड्डि  वेंकटेस्वरलु  :  प्रचार  माध्यमों  मे यह  समाचार

 बड़े  पैमाने  पर  आ  रहे  हैं  कि  कुछ  विशेषकर  पूर्वोत्तर  राज्यों  में

 एड्स  के  मामलों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  इसके  लिए  उन्होंने  अनेक

 कारण  दिए  पहले  हमारी  यह  गलतफहमी  थी  कि  यह  मुख्यतः
 अनैतिक  यौनाचार  के  कारण  फैलता  परन्तु  हाल  में  ये  मामले

 नशीली  दवाइयों  की  आदत  और  खून  चढ़ाए  जाने  के  कारण  भी  बहुत
 बढ़े

 स्वयं  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  चिकित्सीय  और  अर्ध-चिकित्सीय

 कर्मचारियों  में  भी गलतफहमी  व्याप्त  इसी  कारण  जन-साधारणं  में

 यह  गलत  धारणा  और  अधिक

 एड्स  के  मरीजों  को  अस्पतालों  में  भर्ती  नहीं  किया  जाता  और

 उनका  इलाज  नहीं  किया  जब  तक  सरकार  ऐसे  विशेष  कदम

 नहीं  उठाती  कि  इन  मरीजों  को  अस्पतालों  में  भर्ती  किया

 जाए  और  उनका  इलाज  तब  तक  इसका  इलाज  नहीं  हो
 क्योंकि  चिकित्सीय  और  अर्ध-चिकित्सीय  में

 स्वयं  ही  गलतफहमी  बे  एड्स  के  मरीजों  को  भर्ती  नहीं  ऐसी
 ही  गलतफहमी  आम  लोगों  में  भी

 क्या  सभी  अस्प्तालों  में  बिना  भेदभाव  के  अन्य  मरीजों  के  समान

 इन  मरीजों  का  इलाज  हो  क्‍या  सरकार  ने  अस्पतालों  में  इन
 मरीजो  को  भर्ती  करने  के  लिए  कोई  निर्देश  जारी  किए  क्या  सरफार

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  बनाना  चाहती
 '

 सिल्वेरा  :  एड्स  के  मरीजों
 अथवा  अन्य  मरीजों  के  बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  सभी
 राज्य  सरकारों  और  निजी  अस्पतालों  को  यह  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  इन
 के  सम्बन्ध  में  कोई  भेदभाव  न  बरता

 कई  वर्ष  पहले  जेनेवा  में  विश्व  स्वास्थ्य  सम्मेलन  में  स्वीकार  किए
 विश्य  स्वास्थ्य  संगठन  के  प्रस्ताव  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  देशों  में
 भारत  भी  शामिल  प्रस्ताव  में  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि

 संक्रमित  और  एड्स  के  मरीजों  की  गोपनीयता  बनाए  रखी
 उस  सम्मेलन  में  चार  बातें  स्वीकार  की  गई  भारत  ने  भी

 उनका  पालन  किया  सभी  एड्स  एच  आई  थी  संक्रमित  अथवा  एड्स
 के  रोगियों  को  अस्पतालों  में  भर्ती  किया  जाए  और  उनके  साथ  कोई
 भेदभाव  न  बरता

 उम्मारेड्ड  जेंकटेस्थरलु  :  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  हो  रहा
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 सरकार  ने  एक  साल  पहले  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  संगठन  का  गठन
 किया  मैं  स्वयं  नहीं  जानता  कि  उस  संगठन  को  वास्तव  में  क्या
 गतिविधियां  मैं  नहीं  समझता  कि  जहां  तक  इन  रोगियों  के  इलाज
 का  सम्बन्ध  इस  संगठन  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  कोई  तालमेल

 हाल  में  राज्य-वार  कितने  एड्स  मरीज  अस्पतालों  में  भर्ती  किए
 क्या  एड्स  पर  नियंत्रण  के  लिए  नए  किस्म  के  टीके  निर्माण  करने

 के  लिए  कोई  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  हैं  7  अस्पतालों  में  इन
 मरीजों  का  इलाज  करने  के  लिए  कौन  से  अत्याधुनिक  तरीकों  को

 अपनाया  जा  रहा

 सिल्वेरा  :  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  एड्स  का  अभी

 तक  कोई  इलाज  नहीं  केन्द्र  सरकार  का  नाम  का

 एक  संगठन  इसका  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  है
 जिसमें  राज्य  सरकारें  इसकी  एजेन्सी  के  रूप  में  कार्य  करती  राज्य

 सरकारों  के  लिए  पर्याप्त  धन  स्वीकृत  किया  गया  है  और  हम  आशा

 करते  हैं  कि  सभी  राज्य  सरकारें  संगठन  के  निदेशों  के  अनुसार  कार्य

 माननीय  सदस्य  ने  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  कार्यों  के

 बारे  में  पुछा  उसके  अनेक  कार्य  उसका  सबसे  प्रमुख  कार्य  है
 लोगों  में  एड्स  के  बारे  में  यह  जागरूकता  पैदा  करना  कि  यह  कैसे

 फैलता  है  और  इससे  कैसे  बचा  जा  सकता  ऐसे  वर्ग  समूहों  का  पता

 लगाया  गया  है  जिनसे  यह  रोग  फैल  सकता  जैसे  यौन  व्यापार  में

 लगे  टूक  खून  चढ़वाने  विश्वविद्यालय  छात्र

 और  दूसरे  खून  चढ़ाने  से एड्स  को  फैलने  से  रोकना

 सुनिश्चित  करने  के  तीसरे  मौजूद  यौन  रोग  उपचार  क्लिनिकों

 को  साधन  सम्पन्न  चौथे  यौन  व्यापार  में  लगे  लोगों  में  निरोध

 के  उपयोग  को  बढ़ाबा  देना  ताकि  रोग  की  छूत  को  रोका  जा सके  और

 पांचये  चिकित्सीय  और  अर्ध-चिकित्सीय  जिनमें  परामर्श

 सेवाएं  भी  शामिल  को  प्रशिक्षित

 ने  बचाव  और  जिसमें  खून  को  सुरक्षा  भी

 शामिल  बरतने  की  नीति  अपनाई  प्रशिक्षण  के  द्वारा  मेडिकल

 केस  मेनेजमेंट  को और  अधिक  मजबूत  किया  गया

 ने  ये  कार्यक्रम  शुरू  किए  हैं  और  हम  आशा  करते  हैं  कि  राज्य  सरकारें

 इस  परियोजना  में  केन्द्र  से  सहयोग

 उम्मारेडिड  वेंकटेस्वरलु  :  कृपया  मेरी  मदद
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  संगठन  एड्स  पर  नियंत्रण

 रख  सका

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ऐसा  न  आप  बाद  में  इस  पर  चर्चा

 कर  सकते

 वसंत  पवार  :  अध्यक्ष  एड्स  हमारे  देश  में  और

 जिश्य  में  भी  तेजी  से  बढ़  रहा  मैं  पेरिस  में  अन्तर्राष्ट्रीय  चिकित्सक

 सांसद  संगठन  के  शिखर  सम्मेलन  में  शामिल  हुआ  उसमें  एक

 प्रस्ताव  यह  था  कि  सम्बन्धित  राज्याध्यक्षों  से अनुरोध  किया  जाए  कि

 वे  एड्स  रोधी  कार्यक्रम  के लिए  अपने  बजट  प्रावधानों  में  वृद्धि
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 खून  की  जांच  के  लिए  आवश्यक  टीके-एलिजा  टेस्ट  तथा  उत्तम

 किस्म  के  निरोध  सप्लाई  पुस्तिकाएं  जारी  करने  और  जन  मानस

 को  जागरूक  करने  के  लिए  बजट  में  अधिकाधिक  प्रावधान  करने  की

 आवश्यकता  यह  प्रावधान  केन्द्र  द्वारा  किया  जाना

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से जानना  चाहता  हुं  कि  क्या

 सरकार  एड्स  रोधी  कार्यक्रम  के  लिए  बजट  प्रावधानों  में  वृद्धि  करने

 की  योजना  बना  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  इसके  लिए  आप  इनसे  शाम

 पांच  बजे  तक  इन्तजार  करने  को

 सिल्वेरा  :  मैं  केबल  इतना  बता  सकता  हूं  कि

 केन्द्र  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  एड्स  कार्यक्रम  के  लिए  पर्याप्त  धन

 स्वीकृत  किया  इस  धन  का  उपयोग  करने  का  काम  राज्य  सरकारों

 का  इस  धन  का  उपयोग  करने  के  बाद  उन्हें  उसके  उपयोग  का

 प्रमाण  देना  होगा  ताकि  उसे  दूसरी  किस्त  दी  जा  हमें  आशा  है  कि

 राज्य  सरकारें  इस  धन  का  सदुपयोग  इस  परियोजना  के  लिए  धन

 की  कमी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  केबल  एलोपैथिक  या  आयुर्वेदिक  डाक्टर  ही

 प्रश्न  कर  सकते

 कनोजिया  :  माननीय  मैं  प्रधान  मंत्री  जी

 से  दो  बातें  पूछना  जैसा  कि  अभी  फंड  के  विषय  में  कहा  गया

 है  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  हमें  एड्स
 की  रोकथाम  के  लिए  कितनी  सहायता  मिली  उसमें  से  कितनी  हमने

 खर्च  कितनी  नहीं  की  और  बह  क्यों  नहीं  खर्च  क्यों  नहीं  बांटी

 जा  सकी  ?  मेरा  दूसरा  प्रश्न  है  कि  जो  नेशनल  एड्स  कंट्रोल  है  उसमें

 बताया  गया  है  कि  एड्स  इंजेक्शन  ब्लड  ट्रांसफ्यूजन  से

 और  मां  द्वारा  बच्ये  को  दूध  पिलाने  से  फैलती  जिसमें  60  प्रतिशत

 ब्लड  ट्रांसफ्यूजन  से  एड्स  होता  उसके  लिए  आपने  राज्य  सरकारों

 को  निर्देश  दिया  क्‍या  आपने  उसकी  मानेटरिंग  की  है  कि  यह

 कितना  लागू  हो  रहा  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  कि  यह  कहीं  भी

 लागू  नहीं  हो  रहा  तो  यह  कह  देना  कि  वहां  से  पूरा  फंड  आ

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  कितना  पैसा  कितना  खर्च

 और  यदि  पूरा  खर्थ  नहीं  किया  गया  है  तो  क्‍यों  नहीं  किया  गया

 क्योंकि  यह  पैसा  लैप्स  हो  जाता  है  और  कैरी  फारबर्ड  नहीं  होता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपके  पास  ये  सब  आंकड़े  हैं  लो  आप

 ये  आंकडे  दे  सकते  अन्यथा  वे  आप  लिखित  में  भेज  सकते

 प्रधान  मंत्री  नरसिंह  :  सामान्य  रूप  से  मैं  यह
 कह  सकता  जैसा  कि  मेरे  सहयोगी  ने  यह  एक  नई  समस्या

 है  जो  हमारे  देश  में  आ  रही  हमें  इसकी  इसके  विरोध  में  प्रधार

 और  इससे  बयाथ  करने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  साथधान  रहना  यदि

 हम  इसे  हौया  बनाएं  तो  वह  भी  उचित  नहीं  महोदय  जब  मैं
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 स्वास्थ्य  मंत्री  था  तब  मुझे  भारत  में  होने  बाली  सभी  छूत  की  बीमारियों

 फा  विवरण  जानने  का  मौका  मिला  भारत  की  बीमारियों  में  यह

 बीमारी  सबसे  बाद  में  आने  वाली  बीमारी  लगभग  साल

 पहले  एड्स  के  इतने  कम  मामले  थे  कि  उनकी  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं

 दिया  अब  क्योंकि  इसके  मामले  बढ़  गए  इस  ओर  ध्यान  दिया

 जा  रहा  मैं  आपको  आश्वासन  देता  हूं  हम  और  राज्य  सरकारें  भी

 सतर्क  हैं  और  राज्य  सरकारों  को  इसके  लिए  फंड  की  कमी  नहीं  रहेगी

 तथा  वे  स्थयं  भी  अपनी  ओर  से  इस  पर  धन  खर्च  इस  बीमारी

 पर  नियंत्रण  करना  हम  इसके  तथ्यों  पर  विचार  कर  रहे  मैं

 आपको  इतना  ही  आश्वासन  दे  सकता

 कनौजिया  :  अध्यक्ष  मेरे  सबाल  का  जवाब

 नहीं  आया  है  क्योंकि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  जो  पैसा  आया  है  उसमें

 से  70  परसेंट  पैसा  लैप्स  हो  गया  ह ैऔर  उसका  इस्तेमाल  नहीं  किया

 गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  यही  कह  रही  है  कि  पैसे  की  कोई  कमी

 नहीं

 कनौजिया  :  जो  पैसा  मिलता  है  उसको  खर्च  क्‍यों

 नहों  किया  जाता  है  क्योंकि  यह  लैप्स  हो  जाता  मैं  कारण  जानना

 चाहता  हूं  कि  वह  क्‍यों  नहीं  खर्च  किया

 जावाली  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  उत्तर  देले  हुए
 बताया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  बनाने  की  योजना  नहीं
 मैं  यह  जानता  हूं  कि  अकेले  कानून  से  कुछ  नहीं

 जहां  तक  प्रचार  और  जागरूकता  पैदा  करने  का  सवाल  है  यह
 जोर-शोर  से  चल  रहा  है  और  उसके  लिए  मैं  सरकार  को  बधाई  देता

 इस  बीमारी  की  सबसे  अधिक  खतरनाक  बात  इसके  साथ  जुड़ा
 सामाजिक  कलंक  है  तथा  यही  बात  इससे  सम्बन्धित  कार्यक्रम  को

 पूरा-पूरा  लागू  करने  के  आड़े  आ  रही  है  और  लोग  इस  रोग  से  पीड़ित
 होने  के  बावजूद  स्वेच्छा  से  इसकी  जानकारी  नहीं  दे  रहे  इसलिए  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  अपने  विशिष्टता  प्राप्त

 क्लिनिक  खोलने  का  जियार  है  ताकि  इस  बीमारी  की ओर  अधिक

 ध्यान  दिया  जा  प्रारम्भिक  अवस्था  में  इस  बीमारी  का

 इलाज  किया  जा  सकता  है  और  इससे  बचा  जा  सकता  इस  दृष्टि
 से  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  देश  में  विशेष  केन्द्र  स्थापित  किए
 जाएंगे  या

 सिल्लेरा  :  इस  बीमारी  का  इलाज  करना  कठिन

 है  और  जैसा  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  इसका  कोई  इलाज  नहीं

 कोई  व्यक्ति  इस  बीमारी  से  संक्रमित  होता  तो  इसके  बाद  बीमारी
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 होने  में  ।0।5  और  20  वर्ष  तक  लग  जाते  इससे  बचाव  के  लिए

 चिकित्सा  क्षेत्र  को  ही  बरन्‌  समाज  को  भी  इस  ओर  ध्यान  देना

 इस  मामले  में  हमे  धीरे-धीरे  कदम  बढ़ाना  होगा  क्योंकि  हम

 बीमारी  का  पता  आसानी  से  नहीं  लगा  इस  सम्बन्ध  में  विश्व

 स्वास्थ्य  सम्मेलन  के  प्रस्ताव  के  अंग  सुनाता  जिसमें  स्पष्ट  कहा  गया

 (1)  संक्रमित  और  एड्स  से  पीड़ित  व्यक्तियों

 के  प्रति  शिक्षा  और  सामाजिक  सहयोग  के

 कार्यक्रमों  के  द्वारा  समझ  और  सहानुभूति  की  भावना  पैदा

 (2)  संक्रमित  और  एड्स  से  पीड़ित  व्यक्तियों

 के  मानवीय  अधिकारों  और  सम्मान  की  रक्षा  करना  तथा

 और  यात्रा  में  उनके  प्रति  भेदभाव  बरते  जाने

 को  समाप्त

 (3)  जांच  को  गोपनीय  रखना  और  गोपनीय  ढंग

 से  सलाह  उपलब्ध  करना  तथा  बाधित  और

 एड्स  ग्रस्त  लोगों  को  अन्य  सहायक  सेया

 (4)  राष्ट्रीय  एड्स  नीति  के  बारे  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  को

 भेजी  जाने  जाली  किसी  भी  रिपोर्ट  में

 बाधित  और  एड्स  पीड़ित  लोगों  के  मानबीय  अधिकारों

 और  सम्मान  की  रक्षा  के  लिए  किए  गए  उपायों  की

 जानकारी  शामिल

 विश्व  स्वास्थ्य  सम्मेलन  ने  ये  प्रस्ताव  1988  में  पास  किए
 यद्यपि  हम  इस  बीमारी  के  स्रोत  और  संवेदनशीलता  पर  अंकुश  लगाना

 चाहते  पर  अनके  समस्याओं  के  कारण  हम  इसमें  तेजी  नहीं  ला

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या

 आप  विशेष  केन्द्र  स्थापित  कर  रहे  क्या  इस  बीमारी  के  इलाज  के

 लिए  विशेष  केन्द्र  खोलने  की  कोई  योजना  अथवा  कार्यक्रम

 सिल्वेरा  :  हमारे  यहां  स्वैच्छिक  संगठन

 क्लिनिक  ये  देश  भर  में  खोले  गए  हैं  तथा  उनकी  माफ॑त  हम  बीमारी

 पर  नजर  रख  रहें

 प्रमाणिक  :  अध्यक्ष  पूरक  प्रश्न  पूछने
 की  अनुमति  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  आज  से  एक  वर्ष

 पहले  नियम  377  के  अन्तर्गत  मैंने  यह  मामला  उठाया  था  और  मंत्री

 महोदय  ने  उसका  उत्तर  दिया  इसलिए  प्रश्न  पूछने  से  पहले  मैं  कुछ
 तथ्य  बताना  चाहता

 .  अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सीधे  प्रश्न  पूछें  अन्यथा  आपका  ,
 प्रश्न  बीच  में  ही  रह

 प्रमाणिक  :  मैं  सीधे-प्रश्न  पर  ही  आ  रहा

 एड्स  के  पहले  मामले  का  अम्बई  में  1986  में  पतला  लगा  अब  कुछ
 विशेषज्ञों  के  अनुमानों  के  अनुसार  भारत  में  60  लाख  एड्स  के  रोगी
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 कुछ  विशेषज्ञों  के  अनुसार  2000  इंसबी  तक  विश्ब  भर  में  एक
 अरब  एड्स  पीड़ित  व्यक्ति  हो  जिनमें  से  50  प्रतिशत  भारत  में

 यह  दिन  दूने  रात  चौगुने  बढ़  रहा  इसका  मुख्य  कारण  है
 समलैंमिक  यौन

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  विवरण  नहीं  हम  प्रश्न  चाहते

 प्रमाणिक  :  इसलिए  माननीय  प्रधान  जो  इस
 विभाग  के  प्रभारी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का

 किसी  भी  सरकारी  या  निजी  अस्पताल  अथवा  नर्सिंग  होम  में

 संक्रमण  रहित  खून  चढ़ाना  और  इस  जान  लेबा  बीमारी  के  फैलने

 पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  जापान  के  समान  गर्भ  निरोधक  गोलियों  के

 स्थान  पर  निरोध  का  उपयोग  सुनिश्चित  करने  तथा  महानगरों  में

 मामलों  की  एलिसा  गुप्त  रूप  से  करने  पर  निजी  एड्स
 क्लिनिकों  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  का  विचार

 सिल्येरा  :  मैं  समझता  हूं  माननीय  सदस्य  ने  आंकड़े

 तोड-मरोड़  कर  दिए  जांच  रिपोर्ट  के  अनुसार  24,60,075  लोगों  की

 जांच  की  गई  जिनमें  17,830  व्यक्ति  एड्स  रोगी  पाए  इस  समय

 हमारे  पास  यही  अंतिम  आंकड़े

 हमने  रक्त  बैंक  स्थापित  किए  हैं  तथा  हम  देश  में  उनका

 आधुमिकीकरण  भी  कर  रहे  हैं  और  कानूनन  यह  आवश्यक  है  कि  दान

 किए  गए  किसी  भी  खून  की  जांच  की  जाए  और  यदि  यह

 खून  संक्रमणयुक्त  पाया  जाए  तो  उसे  इस्तेमाल  करने  के  योग्य  न  माना

 रक्त  की  यह  सुरक्षा  सुनिश्चित  करना  कानून  में  आवश्यक

 प्रमाणिक  :  एलिसा  जांच  गुप्त  क्लिनिक  तथा

 गर्भ  निरोधक  गोलियों  की  जगह  निरोध  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  मंत्री

 महोदय  का  क्‍या  कहना

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  कठिन

 सिल्लेरा  :  खतरे  की  आशंका  वाले  लोगों  को  निरोध

 सरकारी  तंत्र  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  बांटे  जाते  हैं  तथा  ये

 आसानी  से  उपलब्ध  हैं  तथ  की  जांच  के  लिए  ही  एलिसा
 जांच  की  जाती

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री

 जी  ने  कहा  है  कि  यह  रोग  दुःसाथ्य  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  रोग

 दुःसाध्य  नहीं  बल्कि  असाध्य  विज्ञान  की  इतनी  प्रगति  कर  लेने  के

 बावजूद  भी  इस  रोग  की  कोई  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  आज
 तक  हम  केयल  प्रचार-तंत्र  के  माध्यम  से  ही  इस  रोग  को  रोकने  का

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  और  प्रधार-तंत्र  भी केबल  और  बाल  पैंटिंग

 के  अलावा  कुछ  नहीं  है  या  फिर  कंडोम  का  प्रयोग  मैं  पूछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार  ने  कोई  कानून  बनाया  है  7  जब  तक  आप  कानून
 नहीं  बनाएंगे  तक  तक  कुछ  नहीं  आपको  हर  हालत  में  कानून
 बनाना  जब  कोई  ब्लनड़  डोनर  ब्ल्नड  देता  है  तो  इंजेक्शन  की  एक
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 निडिल  को  हजारों  बार  प्रयोग  में  लाया  जाता  आज  भी  प्रामीण

 औषधालयों  में  ब्लड  डोनर  के  लिए  इंजेक्शन  निडिल  बदल  दी  जाय

 इसकी  कोई  व्यवस्था  नहीं  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह

 आधुनिक  बीमारी  है  और  यह  फ्री  सैक्स  के  कारण  आयी  मेरा
 आपसे  निवेदन  है  कि जब  तक  आप  बाल  पैंटिंग  पर  यह  नहीं  लिखेंगे

 परदव्यबुलोष्ठवतਂ  तथा  पूज्यन्ले  रमन्से

 तत्र  देवताਂ  लब  तक  यह  रोग  नहीं  यह  रोग  आधुनिकता  के

 कारण  देश  में  आया  कृपा  करके  आप  भारतीयता  पर  ध्यान  दें  और

 इस  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  आधुनिकता  की  चकायचौंध  में  न  पड़े
 ताकि  इस  रोग  का  निदान  हो

 श्री  नरसिंह  राज  :  यह  कंबल  एड्स  के  लिए  ही  नहीं

 यह  सावधानी  जब  भी  टीका  लगाया  बरती  जानी  हम
 जानते  हैं  कि  जिगर  को  सूजन  का  रोग  इजेक्शन  की  सुई  से  एक  मरीज

 से  दूसरे  मरीज  को  लगता  इसलिए  बहुत  सावधानी  बरती  जाती

 यह  सम्भव  है  कि  इृरदराज  के  इलाकों  में  चिकित्सा  अथया  अस्पतालों

 में  इस  या  उस  कारण  से  उतनी  सावधानी  नहीं  बरती  जितनी  उन्हें

 बरतनी  परन्तु  मैं  जानता  हूं  कि  यह  आवश्यक  है  और  इस
 सावधानी  को  बड़े  अस्पतालों  तथा  अन्य  जगहों  में  बड़ी  सीमा  तक

 बरता  जाता  हमें  दूर-दराज  इलाकों  की  स्थिति  का  पता  लगाना  होगा

 और  ऐसा  हम  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  ही  कर  सकते  हम  उन

 पर  इस  बात  का  जोर  डाल  रहे  हैं  कि इस  बीमारी  के  आ  जाने  के  कारण

 यह  और  भी  अधिक  आवश्यक  और  महत्थपूर्ण  हो  गया

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाडूडे  :  यद्यपि  धन  की  कमी  की  कोई
 समस्या  नहीं  पर  मेरी  जो  गलत  हो  सकती  के  अनुसार

 जांच  की  जाती  पहली  जांच  और  दूसरी  ऐसे  केन्द्रों  की

 संख्या  अपर्याप्त  है  जहां  दूसरी  जांच  की  जा  आंध्र  प्रदेश  जैसे  बड़े
 राज्य  में  भी  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  ऐसा  केवल  एक  केन्द्र

 मैं  प्रधान  मंत्री  स ेजानना  चाहता  हूं  कि क्या  और  अधिक  धन

 उपलब्ध  किया  जा  सकता  है  ताकि  कम  से  कम  ऐसे  दो  या  तीन  केन्द्र

 स्थापित  किए  जा

 जी  नरसिंह  राज  :  हम  इस  सबकी  जांच  यह  सिद्ध

 हो  चुका  है  कि  यह  रोग  बढ  रहा  इसलिए  हमें  इस  समस्या  के  बढ़ने
 के  साथ-साथ  अपने  प्रयत्न  को  भी  बढ़ाना  है  और  देखना  है  कि  इसे

 किस  प्रकार  रोका  जा  सकता

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाडूडे  :  मैंने  अभी  अपनी  बात  समाप्त

 नहीं  की  मेरा  प्रश्न  छोटा-सा

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  छोटा-सा  ही  होना

 श्री  शोभनाद्वीश्वर  राव  जाडूडे  :  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  किनारे  कुछ
 शहरों  का  पता  लगाया  गया  जो  इस  रोग  को  फैलाने  में  आगे

 क्‍या  सरकार  एड्स  फैलाने  वाले  लोगों  का  पता  लगाकर  उन्हें  इस
 व्यवसाय  से  हटा  कर  सम्मानजनक  जीवन  जीने  के  लिए  कोई  उपाय

 करेगी  ?
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 श्री  नरसिंह  राज  :  यदि  यह  जानकारी  हमें  दे  दी  जाए  तो

 हम  सभी  उपाय  इतने  अधिक  सदस्यों  के  पास  इतनी  अधिक

 जानकारी  है  कि  उन  सबका  उत्तर  मेरे  पास  नहीं  हमें  यह  जानकारी

 मिलने  पर  हम  निश्चय  ही  कार्रवाई

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाड्डे  :  सरकार  के  पास  पहले  ही  से  यह

 जानकारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सैयद  एड्स  का  क्‍या  कोई

 विदेशी  पहलू

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  समूचा  कार्यक्रम  खून  चढ़ाने  की  सुविधा
 की  उपलब्धता  पर  अटका  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  देश  के  50

 प्रतिशत  जिलों  में  सरकारी  अथबा  निजी  क्षेत्र  के  भी  रक्‍त  बैंक  नहीं

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  प्रत्येक

 जिला  मुख्यालय  में  कम  से  कम  एक  आधुनिक  रक्‍त  बैंक  को  स्थापना

 करने  की  उनकी  कोई  योजना

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  करना  राज्य  सरकारों  का  काम

 खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  सीधा

 प्रश्न  करता  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  इस  तथ्य

 की  जानकारी  है  कि  एड्स  देश  के  उन  लटीय  क्षेत्रों  में आया  जहां
 व्यापक  रूप  से  तस्करी  होती  मेरे  पास  गुजरात-राज्य  की  जानकारी

 है  और  में  समझता  हूं  कि  यही  स्थिति  सीमाबर्ती  राज्य  राजस्थान  की

 भी  यह  वास्तव  में  हमारे  लिए  चिन्ता  का  बिषय  है  क्‍योंकि  हमें
 तस्करी  रोकने  के  साथ-साथ  इसे  रोकने  की  कार्रथाई  भी  करनी  क्या
 सरकार  के  पास  ऐसी  जानकारी  है  और  यदि  है  तो  इस  गम्भीर  मामले
 के  बारे  में  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 सिल्जेरा  :  विभिन्‍न  एजन्सियों  के  द्वारा  सरकार  ने  खतरे
 वाले  समूहों  का  पता  लगाया  है  और  उन  पर  उचित  ध्यान  दिया  जा  रहा

 खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्या  आपके  पास  जानकारी

 है  अथवा

 सिल्जेरा  :  एड्स  इस  प्रकार  नहीं  बीमारी  फैलाने
 के  खतरे  वाले  लोग  देश  में  सब  जगह  विद्यमान

 खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्थाणी  :  मैं  देश  में  बीमारी  के  खतरे
 वाले  समूहों  की  बात  नहीं  कर  रहा

 सी  सिल्वेरा  :  माननीय  सदस्थ  ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  की बात  की
 रोग  के  खतरे  वाले  लोग  देश  में  सब  जगह

 खशीराम  डूंगरोमल  जेस्थाणी  :  मैं  तस्करी  के  साथ-साथ

 एड्स  के  देश  में  आने  को  बात  कर  रहा  थे  देश  में  रोग  के  खतरे
 वाले  लोगों  की  बात  कह  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  यह  कहना  सही  थे  उस  समूह  में
 नहीं

 श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया  :  अध्यक्ष  वैसे  तो  मैं  जो  प्रश्न

 पूछना  चाहता  मेरे  सहयोगी  ने  पूछ  लिया  है  लेकिन  देश  के
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 प्रधान  मंत्री  सदन  में  मौजूद  मै ंआपके  माध्यम  से  उनसे  पूछना
 चाहता  हूं  कि  एड्स  की  बीमारी  हमारी  देश  में  क्यों  पनप  रही  क्या

 हमने  इस  बारे  में  गहराई  से  अध्ययन  किया  हम  सिर्फ  हवा  में  क्‍यों

 बातें  कर  रहे  हमारे  देश  के  डाक्टरों  ने  इस  बारे  में  जो  रिसर्थ  किया

 है  उसके  अनुसार  यह  बीमारी  75  परसेंट  शारीरिक  संबंधों  के  कारण

 फैलती  कोढ़  की  तरह  यह  बीमारी  जिस  तेजी  से  हमारे  देश  में

 फैलती  जा  रही  उसे  देखते  हुए  क्‍या  प्रधान  मंत्री  जी इसकी  गहराई
 में  जाकर  जांच  करायेंगे  क्योंकि  हमारे  अनेक  बहन

 शारीरिक  संबंधों  के कारण  इसका  निरंतर  शिकार  होते  जा  रहे  में

 जानना  चाहता  हूं  कि  विदेशी  लोग  जो  हमारे  देश  में  आते  हैं  क्या  बोर्डर

 पर  उनकी  जांच-पड़ताल  की  जाती  है  ताकि  एड्स  रोग  हमारे  देश  में

 प्रवेश  ही  न  करने  समय-समय  पर  उनकी  जांच  होना  जरूरी

 यदि  हम  बोर्डर  पर  ही  प्रीकौशनरी  उपाय  करें  तो  इस  बीमारी  को  भारत

 में  फैलने  से  रोका  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  प्रश्न  पूछ  अब  आप  बैठ

 श्री  नरसिंह  राव  :  यह  परस्पर  सहयोग  के  आधार  पर

 किया  जाना  यह  बड़ी  ही  कठिन  समस्या  यदि  हमारे  लोग

 बाहर  जाएं  तो  यही  टेस्ट  उनका  भी  किया  जाना  हमने  ऐसा

 कुछ  छात्रों  के  संबंध  में  पांध  या  वर्ष  पहले  किया  इससे

 अंतर्राष्ट्रीय  हंगामा  मथ  गया  और  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  इतनी

 गहराई  से  इसे  अब  कर  पा  रहे  अतः  मेरा  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि

 वे  हमारी  कठिनाई  को  हम  सभी  पहलुओं  पर  विचार  कर  रहे

 इस  संबंध  में  स्पष्ट  उत्तर  देना  उचित  नहीं  हम  जानते  हैं  कि

 बीमारी  विदेशों  से  आती  जिनमें  नशीली  दबाएं  आदि  भी  शामिल

 परन्तु  हमारे  पास  इसका  कोई  बना  बनाया  समाधान  नहीं  यह  एक
 सामाजिक  और  आर्थिक  समस्या  है  तथा  यह  अनेक  बातों  से  संबद्ध

 यह  बहुत  ही  जटिल  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  हम  पूरी  तरह

 सायधान  हैं  और  जब  भी  माननीय  सदस्य  कोई  जानकारी  देंगे  हम  उस

 पर  जहां  आवश्यक  कार्रवाई

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 प्रमस्तिष्कीय  मलेरिया

 wat.  श्री  सुधीर  सावंत  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रमस्तिष्कीय  मलेरिया  अनेक  राज्यों  में  फिर  से फैल

 रहा
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 यदि  तो  गत  माह  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  इससे

 कुल  कितने  लोगों  की  मृत्यु  और

 (1)  इस  बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  द्वारा  उप्चारात्मक

 कायंबाही  की  गई  अथवा  किए  जाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  प्रमस्तिष्कीय  मलेरिया  प्लाज्मोडियम  फाल्सीपेरम

 के  कारण  होता  इस  रोग  की  घटना  देश  के  कुछ  भागों  में  हुई

 जुलाई  से  1994  की  अवधि  के  दौरान  मलेरिया

 से  हुई  मोतों  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  बिवरण  में  दी  गई

 मलेरिया  को  नियंत्रित  करने  हेतु  किए  गए  उपायों  में

 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 -  रोगी  का  शीघ्र  प्रता  लगाना  और  तत्काल  उपचार

 -  उपयुक्त  कीटनाशकों  का  चुनिंदा  छिड़काव  और  बैक्टर

 नियंत्रण  के  लिए  लार्बा-रोधी

 -  ग्राम  स्तर  पर  औषध  उपलब्ध

 --  गंभरी  और  जटिल  मलेरिया  रोगियों  के  प्रबंध  और

 उपचार  में  स्वास्थ्य  कार्मिकों  और  अस्पताल  क्लिनिशियनों

 को  प्रशिक्षित

 -  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  सामुदायिक
 -  प्लाज्मोडियम  फाल्सीपेरम  मलेरिया  को  प्रबलता  याले

 आदिवासी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  नियंत्रण  उपायों  को  तेज

 करने  हेतु  अतिरिक्त

 विवरण

 1994  के  दौरान  मलेरिया  के

 कारण  हुई  मौतें  से  प्राप्त  हुईं  सूचना  के

 |  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश

 2.  अरुणाचल  प्रदेश
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 14...  सणिपुर  45

 15.  मेघालय  4

 16.  मिजोरम  20

 17...  नागालैंड  253

 18.  उड़ीसा  39

 19...  पंजाब  शुन्य

 20...  राजस्थान  452

 21.  सिक्किम  |

 22...  लमिलनादु  ।

 23.  त्रिपुरा  6

 24.  उत्तर  प्रदेश  शून्य

 25.  पश्चिम  बंः  12

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  अंडमान  य  निकोबार  द्वीप  समूह  अनुपलब्ध

 2...  चंडीगढ़  ।

 3.  दादरा  व  नगर  हवेली  अनुपलब्ध

 4...  दमण  व  दीव  अनुपलब्ध

 5.  री  शून्य

 6...  लक्षद्वीप  शून्य
 7.  पांडिचेरी  शुन्य

 कुल  897

 औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिले

 ४45.  श्री  शिवप्पा  :

 श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  और  उद्योगों

 बिहीन  जिलों  के  विकास  हेतु  शुरू  की  गई  विभिन्‍न  योजनाओं  के  प्रभाव

 का  आकलन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  जिलों  से  संबंधित  किसी  योजना  को

 बंद  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  और

 उद्योग  विहीन  जिलों  के  विकास  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-बार  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  बिचार

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  उद्योग

 रहित  जिलों  का  औद्योगिकीकरण  करने  के  उद्देश्य  से  केंद्र  सरकार  ने

 1983  में  एक  आधारभूल  सुविधा  विकास  योजना  आरंभ  की  इस

 योजना  के  तहत  प्रत्येक  उद्योग  रहित  जिले  में  पता  लगाये  गए  एक  या

 दो  बिकास  केन्द्र  2.00  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  पाने  के  पात्र

 1988  में  नयी  विकास  केन्द्र  योजना  के  आरंभ  होने  पर  उद्योग  रहित

 आधारभूत  सृथिधा  विकास  योजना  बंद  कर  दी  गयी

 ऐसी  चालू  परियोजनाओं  को  पूरी  केन्द्रीय  सहायता  मिलेगी  जिनमें

 पर्याप्त  उन्‍नति  हो  गयी  इस  योजना  के  अधीन  अनुमादित  30  केन्द्रों

 में  से  8  केन्द्रों  के  लिए  पूरी  केन्द्रीय  सहायता  जारी  कर  दी  गई
 मध्य  और

 शेष  केन्द्र  बिहार  (3),  मध्य  प्रदेश  (2),  उड़ीसा  (3),  राजस्थान  (4),

 उत्तर  प्रदेश  (7)  और  पश्चिम  बंगाल  (3)  राज्यों  में

 सरकार  औद्योगिक  रूप  से  पिछडे  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के

 लिए  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  देने  के  एक  नियेश  राज  सहायता

 योजना  भी  चला  रही  यह  योजना  30.9.1988  को  समाप्त  हो

 इस  योजना  के  अधीन  100.28  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए

 से  औद्योगिकरण  मुख्यतः  संबंधित  राज्य  सरकारों  का

 उत्तरदायित्थ  ह ैऔर  अधिकांश  राज्य  सरकारें  अपने  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 औद्योगिकीकरण  के  लिए  स्वयं  विभिन्‍न  योजनाएं  चला  रही

 नई  विकास  केन्द्र  योजना  के  जिसका  उद्देश्य  पिछड़े  क्षेत्रों  का

 औद्योगीकरण  करना  देश  भर  में  70  विकास  केन्द्र  बिकसित  किए

 इस  योजना  के  अधीन  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय

 सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  73.24  करोड़  रुपये  पहले  ही

 दिए  जा  युके

 इसके  अतिरिक्त  दूरस्थ  तथा  अगम्य  क्षेत्रों  के औद्योगीकरण

 को  बढ़ावा  देने  और  इन  क्षेत्रों  मे ंपरिबहन  की  अधिक  लागत  के  लिए
 औद्योगिक  एककों  को  राज्य  सहायता  देने  की  दृष्टि  स ेसरकार  ने  एक

 परिवहन  राज  सहायता  योजना  आरंभ  की  थी  जो  1971  से  लागू  रही

 इस  योजना  के  अधीन  इन  क्षेत्रों  स ेलाये  गए  कच्चे  माल  और  इन

 क्षेत्रों  स ेभेजे  गए  तैयार  माल  की  परियहन  लागत  की  50  से  90  प्रतिशत

 लक  प्रतिपूर्ति  की  जाती  अब  तक  इस  योजना  के  अधीन  लगभग

 169  करोड़  रुपये  आंबंटित  किए  गए

 पुनः  प्रयोज्य  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियां

 wag.  श्री  मूर्ति  :

 शी  वेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  अमरीका  ने  भारत  में  पुनः  प्रयोज्य  ऊर्जा
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 प्रौद्योगिकियों  क ेबिकास  हेतु  किसी  समझौता-ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 यह  समझौता  भारत  के  लिए  किलना  सहायक  सिद्ध  होने

 की  संभावना  और

 दोनों  देशों  पर  इन  संयुक्त  उद्योगों  का  क्या  प्रभाव

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :  से

 सौर  तापीय  और  प्रकाश  बोल्टीय  उत्पादों  के  गैर-मालिकाना

 वैज्ञानिक  सूथना  के  सौर  विकिरण  डाटा

 विश्लेषण  और  भारत  तथा  अमेरिका  दोनों  ही  देशों  में  अक्षय

 ऊर्जा  सूचना  नेटवर्क  के  बीच  सम्पर्कों  की  स्थापना  आदि  के  क्षेत्र  में

 सहंयोग  के  लिए  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  सौर  ऊर्जा  केन्द्र

 ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  ऊर्जा  विभाग  की  राष्ट्रीय  अक्षय  ऊर्जा

 प्रयोगशाला  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  इस

 समझौता  ज्ञापन  पर  21.12.94  को  हस्ताक्षर  किए

 पारस्परिक  हित  के  लिए  अक्षय  ऊर्जा  प्रौद्योगकियों  फे

 विकास  और  प्रदर्शन  के  लिए  इस  मंत्रालय  द्वारा  13.02.95  को

 इलैक्ट्रिक  पावर  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  के  साथ  एक  अन्य  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 और  इस  उद्देश्य  के  लिए  भारत  में  उन्‍नल  लागत-प्रभावी

 पवन  और  बायोमास  रूपांतरण  प्रौद्योगिकियों  को  लगाने  क॑  कार्य  में

 तेजी  लाने  के  लिए  दोनों  ही  ओर  से  एजेंसियों  और  उद्योगों

 द्वारा  संयुक्त  प्रयास  किए

 इन  समझौता  ज्ञापनों  के  कार्यान्वयन  से  भारत  में  बे  प्रौद्योगिकियों

 आ  जो  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  द्वारा  अक्षय  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में

 विकसित  की  गई  हैं  और  इससे  अमेरिकी  निवेश  भी  आकर्षित

 जो  भारत  में  अक्षय  ऊर्जा  संभाव्यता  के  दोहन  में  सहायक

 इसके  अलावा  इन  समझौता  ज्ञापनों  पर  दोनों  पक्षों  की  ओर  से

 संस्थाओं  ने  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिससे  संयुक्त  उद्यम  शुरू  किए  जा  सकेंगे

 और  इनसे  अक्षय  ऊर्जा  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  नियेश  प्राप्त

 महिला  न्यायालय

 |47.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  स्थापित  महिला  न्यायालयों

 की  राज्यवार  संख्या  कया

 क्या  इन  न्यायालयों  ने  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  के

 मामले  शीघ्रता  से  निपटाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  कुछ  राज्य  महिला  न्यायालयों  फे  गठन  के  मामले

 (S)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  (SB).  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के

 रजिस्ट्रार  ने  जानकारी  दी  है  कि  बधुएं  दहेज  की  मांग  के  कारण

 लज्जा  भंग  करने  आदि  से  संबंधित

 अपराधों  से  पीड़ित  महिलाओं  न्यायालय  में  बयान  देते  समय

 अधिक  सुस्थिर  और  दृढ़  महसूस  कराने  के  उद्देश्य  से  और  साथ  ही  उक्त

 मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  के  लिए  तारीख  31.8.94  से  दिल्ली  में  4

 महिला  एक  अपर  सेशन  न्यायाधीश  न्यायालय  और  तीन

 महानगर  मजिस्ट्रेट  न्यायालय  स्थापित  किए  गए

 2.  अरुणाचल  हिमाचल  केरल

 मध्य  तमिलनाडु  और

 सिक्किम  राज्यों  ने कोई  महिला  न्यायालय  गठित  नहीं  किया  शेष

 राज्यों  की  बाबत  जानकारी  अभी  प्राप्त  होनी

 3.  जिला/अधीनस्थ  न्यायालयों  में  न्याय  प्रशासन  राज्य

 सरकारों/उच्च  न्यायालयों  के  कार्यक्षेत्र  मे ंआता  ऐसे  न्यायालयों  को

 अपनी  आवश्यकता  के  अनुसार  गठित  करने  का  कार्य  संबंधित  राज्य

 सरकारों/उच्च  न्यायालयों  का

 भूमि  जल  का  दूषित  होना

 248.  श्री  प्रमथेस  मुखर्जी  :

 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  नलकूपों  के  जरिये  पीने  हेतु  आपूर्ति  किए  जाने  याला

 भूमिगत  जल  दूषित  होता  जा  रहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 भूमिगत  जल  में  बिषैले  पदार्थों  की  मात्रा  क ेआकलन  के  लिए  इसकी
 जांच  किए  जाने  संबंधी  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और  इस  संबंध

 में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  और

 क्या  सरकार  ने  देश  में  जल  जनित  रोगों  की  रोकथाम  हेतु

 भूमिगत  जल  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  समेकित  योजना

 बनाई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंहत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 लिखित  उत्तर  छँ

 बस्तियों  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  की  स्थिति

 का  जायजा  लेने  और  जीव  विज्ञानी  और  रासायनिक  संदूषण
 के  बारे  में  सुधना  एकत्र  करने  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  एक
 सर्वेक्षण  किया  गया  पीने  के  पानी  में  लौह  और  खारेपन

 की  अधिकता  की  समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिए  अनेक  परियोजनाओं

 को  स्वीकृति  दी  गईं  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 वे  इन  समस्याओं  पर  काबू  पाने  के  लिए  योजना  लैयार  करें  और  जहां
 आवश्यक  हो  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालय  में  पेय  जल  सब-मिशन

 विचारार्थ  प्रस्ताव

 (a)  गहन  प्रयोगशाला  नेटवर्क  के  जरिए  पानी  की  गुणवत्ता  की

 लगातार  निगरानी  रखी  जाती

 प्लेग  फैलना

 249.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  हाल  ही  में  प्लेग  फैलने  की  जांच  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  नियुक्त  तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  अपनी

 अंतरिम  रिषोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  उसमें  की  गईं  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ने  उन  पर  क्‍या  अनुवती  कार्यवाही  की  और

 समिति  द्वारा  अपनी  अंतिम  रिपोर्ट  कब  तक  दे  दिए  जाने

 की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 समिति  ने  निम्नलिखित  सिफारिशें  कीं  :--

 Gi)  इस  समय  मौजूदा  कार्य  ढांचे  क ेसाथ  सक्रिय  निगरानी  को

 जाय
 रखा  जाए  और  उसे  तेज  किया

 (॥)  मानव  जोखिम  खाले  क्षेत्रों  मे ंकेवल  सूरत  और  बीड  में

 ही  नहीं  अपितु  अन्य  संभव  स्थानिकमारी  वाले  क्षेत्रों  में

 निगरानी  का  नेटवर्क  तैयार  किया

 कार्यकर्ताओं  का  प्रशिक्षण  और  प्रयोगशालाओं

 का  दर्जा  बढ़ाना  आदि  जैसे  कायंकलाप  शुरू  किए  गए

 (a)  समिति  द्वारा  इसकी  अंतिम  रिपोर्ट  95  प्रस्तुत
 किए  जाने  की  संभावना

 बिस्तर-रोगी  अनुपात

 #$0,  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  देश
 में  रोगियों  की  संख्या  का  डाक्टरों  और  नर्सों  की  संख्या  से

 क्रमशः  क्या-क्या  अनुपात
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 क्या  ये  अनुपात  विश्व  स्थास्थ्य  संगठन  द्वारा  निर्धारित

 मानकों  के  अनुरूप

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  मानकों  को  अंतराष्ट्रीय  स्तर  तक  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या

 विशिष्ट  उपाय  किए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 जनसंख्या  नर्स  बिस्तर

 सातवों  योजना  1,00,000  46  37  97

 (1990)

 आठवीं  योजना  1,00,000  48  45  97

 (1992)

 से  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  बिस्तर  रोगी  और

 डाक्टर-रोगी  अनुपात  के  बारे  में  सदस्य  देशों  के  लिए  कोई  अंतर्राष्ट्रीय
 मानक  निर्धारित  नहीं  किए  केन्द्रीय/राज्य  सरकारों  द्वारा  पंचवर्षीय

 योजनाओं  में  विकासात्मक  कार्यक्रमों  के  अंग  के  रूप  में  सुविधाएं  बढ़ाई

 जा  रही

 लघु  उद्योग

 «51.  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  उद्योग  बोर्ड  ने  रुण  लघु  उद्योगों  की  समस्या  से

 निपटने  के  लिए  एक  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1992  तथा  1993  के  दौरान  लघु  उद्योग  एककों  में

 कितनी  रुग्णता  रही  और

 इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कन  प्रस्ताओं  पर  विचार

 किया  जा  रहा

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  और

 लघु  बोर्ड  ने अपनी  16  1994  को  हुई  बैठक  में

 निम्नलिखित  सिफारिशें  की  गई  हैं  :--

 1992  की  तुलना  में  1993  में  लघु  क्षेत्र  में  रुणता  के  मामले  में

 थोड़ी  कमी  आई  अभी  यह  चिंता  का  विषय  जबकि
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 रुणणता  की  एक  अनिवार्य  वास्तविकता  है  किन्तु  लघु  उद्योग  एककों
 के  मामले  में  यह  समस्या  दो  तरह  की  है  :--

 (1)  प्रारम्भिक  अवस्था  में  रुण्णता  का  पता  न  लगा

 (2)  बड़ी  संख्या  में  अजीव्य  रुग्ण  एकक  जिनपर  उद्यमी  ओर

 मैंक  दोनों  पर  बेकार  गैर-निष्पादनकारी  परिसंपत्तियों

 संबंधी  उत्तरदायित्य

 यह  जरूरी  है  कि  न्‍्यायाधिकरण  के  रूप  में  संस्थागत  प्रबंध

 किया  जाय  ताकि  अजीव्य  रुग्ण  एककों  की  परिसंपत्तियों  के  निधांरण

 के  प्रश्न  पर  विचार  जिया  जा  दूसरी  संभावित  जीव्य  किन्तु
 रुग्ण  लघु  उद्योग  एककों  की  पुनर्स्थापना  के  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाया  जाना

 चाहिए  ताकि  प्रारंभिक  अवस्था  में  रुणणता  का  पता  लगाया  जा  सके

 और  निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर  पुर्नस्थापना  पैकेज  को  कार्यान्वित

 किया  जा

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  मार्य  1992  और  1993  के  अंत

 में  रुणण  लघु  उद्योग  एककों  की  कुल  संख्या  2,45,  575  और  2,38,176
 थी  और  बकाया  राशि  क्रमश  3100.67  करोड़  रुपये  और  3442.97

 करोड़  रुपये  इनमें  से  19210  और  21649  जिनपर  बकाया

 राशि  क्रमश  728.90  करोड़  रुपये  और  798.79  करोड़  रुपये  को

 संभावित  रूप  से  जीव्य  माना  गया

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  औद्योगिक  रुग्णता  की  समस्या  से

 निपटने  और  रुग्ण  लघु  उद्योग  एककों  की  पुनंस्थापना  के  लिए  फरवरी

 1987  में  अनुसूचित  बाणिज्यिक  बैंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए

 हैं  1989-  अप्रैल  1993  में  जिनमें  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  रुग्ण  एककों  की  जीव्यता  संबंधी  प्रारंभिक

 रुएग्णता  और  संभावित  जीव्य  एककों  के  मामले  में  पैकेज  के

 के  लिए  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  से  मिलने  बाली  राहतों  और

 रियायतों  को  भी  दिया  गया

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 2452,  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 देश  में  परियार  कल्याण  कार्यक्रमों  में  कार्यरत  स्वयंसेथी

 संगठनों  की  भूमिका  क्या

 इन  कार्यक्रमों  में  कार्यरत  गैर-सरकारी  संगठनों  की  संख्या

 क्या

 सरकार  ने  इन  संगठनों  को  सहायता  देने  हेतु  क्या  मानदंड

 अपनाए  ,

 सरकार  ने  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  परियार  कल्याण

 क्रमों  में  इस  संगठनों  की  बेहतर  भागीदारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  और
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 (S)  सरकार  का  इन  संगठनों  की  सहायता  से  देश  में  जनसंख्या

 वृद्धि  पर  अंकुश  लगाने  हेतु  कया  प्रभावी  उपाय  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  स्वैष्छिक  और  अन्य  गैर  सरकारी  संगठन  देश

 के  सुविधा  कम  सुविधा  वाले  तथा  कठिन  और  सुदूर  क्षोत्रों  में

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  में  सरकारी  प्रयासों  को  संपूरित  और

 सहायता  प्रदान  करते

 परिवार  कल्याण  विभाग  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  वर्ष

 1992-93  से  800  से  अधिक  गैर  सरकारी  संगठनों  को  धन  दिया  गया

 गैर-सरकारी  संगठनों  को  सरकारी  सहायता  विशिष्ट

 स्कीमों  के  अंतर्गत  सहायता  के  विशिष्ट-पैटर्न  के  अनुसार  प्रदान  की

 जाती

 सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल

 हैं  :-

 ())  मॉडल  स्कीमें  लैयार  की  गई  हैं  और  उनका  व्यापक  प्रचार

 किया  गया

 Gi)  स्वैष्छिक  संगठनों  के  साथ  घनिष्ठ  संपर्क  रखने  के  लिए

 अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  स्वैच्छिक  संधठनों  के  कार्यों

 के  बारे  में  स्थाई  समितियां  बनाई

 (४2  बेहतर  सहभागिता  सुनिश्यित  करने  के  लिए  परिवार

 कल्याण  विभाग  की  नई  मॉडल  स्कीमों  में  लचीले

 प्रावधान  रखे  गए

 (iv)  छोटे  संगठनों  की  सह-भागिता  के  लिए  मदर  यूनिट  स्कीम

 के  अंतर्गत  रॉलिंग  फंड  बनाए  गए

 (५?  गैर  सरकारी  संगठनों  को  आ  रही  कठिनाइयों  को  दूर
 के  लिए  अध्ययन  सम्मेलन  और  बैठकें

 की  जाती

 (=)  जन्म  में  अंतर  रखने  के  तरीकों  को  प्रोत्साहित  करने  और

 छोटे  परियार  के  आदर्श  को  अपनाने  के  लिए  जागरूकता  को  बढ़ावा

 देने  के  बारे  में  गैर  सरकारी  संगठनों  के लिए  अधिक  बजट  प्रावधान

 किया  जा  रहा

 औद्योगिक  विकास  दर

 ४४3.  औ  दसात्रेय  बंड़ाक  :

 भी  बलराज  पासी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  जताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  जित  वर्ष  की  प्रथम  छमाही  के  दौरान  गत  वर्ष  की
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 तुलना  में  औद्योगिक  विकास  दर  में  क्षेत्रचार  कितनी  वृद्धि  दर्ज  की  गई

 चालू  वित्त  वर्ष  के लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 क्या  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  और

 यदि  तो  इसके  कारण

 ,  उद्योग  मंत्रालय  जिकास  और  भारी  उल्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  केन्द्रीय  सांकियकीय

 संगठन  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  औद्योगिक  उत्पादन  सूथकांक  के  अनुसार

 विस्तृत  क्षेत्रों  में  हुई  औद्योगिक  उत्पादन  की  कुल  विकास  दर  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई

 से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  में

 विनिर्माणकारी  क्षेत्र  के लिए  8.2  प्रतिशत  जिकास  की  परिकल्पना  की

 गई  क्रिन्तु  औद्योगिक  विकास  के  लिए  समग्र  लक्ष्य  जार्षिक  आधार

 पर  निर्धारित  नहीं  किये  जाते

 वियरण

 औद्योगिक  विकास  दरें

 क्षेत्र  भार  विकास  दर  -

 -  सितम्बर  _
 ु  1993-94  1994-95

 खनन  और  उत्खनन  11.46  3.5  ता

 विनिर्माण  77.11  3.2  8.2

 विद्युत  11.43  8.7  7.0

 सामान्य  100.00  4.०  7.6

 स्रोत्त  :  केन्द्रीय  सांख्यविकीय  संगठन  या

 होम्योपैजी  और  आयुर्वेद

 श्री  मंजब  लाल  :

 भी  जिलासराज  नागनाजराथ  गूंडेकार  :

 क्या  प्रणान  मंत्री  यह  बताने  की  कृफा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  होम्योपैथी  और  आयुर्वेद  हेतु  एक  पृथक
 निदेशालय  गठित  करने  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  और

 अधिक  जड़ी-बूटियां  उगाकर  आयुर्वेद  को  बढ़ावा  देने  का

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 असाध्य  रोगों  के  लिए  आयुर्वेद  में  नई  औषधियों  का  पता

 लगाने  के  संबंध  में  हाल  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  सरकार  ने  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण

 मंत्रालय  के  5  तर्गत  भारतीय  चिकित्सा  प्रणाली  तथा  होमियोपैथी  का

 एक  पृथक  स्थापित  किया

 यह  प्रश्न  नहीं

 चिकित्सीय  जिनकी  आपूर्ति  कम  है  अथवा  जो

 पादप  लुप्त  हो  रहे  क ेविकास  तथा  खेती  के  लिए  एक  योजना  इस

 मंत्रालय  द्वारा  बनाई  गई  इन  योजनाओं  के  अंतर्गत  वर्ष  1990-91
 से  विभिन्‍न  संगठनों  को  सहायता  प्रदान  की  गई

 (52  सरकार  केन्द्रीय  आयुर्वेद  एवं  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  के

 माध्यम  से  अनुसंधान  कर  रही  है  और  आयुर्वेद  तथा  सिद्ध  में  नई

 औदषधियां  परीक्षणारधीन  इन  परीक्षणों  में  पोलियो

 जैसे  रोगों  के  लिए  प्रभावकारी  औषधों  का  पता  लगाना  शामिल

 मुख  संबंधी  स्वास्थ्य  नीति

 *55,  श्री  मोहन  राजले  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मुख  संबंधी  स्वास्थ्य  नीति  अपनाने  का

 जिख्लार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  संबंधी  एक  विश्व  सम्मेलन  नई
 टिल्ली  में  1995  में  आयोजित  किया  गया

 ह

 बंदि  तो  इस  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  और

 सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और
 -

 (ej)  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वस्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  मुख  स्वास्थ्य  समस्त  स्वास्थ्य

 कार्यक्रमों  का एक  अभिन्न  और  महत्वपूर्ण  संघटक
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 1995-96  के  बजट  में  एक  मार्गदर्शी  मुख  स्वास्थ्य  परिचर्या

 कार्यक्रम  को  शामिल  कर  लिया  गया  भारत  में  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 के  पांच  जिलों  के  लिए  कार्यक्रम  की  योजना  बनाई  गई  सामान्यतः

 यह  कार्यक्रम  निम्नलिखित  पर  संकेन्द्रित  होगा  :--

 (9)  शिक्षा  के  माध्यम  से  मुख  और  दंत  परिचर्या  के

 संवर्धनात्मक  और  निवारक

 (9)  प्रशिक्षकों  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  कार्यकर्ताओं

 के  लिए  प्रशिक्षण  पैकेज  तैयार

 Gi  जिला  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में मौजूदा  मुख
 स्वास्थ्य  परिचर्या  संबंधी  सेवाएं  सुदृढ़

 (४९2  मुख  स्वास्थ्य  के  बारे  में  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  गैर

 सरकारी  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्मिकों/स्कूल  शिक्षकों

 और  अन्य  अभिकरणों  के  साथ  कारगर  संपर्क  बनाये

 और

 (५)  मुख  स्वास्थ्य  के  विषय  पर  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए

 स्कूल  और  कालेज  स्तर  में  उपयुक्त  पाठ्यचर्या  शुरू

 और  (5).  सरकार  को  अभी  सिफारिशें  उपलब्ध  कराई  जानी

 स्वास्थ्य  टेखभाल  क्लिनिक

 3३36,  श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  तथा  देश  के  अन्य  महानगरों  में  अनेक  ऐसे

 स्वास्थ्य  देखभाल  क्लिनिक  खुल  गए  जिनमें  उच्च

 मोटापा  आदि  का  उपचार  किए  जाने  का  दावा  किया  जाता ह

 यदि  तो  क्या  ये  क्लिनिक  सरकार  की  पूर्व  अनुमति
 से  खोले  गए

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की

 क्या  सरकार  ने  इन  क्लिनिकों  के  कार्यकरण  की  जांच  की

 और

 (22  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  (=).  स्वास्थ्य

 गंजापन  आदि  के  प्रबंधन  के  लिए  विशेष  सुविधाएं  लागू
 कर  सकते  हैं  जिसमें  आधुनिक  अथबा  देशी  चिकित्सा  प्रणाली  शामिल

 इन  क्लीनिकों  को  मंजूरी  लेना  अथवा  पंजीकरण  करना  आवश्यक

 नहीं

 लघु  उद्योगों  में  निवेश  की  सीमा

 *47,  श्री  लालजान  वाशा  :

 श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  लघु  उद्योग  में  पूंजी  नियेश  की  कोई  सीमा

 निर्धारित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  लघु  उद्योगों  के  निवेश  की  सीमा  बढ़ाने  पर

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  लघु  उद्योगों  के  लिए कोई  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  तथा

 रियायतें  दिया  जाना  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  और

 लघु  औद्योगिक  एककों  के  लिए  संयंत्र  तथा  मशीनरी  में  निवेश  की  एक

 सीमा  इस  लघु  तथा  सहायक  औद्योगिक  उपक्रमों  तथा  उनके

 उप  क्षेत्रों  के  लिए  संयंत्र  तथा  मशीनरी  के  रूप  में  नियेश  की

 अलग  सीमाओं  के  बारे  में  निम्न  प्रकार  से  अधिसूचित  किया

 गया  है  :--

 1.  लघु  उद्योग  -  60  लाख  रुपये

 2.  सहायक  ओऔद्योगिक  उपक्रम  -  75  लाख  रुपये

 3.  निर्यातोन्मुख  लघु  औद्योगिक  --  -  75  लाख  रुपये

 उपक्रम  से  कम  30  प्रतिशत

 4.  अति  लघु  उद्यम  -  5  लाख  रुपये

 और  रुपये  का  अवमूल्यन  तथा  लघु  क्षेत्र

 की  टेक्नोलॉजी  संबंधी  आवश्यकताओं  जैसे  तथ्यों  क ेआधार  पर  लघु
 उद्योगों  की  पूंजी  निवेश  सीमा  को  विगत  में  समय-समय  पर  संशोधित

 किया  गया
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 @)  और  लघु  उद्योगों  के  संवर्धन  तथा  मजबूती  के  लिए

 कई  रियायतें  थ  कार्यक्रम  विद्यमान  इनमें  उत्पाद  शुल्क
 में  रियायतें  प्राथमिक  क्षेत्र  को  कर्ज  देने  के  भाग  के  रूप  में  संस्थागत

 ऋण  तथा  मूल्य  वरीयता  नीति  तथा  केबल  लघु  औद्योगिक  क्षेत्र

 में  ही  निर्माण  करने  के  लिए  उत्पादों  का  आरक्षण  शामिल  लघु
 औद्योगिक  क्षेत्र  क ेलिए  सहायक  उपायों  को  उद्योग  समूहों  तथा  राज्य

 सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके  उचित  रूप  से  संशोधित  अथवा  विस्त॒त
 कर  दिया  गया

 राष्ट्रीय  पुनः  प्रयोज्य  ऊर्जा  नीति

 *sg.  ओऔ  कुमारासामी  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  एक  राष्ट्रीय  प्रयोज्य  ऊर्जा  नीति

 बनाने  का  जैसा  कि  3।  1995  के  टाईम्सਂ  में

 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पारम्परिक  एवं  गैर-पारम्परिक

 दोनों  प्रकार  के  स्रोतों  क ेलिए  बरानर  के  अवसर  प्रदान  करने  का

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 गये  अथवा  उठाये  जाने  का  विथार

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :  और

 सुष्यवस्थित  और  सतत्‌  उपायों  द्वारा  अक्षय  ऊर्जा  स्रोतों  की  पूर्व
 संभाव्यता  का  दोहन  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  एक  व्यापक  अक्षय

 ऊर्जा  नीति  तैयार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  जन  जागरूकता  पैदा

 प्रौद्योगिकी  विकास  और  प्रदर्शन  कार्य  और  वाणिज्यीकरण

 की  गति  में  तेजी  लाने  में  मदद  मिलेगी  और  साथ  ही  अक्षय  ऊर्जा

 और  युक्‍तियों  को  अपेक्षाकृत  अधिक  संख्या  में  लगाने  के

 लिए  स्थानीय  उत्पादन  को  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  और

 प्रभावी  सुपुर्दगी  प्रक्रिया  में  सहायता

 और  (ad.  अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियां  पर्यावरण  की  दृष्टि  से

 लाभकारी  और  आधारभूत  निवेश  सामग्री  सर्वदा  प्राप्त  होने  वाली

 तथा  अक्षय  इन्हीं  और  ऐसे  अन्य  समग्र  लाभों  के  कारण  ही  कुछ
 अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियों  की  बत॑मान  अपेक्षाकृत  उच्य  प्रारंभिक  लागत

 को  उचित  संदर्भ  में  देखा  जाना  और  एक  उपयुक्त  नीतिगत  ढांचा

 उपलब्ध  कराया  जाना  आवश्यक  है  जो  अक्षय  ऊर्जा  क्षेत्र  के  लेजी  से

 और  सतत्‌  विकास  को  सुनिश्चित  करता  वर्तमान  में  इसे  राजकोषीय

 और  जिसीय  प्रोत्साहन  पैकेज  के  द्वारा  प्राप्त  किया  जा  रहा  और  जय

 कहीं  अपेक्षित  इनमें  सुधारो ंके लिए  निरंतर  समीक्षा  की  जाती
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 अस्पतालों  का  आधुनिकीकरण

 |99.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  कुछ  अस्पतालों  का  आधुनिकीकरण

 _  और  बिस्तार  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विश्व  बैंक  की  सहायता  से

 विभिन्न  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  अस्पताल  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  द्वितीयक  स्तर  के  अस्पतालों  का  दर्जा

 बढ़ाने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  स्वास्थ्य  पद्धति  परियोजना  विश्व  बैंक  को

 प्रस्तुत  की  गई  और  सफलतापूर्वक  बातचीत  कर  ली  गई  इस

 परियोजना  की  कुल  लागत  लगभग  158  मिलियन  अमरीकी  डालर

 यह  करार  पहली  1995  से  लागू  हो  गया  पंजान  .

 और  पश्चिम  बंगाल  जैसे  अन्य  राज्यों  के  लिए  ऐसी  ही  परियोजनाएं  भी

 विश्व  बैंक  को  प्रस्तुत  की

 हिमाचल  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  से  प्राथमिक  परियोजना  रिपोर्ट  भी

 प्राप्त  हो  गई  पश्चिम  राजस्थान  और  कर्नाटक  राज्यों  के

 कुछ  चयनित  जिलों  में  स्वास्थ्य  परिचर्या  संबंधी  सेवाओं  का  दर्जा  बढ़ाने
 के  प्रस्ताव  जर्मनी  की  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  किए  गए  लेडी

 हार्डिंग  सेडिकल  कालेज  और  कलावती  सरन  बाल  अस्पताल  तथा

 कुली  कुतुृब  शाह  नैदानिक  उसमानिया  जनरल

 हैदराबाद  का  टर्जा  बढ़ाने  की  परियोजनाएं  जापान  की  सहायता  के  लिए

 प्रस्तुत  की  गई

 लघु  उद्योगों  का  विस्तार

 ४60.  भरी  गाभाजी  मंगाजी  ठाकुर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आगामी  बित्त  वर्ष  अर्थात  वर्ष  1995-96
 के  दौरान  लघु  उद्योगों  के  जिस्तार  हेतु  कोई  व्यापक  कार्यक्रम  तैयार
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजनार्थ  अनुमानतः  कितना  निषेश  किया

 जउद्योग  मंशालय  उल्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंजी  :  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  में  लघु  उद्योगों  के  संवर्धन  और

 विकास  के  लिए  रूपरेखा  निर्धारित  की  गई  अत्यंत  छोटे  और

 15  1995  लिखित  उत्तर  ६०]

 ग्राम्य  उद्यमों  के  संबर्धन  और  सुदृढ़ीकरण  के  लिए  6  1991  को

 घोषित  नीति  संबंधी  उपायों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पंचवर्षीय

 योजना  तैयार  की  गई  नीति  संबंधी  उपायों  में  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  बुनयादी  विपणन  और

 प्रौद्योगिकी  और  गुणवत्ता  उद्यमियता  के  संवर्धन  इत्यादि  जैसे

 सहायक  उपायों  पर  बल  दिया  गया

 पंचवर्षीय  योजना  में  उत्पादन  और  निर्यात  के

 वार्षिक  लक्ष्य  निम्नलिखित  रूप  से  निर्धारित  विएए  गए  हैं  :-

 1992-93  1993-94  1994-95  1995-96  1996-97

 1.  रोजगार
 लाख  120.9  133.0  138.6  144.4  150.5

 2.  1990-91  के  मूल्यों
 पर  उत्पादन

 करोड़  168000  179760  196118  213965  233436

 3.  1990-91  के  मूल्यों  पर  13820.  15178  16695  18364  20201
 निर्यात  करोड़

 उपयुक्त  लक्ष्यों  की  तुलना  में  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले

 तीन  वर्षों  की  उपलब्धियां  निम्नलिखित  हैं  :-

 1992-93  1993-94".  1994-95

 1.  रोजगार  लाख  1434.06  139.38  145.00

 2.  उत्पादन  करोड़  169125  181133.  197423

 3.  निर्यात  करोड़  17784  24000  उपलब्ध  नहीं

 a=  अंनतिम

 लघु  क्षेत्र  के लिए  पंचवर्षीय  योजना  हेतु  अनुमोदित  परिव्यय

 627.00  करोड़  रुपये  लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेलिए  627  करोड़  रुपये

 के  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रावधान  के  भीतर  वार्थिक  योजनागत

 प्रावधान  किया  गया  है  और  तदनुसार  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले

 तीन  वर्षों  के लिए  बजट  प्रावधान  निम्नलिखित  है  :-

 रुपफये-करोड़  में

 1992-93  120.20

 1993-94  138.70

 1994-95  235,00

 इसके  अलावा  लघु  उद्योगों  के  संवर्धन  और  विकास  के  लिए  राज्य

 भी  प्रायधान  करते  वर्ष  1995-96  के  प्रावधान  को  अंतिम  रूप  दिया

 जा  रहा

 सरकार  लघु  उद्योगों  में  निवेश  नहीं  करती  लघु  उद्योगों
 में  निवेश  पूर्णतः  निजी  द्वारा  किया  जाता  है  जिसके  लिए

 सहायता  जिस्ीय  संस्थाओं  और  वाणिज्यिक  बैंकों  के  जरिये  उपलब्ध
 है
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 ओद्योगिक  रुग्णता  हि  2

 394.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  सरकारी  नीति  में  परिवर्तन  3.4
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्राकृतक  विपदायें  0.7
 क्या  औद्योगिक  रुग्णता  अर्थव्यवस्था  में  ढांचागत  परिवर्तन  हड़ताल  1.5

 का  परिणाम  है  और  मुख्यतः  व्यक्ति  द्वारा  पैदा  किए  गए  कारणों  से  आयात  लागत  में  वृद्धि  1.0

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  ऊपरी  लागत  में  वृद्धि  3.6

 (4)  बिफ्णन

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और  बाजार  संतृप्ति  2.2

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ह  अप्रचलित  डत्पाद
 07

 ५  मांग  में  कमी/गिरावट  6.9
 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 (3)  निर्दिष्ट  न  किए  गए  अन्य  कारण  is
 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  देश  _

 *

 में  बैंकों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  रुणण  औद्योगिक  एककों  संबंधी  आंकड़े  योग  100.0
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  संकलित  किए  जाते  हैं  और  कंपनी  अर्ध

 गण

 वार्षिक  रिपोर्टों  मे ंसरकार  को  प्रस्तुत  किए  जाते  भारतीय  रिजर्ज  ,
 बैंक  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  1992  के  अंत  जैसी  कि  बैंकों  कैंसर  संस्थान

 द्वारा  जानकारी  दी  गई  2427  रुण्ण  और  कमजोर  गैर-लघु  उद्योग  ओ  संतोष  मंगवार  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 एककों  के  संबंध  में  औद्योगिक  रुणणता  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित

 की  कृपा  करेंगे  कर
 हब

 हैं  :-

 कुल  रुग्णता  के

 मामलों  का  प्रतिशत

 रुग्णता  के  कारण

 2

 भारतीय  कारण

 (12  आंतरिक  मूल्यांकन

 तकनीकी  सम्भाविता  6.0

 आर्थिक  जीव्यता  में  कमियां  2.4

 (2)  परियोजना  प्रबंधन

 कार्यान्‍्ययन  3.6

 उत्पादन  8.7

 श्रम  6.6

 विपणन  7.8

 क्त्ति  11.4

 प्रशार  कमियां  9.3

 बाह्य  कारण
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 की  अनुपलब्धता  3.8

 पावर  में  कमी  4.9

 परिजहन  संबंधी  कठिनाइयां  0.3

 वित्त  संबंधी  कठिनाइयां  |  3.7

 क्या  कैंसर  कानपुर  का  दर्जा  बढ़ाकर
 क्षेत्रीय  कैंसर  संस्थान  में  परियर्तित  किए  जाने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जाएगा
 तथा  केन्द्रीय  सरकार  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  उपलब्ध

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री

 :  से  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  पर

 कैंसर  कानपुर को  क्षेत्रीय  कैंसर  केन्द्र  के  रूप  में  मान्यता

 प्रदान  करने  के  प्रस्ताज  पर  कमला  नेहरू  स्मारक  इलाहाबाद

 के  मामले  के  साथ  विदार  किया  कमला  नहेरू  स्मारक

 इलाहाबाद को  क्षेत्रीय  कैंसर  केन्द्र  के  रूप  में  मान्यता  प्रदान

 कर  दी  गई  कैंसर  के  मरीजों  के  उपयारार्थ  कैंसर

 कानपुर में  कोबाल्ट  घिरेपी  यूनिट  की  स्थापना  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  को  जर्ष  1993-94  में  50.00  लाख  रुपये  की  रकम  प्रदान  की

 यरेनियम कौ  खोज

 997.  श्री  सुरेन्द्रपाल पाठक़  :  क्‍या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  वैज्ञानिकों  ने  हाल  ही  में  किन  किन  राज्यों  में

 यूरेनियम  के  भडारों  का  पता  लगाया

 इस  बीच  किन-किन  स्थानों  पर  यूरेन्यिय  की  खुदानी  का

 कार्य  शुरू  किया  गया
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 उनसे  अब  तक  कितना  यूरेनियम  निकाला  गया

 क्या  सरकार  का  बिचार  आधुनिक  उपकरणों  का  उपयोग

 करके  यूरेनियम  के  भंडारों  का  पता  लगाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 अ्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  :

 हाल ही  में  वैज्ञानिकों  ने  जिन  राज्यों  में  यूरेनियम  के  निक्षेपों  का  पता

 लगाया  ये  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  आंक्ष  प्रदेश

 2.  बिहार

 3.  हिमाचल  प्रदेश

 4.  मेघालय

 5.  राजस्थान

 6.  उत्तर  प्रदेश

 और  जिन  निशक्षेप  स्थलों  पर  यूरेनियम  के  अन्वेषण  का

 कार्य  शुरू  किया  गया  बे  निम्नानुसार  हैं  :--  ॥

 राज्य  क्षेत्र  जिला

 1.  आंध्र  प्रदेश  लंबापुर  जिला  नालगोंडा

 तुम्मललापल्ली  जिला  कुड्डप्पा

 मुल्लापल्ली

 2...  बिहार  बंगुरडीह  जिला  पश्चिम

 रंगमतिला  सिंहभूम

 3...  हिमाचल  प्रदेश  काशा  कलादी  जिला  शिमला

 4...  मेघालय  डोमियासि  आत  जिला  पश्चिम  खासी

 पहाड़ी

 5.  राजस्थान  उमरा  जिला  उदयपुर
 6.  उत्तर  प्रदेश  नकदु  कुदार  जिला  सोनभद्रा

 अन्वेषणात्मक  खनन  कार्य  केवल  आंध  प्रदेश  में  तुम्मल्‍लापल्ली
 में  और  मेघालय  में  डोमियासियात  में  किया  गया  डोमियासिआत

 में  पाए  गए  अयस्कों  में  से  611  किलोग्राम  यूरेनियम  ऑक्साइड  का

 दोहन  किया  गया  और  तुम्मल्लापल्ली  में  कोई  दोहन  नहीं  किया

 और  परमाणु  खनिज  प्रभाग  यूरेनियम  का  पता  लगाने

 के  बास्ते  सुदूर  जायुबाहित  गामाकिरण  और

 भू-भौतिकी  तथा  भू-रासायनिक  स्थलीय  सर्वेक्षण  जैसी  आधुनिक
 तकनीकें  उपयोग  में  ला  रहा  इसके  इल॑ैक्ट्रॉन  माइक्रोप्रोज
 और  प्रेरण  युग्मित  प्लाज्मा  परमाण्विक  उत्सर्जन  स्पैक्ट्रमिकी  जैसे

 आधुनिको  उपकरण  भी  प्रयोगशाला  में  उपलब्ध

 खसरा  और  क्षयरोग

 398.  भरी  पंकज  चौधरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  और  देश  के  अन्य  भागों  में  खसरा  तथा

 क्षयरोग  के  रोगियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  इन  रोगों  की  रोकथाम  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाये  जाने  का  थबिचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पथन  सिंह  :  खसरा  और  क्षयरोग  की  घटना  में  कुछ
 कमी  दर्ज  की  गई  दिल्ली  में  सूचित  किए  गए  क्षयरोग  के

 रोगियों  की  संख्या  1990-91  में  46383  से  बढ़कर  1993-94  में  60191

 हो  गई

 से  राज्यों  को  सभी  पात्र  बच्चों  का  रोग  प्रतिरक्षण  करने

 हेतु  खसरा  कोल्ड  चेन  उपकरण  और  सिरिंजें  प्रदान  की  जाती

 क्षयरोग  की  जांच  करने  हेतु  दिल्‍ली  सहित  प्रमुख  पांच  क्षेत्रों  को

 अतिरिक्त  विश्व  बैंक  सहायता  प्रदान  की  गई  शेष  क्षेत्रों  में  क्षयरोग

 कार्यक्रम  को  सुटृढ़  किया  जा  रहा

 यरेनियम  का  आयात

 399.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  यूरेनियम  का  उत्पादन  अपर्याप्त

 यदि  तो  घरेलू  स्रोतों  से संबंधित  यूरेनियम  की  कितने

 प्रतिशत  मांग  पूरी  होती

 कितने  प्रतिशत  घरेलू  उत्पादन  का  हिसाब  नहीं  रखा

 क्या  फ्रांस  और  कनाडा  ने  परमाणु  विद्युत
 संयंत्रों  के लिए  संबर्धित  यूरेनियम  की  सप्लाई  बंद  कर  दी  और

 Ce)  यदि  तो  क्या  देश  के  परमाणु  केन्द्रों  क ेलिए  संबर्धित

 यूरेनियम  का  आयात  चीन  से  किया  जा  रहा

 प्रधान  मंजी  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  जिभाग

 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  जिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  को  हमारे  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों

 में  प्रयोग  में  लाए  जाने  वाले  प्राकृतिक  यूरेनियम  का  उत्पादन  पर्याप्त

 मात्रा  में  स्वदेश  में  ही  किया  जाता
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 और  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  अपने  परिचालन  के

 लिए  कम  समृद्ध  यूरेनियम  का  प्रयोग  करता  जिसका  उत्पादन  हम
 स्वदेश  में  नहीं  करते

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  लिए  कम  समृद्ध  यूरेनियम

 सन्‌  1969  से  1980  तक  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  सन  1983
 से  1993  तक  फ्रांस  ने  सप्लाई  किया

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  लिए  कम  समृद्ध  यूरेनियम
 चीन  से  आयात  किया  गया

 मिरगी  रोग  का  उपचार

 400.  ओऔी  विश्यनाथ  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 क्या  सरकार  का  वियार  दिल्ली  में  मिर्गी  रोग  के

 उपचारार्थ  अलग  से  एक  अस्पताल  खोलने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  मिरगी  के  रोगियों  की  संख्या  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  ऐसे  रोगियों  की  संख्या  कितनी  और

 उनके  उपचार  हेतु  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 और  @.  मिरगी  के  मरीजों  का  पहले  ही  चिकित्सा

 संस्थाओं  में  और  व्यावसायिक  चिकित्सकों  तथा  तंत्रिका  विज्ञानियों  द्वारा

 विशिष्ट  उपचार  किया  जाता

 और  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  और  तंत्रिका  विशान

 संस्थान  बंगलौर  ने  कर्नाटक  के  शहरी  ब  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंघर-घर  जाकर

 1,50,000  जनसंख्या  का  एक  सर्वेक्षण  करते  हुए  यह  पाया  है  कि  1000

 लोगों  में  मिरगी  के  5  से  8  मरीज

 परमाणु  ऊर्जा  परियोजनाएं

 401.  मल्लू  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  देश  में  अनेक  परमाणु  ऊर्जा  परियोजनाएं  निर्माणाधीन

 यदि  तो  ये  परियोजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं  और  इन

 परियोजनाओं  में  कब  से  उत्पादन  शुरू  हो
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 किन-किन  परियोजनाओं  का  निर्माण  कार्य  निर्धारात  समय
 से  पीछे  चल  रहा  है  तथा  प्रत्येक  परियोजना  में  कितना  विलंब  हुआ

 और

 निर्माण  कार्य  में  इस  विलंब  के  कारण  लागत  में  कितने

 प्रतिशत  वृद्धि  हुईं

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा
 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  जिज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भूजनेश  :

 और  इस  समय  निर्माणाधीन  न्यूक्लियर  विद्युत  परियोजनाओं  का

 विवरण  नीथे  दिया  गया

 परियोजना  का  नाम  उत्पादन  क्षमता  क्रांतिकता  प्राप्त

 मेगाबाट  करने  का  लक्ष्य

 तारीख

 1.  कैगा  यूनिट  2x220  मेगावाट  1976

 1  और  2

 1996

 2.  राजस्थान  यूनिट  2:<220  मेगावाट  1996

 3  और  4

 1997

 आशा  है  कि  इन  यूनिटों  को  उनकी  क्रांशिकता  प्राप्त  करने  की

 तारीख  से  छह  महीनों  के  भीतर  ग्रिड  के  साथ  जोड़  दिया  जाएगा  और

 वाणिज्यिक  स्तर  पर  इनका  परिचालन  शुरू  कर  दिया

 ()  और  यह  ब्यौरा  नीचे  तालिका  में  दिया  गया

 परियोजना  संबंधी  लागत  अनुमान  दो  यूनिटों  के  लिए  दिए  गए  हैं  तथा

 क्रांतिकता  प्राप्त  करने  संबंधी  कार्यक्रम  पहले  यूनिट  के  लिए  उसके

 बाद  दूसरे  यूनिट  के  लिए  है  :-

 क्रांतिकता  वास्तथिक  लागत  अनुमान
 प्राप्त  करने  लक्ष्य  मूल  :  प्रत्याशित

 कौ  मूल
 तारीख

 कैगा  95  96  730.72  1590+
 ।  और  2  95  96  के  दौराम

 संस्वीकृति  जून  1987  लगने  वाला
 685

 राजस्थान  95  96  711.57  1450+
 3  और  4  95  97  के

 संस्वीकृति  1986  दौरान  लगने  बाला

 657
 ee  «मम»

 इन  परियोजनाओं  के  मूल  लागत  अनुमानों  में  निर्माण  के

 लगने वाला ज्याज संबंधी अवयज शामिल नहीं इस बारे में
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 सही-सही  बताना  कठिन  है  कि  निर्माण  में  कार्य  देरी  होने  की वजह  से  '

 परियोजना  की  लागत  में  प्रत्यक्षतः  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 इन  परियाजनाओं  के  लागत  अनुमानों  में  सामान्यतः  वृद्धि  निर्माण

 के  दौरान  लगने  वाले  ब्याज  के  अलावा  कार्य  क्षेत्र  में  वृद्धि

 मूल्य-बृद्धि  विदेशी-मुद्रा  की  विनिमय  दरों  में  बिभिन्‍नता

 रुपए  का  अवमूल्यन  करों  और  शुल्कों  में  बिभिन्‍नता  होने  आदि

 के  कारण  हुई

 कैगा  |  और  2  तथा  राजस्थान  3  और  4  के  मामले  में  निर्धारित

 से  अधिक  समय  लगने  का  कारण  उन  सिविल  निर्माण  कार्यों  को  करने

 में  शुरू  में  देरी  हुईं  ह ैजिनकी  आवश्यकता  नई  विकसित  सुरक्षा  संबंधी

 आवश्यकताओं  की  बजह  से  सिविल  इंजीनियरिंग  डिजायन  की  विस्तृत
 समीक्षा  करने  के  कारण  पड़ी  राजस्थान  3  और  4  के  मामले  में

 मुख्य  संयंत्र  संबंधी  सिबिल  निर्माण-कार्यों  क ेलिए  ठेकेदार  के  पास  धन

 की  कमी  होना  एक  अतिरिक्त  कारण  के  भीतरी  संशोधक

 गुम्बद  की  परत  गिरने  की  घटना  के  परिणामस्वरूप  कैगा  |  और  2

 तथा  राजस्थान  3  और  4  को  पूरा  करने  संबंधी  निर्धारित

 जिसके  बारे  में  अध्ययन  किया  जा  रहा  में  कूछ  देरी  होने  की  संभावना

 अपरम्परागत  ऊर्जा  ख्रोतों  का  उपयोग  करने

 वाले  एककों  को  सहायता

 402.  श्री  राठया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  1995  तक  गत  तीन  षर्षों  के  दौरान
 प्रतिवर्ष  विशेष  रूप  से  जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंअपरम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  का
 उपयोग  करने  वाले  एककों  को  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 इस  संबंध  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  राशि
 और  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  अपरम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  के  माध्यम  से  राज्य  में
 कितना  विद्युत  उत्पादन  होने  का  अनुमान

 अपारंपरिक  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :  गुजरात
 जनजातीय  क्षेत्रों  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  का  इस्तेमाल  करने
 याले  एककों  को  वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95

 95  के  दौरान  उपलब्ध  कराई  गई  कुल  वित्तीय  सहायता  क्रमशः

 13.18  करोड़  17.67  करोड़  रुपये  और  10.64  करोड़  रुपये

 ,  विभिन्‍न  अक्षय  ऊर्जा  कार्यक्रमों  के  लिए  राज्यवार  लक्ष्यों

 का  निर्धारण  वर्ष-दर-वर्ष  के  आधार  पर  किया  जाता  न  कि  संपूर्ण
 योजना  के  कार्यक्रमों  के  कार्यान्‍्थयन  की  प्रगति  पर  निर्भर  करते

 हुए  प्रत्येक  मामले  के  आधार  पर  धनराशि  जारी  की  जाती
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 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  विद्युत  उत्पादन  के  लिए

 गुजरात  में  42  मेवा  के  पवन  विद्युत  1.7  मेवा  के  बराबर  28

 बायोमास  गैसीफायरों  और  140  की  सौर  प्रकाशवोल्टीय  विद्युत
 प्रणालियों  की  स्थापना  की  गई

 स्वास्थ्य/परिवार  नियोजन  केन्द्र
 /

 403.  श्री  प्रेम  चनद  राम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1994  तक  बिहार  में  कितने  प्राथमिक

 स्थास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  केन्द्र  कार्यरत  और

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  आज  की  तारीख  तक

 इस  प्रयोजन  हेतु  इन  केन्द्रों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि

 प्रदान  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  30.9.94  की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  में  2209

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  30.10.94  की  स्थिति  के  अनुसार  परिवार

 नियोजन  केन्द्रों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 --  जिला  स्तरीय  प्रसवोत्तर  केन्द्रों  की  संख्या  37
 --  उप  जिला  स्तरीय  प्रसवोत्तर  केन्द्रों  की  संख्या  54

 -  शहरी  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  कौ  संख्या  42
 --  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  की  संख्या  587

 प्राथमिक  स्थास्थ्य  केन्द्रों  का  वित्त  पोषण  राज्य  क्षेत्र

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  किया  जाता  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  बिहार  के  लिए  परिव्यय

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  उप  केन्द्रों  का  निर्माण  शामिल  इस

 प्रकार  है  :-

 रुपये

 1993-94  1110.00

 1994-95  2700.00

 यर्ष  1993-94  तथा  1994-95  के  लिए  परिवार  नियोजन  केन्द्रों  के

 लिए  आबंटन  नीचे  दर्शाए  गए  हैं  :-

 रुपये

 1993-94  1994-95

 1..  जिला  स्तरीय  प्रसवोत्तर  केन्द्र  133.00  130.00

 2.  उप  जिला  स्तरीय  प्रसवोत्तर  केन्द्र  159.00  160.00

 3.  शहरी  परिवार  कल्याण  केन्द्र  38.00  35.00

 4.  ग्रामीण  परियार  कल्याण  केन्द्र  1652.00  1421.00
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 केरल  उच्च  न्यायालय  की  खंडपीठ

 404.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  प्रथान  मंत्री  यह  आवास  योजनाएं
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  की  राज्य  सरकार  ने  कालीकट  में  केरल  उच्च

 न्यायालय  की  एक  खण्डपीठ  खोलने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  संपर्क

 किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  निर्णय

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 प्रश्न  ही  नहीं

 मुंबई  उच्च  न्यायालय

 जी  राम  नाईक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ञजः

 है

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  में

 कुल  कितने  मामले  लम्बित

 मुम्बई  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  कुल  कितने

 स्वीकृत  पद

 (7)  1  1995  को  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के

 कुल  कितने  पद  खाली  पड़े

 क्या  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  से  न्यायाधीशों  के  पदों  के

 लिए  उम्मीदवारों  की  कोई  सूची  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  पर्दों  को  अब  तक  न  भरे  जाने  के  क्‍या  कारण

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  मुंबई  उच्च  न्यायालय  में  तारीख

 30.9.1994  को  1,99,782  मामले  लंबित

 और  मुंबई  उच्य  न्यायालय  में  तारीख  1.2.1995  को

 स्थायी/अपर  न्यायाधीशों  के  स्वीकृत  54  पदों  में  स्थायी।अपर  न्यायाधीशों

 के  ।3  पद  रिक्त

 (S)  प्रश्न  ही  नहीं

 विद्यमान  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  संबंधित  संवैधानिक

 प्राधिकारियों  में  परामर्श  की  प्रक्रिया  जारी

 406.  श्री  मंजय  लाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गरीब  बेघर  लोगों  के लिए  आवास  की  मूल
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  योजनाओं  को  कार्थान्यित  कर  रही

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  विकास

 में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  हारजीभाई  :  और

 भारत  सरकार  निम्नलिखित  योजनाएं  लागू  कर  रही  है  :--

 ।.  इंदिरा  आवास  योजना

 इंदिरा  आवास  योजना  जो  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  की  एक  उप

 योजना  का  लक्ष्य  अनुसूचित  अनुसूचित  मुक्त
 करवाए  गए  बंधुवा  मजदूरों  से  संबंधित  ग्रामीण  गरीबों  को  निशुल्क
 मकान  उपलब्ध  कराना  1992-93  तक  राष्ट्रीय  स्तर  पर  जवाहर

 रोजगार  योजना  के  आवंटन  का  6  प्रतिशत  इंदिरा  आवास  योजना  के

 लिए  निर्धारित  किया  जाता  था  और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  ग्रामीण  गरीबों  को  अपने  मकान  बनाने  हेतु  केन्द्रीय

 सहायता  उपलब्ध  करयाई  जाती  1993-94  के  बाद  से  इंदिरा
 आवास  योजना  के  अन्तर्गत  जयाहर  रोजगार  योजना  के  आबंटन  को

 6  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  और  इसकी  कवरेज

 का  विस्तार  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  ग्रामीण  गरीबों  के  लिए
 भी  किया  गया  बशतें  कि  गैर  अनुसूचित  जाति।जनजाति  को  मिलने

 बाले  वित्तीय  लाभ  जवाहर  योजगार  योजना  के  आबंटनों  के  4  प्रतिशत

 से  अधिक  न  इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  योजना  के  प्रारम्भ

 होने  से लेकर  अब  तक  1867287  मकान  बनाए  गए

 मैदानी  क्षेत्रों  मे ंमकानों  के  निर्माण  के  लिए  9,000  स्वच्छता

 शौचालय  और  धुआंरहित  चूल्हे  के  निर्माण  के  लिए  1,500  रुपये  तथा

 आधारभूत  ढांचा  सुविधाएं  मुहैया  कराने  की  लागत  के  लिए  3,500

 रुपये  के  अनुदान  की  व्यवस्था  पर्वतीय  और  कठिन  क्षेत्रों  मे ंमकानों

 के  निर्माण  के  लिए  10,800  स्वच्छता  शौचालय  और  धुआंरहित

 चुल्हे  के  निर्माण  के  लिए  1,500  रुपये  तथा  आधारभूत  ढांचा  सुविधाएं

 मुहैया  कराने  की  लागत  हेतु  3,500  रुपये  की  राशि  की  व्यजस्था

 2.  ग्रामीण  आवास  योजना

 1993-94  से  एक  नई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  गई  है

 जिसका  उद्देश्य  समाज  के  कमजोर  बगों  और  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे

 बसर  कर  रहे  लोगों  के  लिए  आवास  मुहैया  कराने  हेतु  विभिन्‍न  राज्यों

 द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयासों  को  सुदृढ़  बनाना  और  उनमें  यूद्धि  करना
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 इस  योजना  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  1992-93  में  उनके  द्वारा  किए

 गए  खर्घ  के  स्तर  के  अतिरिक्त  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकमजोर  वर्गों  और  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे

 बसर  कर  रहे  लोगों  के लिए  आवास  कार्यक्रमों  हेतु  राज्य  के आबंटन

 के  50  प्रतिशत  तक  केन्द्रीय  सहायता  मुहैया  कराई  जाती  1993-94

 के  दौरान  1100  लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  गई  1994-95

 के  लिए  3000  लाख  रुपये  का  बजट  प्रावधान  रखा  गया

 3.  शहरी  क्षेत्रों  में  फुटपाथ  पर  रहने  बालों  के  लिए  रैन-बसेरा

 एवं  स्वच्छता  सुविधाएं

 शहरी  क्षेत्रों  में  आश्रयहीन  लोगों  के  लिए  सातर्बी  योजना  से

 बसेरा  एवं  स्वच्छता-नामक  एक  केन्द्रीय  योजना  चलाई  जा  रही

 यह  योजना  आबास  और  शहरी  बिकास  निगम  की  माफ॑त

 कार्यान्वित  की  जाती  प्राथमिक  तौर  पर  इससे  राज्य  सरकारों  और

 बोरोइंग  एजेंसियों  द्वारा  लिए  गए  जायजे  के  अनुसार  शहर  में  फुटपाथ
 पर  रहने  वालों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  होती  इस  योजना  के

 अन्तर्गत  फुटपाथ  पर  रहने  बालों  के  लिए  रात  में  सोने  की जगह  और

 सामूहिक  स्नानघरों  की  व्यवस्था  की  गई

 आश्रय  के  निर्माण  की  लागत  प्रति  लाभार्थी  5,000  रुपये  तक

 सीमित  होनी  चाहिए  जिसमें  से  1,000  रुपये  केन्द्र  सरकार  द्वारा  सबसिडी

 के  रूप  में  तथा  प्रति  व्यक्ति  4,000  रुपये  की  बकाया  राशि  को  स्थानीय
 निकाय  द्वारा  अपनी  निधियों  के  योगदान  से  अथवा  राज्य  बजट  अथवा

 हुडको  से  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  करके  पूरा  किया  जाना  आश्रय

 के  निर्माण  के  लिए  भूमि  राज्य  सरकार/स्थानीय  निकायों  द्वारा  मुहैया
 कराई  जाती

 एन्डोस्कोपिक  सर्जरी

 40.  श्री  येल्लैया  नंदी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1995  के  दैनिक
 समाचारपत्र  टाइम्स  ऑफ  इंडिया  में  फॉर  रिसर्च  इन
 लैप्रोस्कोपिक  सर्जरीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समायार  की  ओर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 स्टल्रीरोग  क्षेत्र  में  एन्डोस्कोपिक  सर्जरी  पर  आयोजित

 भारत-जर्मनी  कार्यशाला  की  मुख्य  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  अनुबर्ती  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  सरकार  को  दिनांक  23.01.1995  को

 टाइम्स  ऑफ  इंडियाਂ  में  फॉर  रिसर्च  इन  लैप्रोस्कोपिक

 सर्जरीਂ  शीर्षक  से  छपी  रिपोर्ट  की  जानकारी  सरकार  को

 बिज्ञान  में  एंडोस्कोपिक  शल्य  चिकित्सा  पर  आयोजित  भारत-जर्मन

 कार्यशाला  के  बाद  सिफारिशों  के  कोई  ब्यौरे  प्राप्त  नहीं  हुए

 15  1995  लिखित  उत्तर  48

 चीनी  तकनीक  मिशन

 408.  श्री  छत्रपाल  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  के  बिज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  विभाग  के

 अंतर्गत  एक  चीनी  तकनीक  मिशन  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  इस  मिशन  में  किन-किन  श्रेणियों  के

 वैज्ञानिकों  को  शामिल  किया  गया

 क्या  इस  मिशन  में  रसायन  वैज्ञानिकों  को  भी  शामिल

 किया  गया  और

 यदि  तो  इस  मिशन  द्वारा  कब  तक  अपनी  सिफारिशें

 प्रस्तुत  कर  दी  जायेंगी  7

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 सथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशञान  और  प्रौद्योगिको

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवेनेश  :

 चीनी  चीनी  रसायन

 विद्युत  इंजीनियरी  तथा  पर्यावरण  इंजीनियरी  सहित

 बिभिन्‍न  श्रेणियों  के  वैज्ञानिकों  को  चीनी  उत्पादन  प्रौद्योगिकियों  में

 शामिल  किया  जा  रहा  है  जो  मिशन-मोड  में  एक  प्रौद्योगिकी  परियोजना

 इस  परियोजना  की  अवधि  5  यर्ष

 गैर  परम्परागत  ऊर्जा  केन्द्र

 409.  श्री  शंकरसिंह  वाधेला  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गुजरात  में  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  केन्द्र
 स्थापित  करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थानवार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इन  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :  से

 इस  मंत्रालय  के  एकीकृत  ग्राम  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गुजरात  के
 खेओल  जिले  में  एक  क्षेत्रीय  अनुसंधान  एवं  घिकास
 संस्थान  की  स्थापना  की  जा  रही  यह  संस्थान  अनुसंधान  एवं  विकास

 के  अलाबा  ग्रामीण  और  अपारंपरिक  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में
 व्यवसायी  लोगों  और  लाभार्थियों  के  प्रशिक्षण  पर  बल  इस
 मंत्रालय  को  गुजरात  से  अपारंपरिक  ऊर्जा  केन्द्रों  क ेलिए  कोई  अन्य

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए
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 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  नीति

 410.  श्री  मृत्युंजय  नायक  :

 श्री  बारे  लाल  जाटव  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कोई  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 आर्थिक  उदारीकरण  की  नीति  को  देखते  हुए  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी

 नीति  की  पुनरीक्षा  करने  का  सुझाव  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है
 अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  लथा  परमाणु  ऊर्जा  जिभाग

 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और  प्रौद्योगिक

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :  से

 यद्यपि  विशेष  रूप  से  कोई  ज्ञापन  नहीं  दिया  गया  फिर  भी  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  नीति  को  पुनर्वाक्षा  के  बारे  में  कई  सुझाव  आये

 आर्थिक  उदारीकरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के

 नये  प्रारूप  के  प्रति  एप्रोच  का  निर्माण  करने  के  लिए  कार्य  किया

 प्रारूप  पर  उद्योग  प्रयोक्ता  व्यापार

 तथा  उद्योग  एसोसिएशनों  तथा  ख्यातिप्राप्त  लोगों  से  विचार  प्राप्त  करने

 के  लिए  उसे  व्यापक  तौर  पर  परिचालित  किया  ड्राफ्ट  के

 पुनसंशोधन  में  ये  विचार  लाभदायक  सिद्ध  हुए

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शेयरों  का  क्रय-विक्रय

 411.  कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  सरकारी  क्षेत्र  के छः  उपक्रमों  के  कितने  शेयरों

 की  नीलामी  की

 सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  के  शेयरों  के  विक्रय  से

 अनुमानतः  कितनी  धनराशि  एकत्रित  की  गई  और  कितनी  धनराशि  का

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 @)  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  (a)  और

 1995  में  सरकारी  क्षेत्र  के  6  उद्यमों  ने  1367.585  लाख  शेयरों

 की  बिक्री  की  पेशकश  की  ऐसा  अनुमान  है  कि  5  कंपनियों  के

 458.20  लाख  शेयरों  की  बिक्री  से  388.66  करोड़  रुपये  की

 राशि  जुटाई  विनिवेश  के  अलग-अलग  दौर  के  लिए  कोई

 धनराशि  निर्धारित  नहीं  की  गई
 *

 प्रश्न  ही  नहीं

 24  1916  लिखित  उत्तर  0

 चिस्थापित  परिवारों  को  क्षतिपूर्ति

 412.  श्री  छीतूभाई  गामीत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ककरापार  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  के  स्थापित  किए  जाने  से

 विस्थापित  हुए  परिवारों  की  संख्या  क्या

 कितने  व्यक्तियों  को  अब  तक  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान
 किया  जा  चुका  है  तथा  क्षतिपूर्ति  की  राशि  क्‍या

 विस्थापित  शेष  परिवारों  को  अब  तक  क्षतिपूर्ति  का

 भुगतान  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 शेष  परिवारों  को कब  तक  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  कर  दिया

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  ः

 ककरापार  परमाणु  विद्युत  परियोजना  स्थापित  करने  के  परिणामस्वरूप

 1034  परिवार  बिस्थापित  हुए

 सभी  परिवारों  को  मुआबजा  दे  दिया  गया  क्षतिपूर्ति  की

 राशि  4.42  करोड़  रुपए

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं

 मादा  भ्रूण  हत्या

 415.  श्री  शिवलाल  नागजीभाई  थेकारिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रसब-पूर्थ  निदान  तकनीक  और  दुरूपयोग
 1994  के  प्रभावी  होने  से  पहले  तथा  इसके

 प्रभावी  होने  के  बाद  कितनी  मादा  भ्रूण  हत्याएं  हुई

 क्या  इन  मामलों  की  संख्या  में  कोई  कमी  आई

 यदि  तो  और

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  को  रोकने  के  लिए  क्या

 निवारणात्मक  उपाय  किए  गये  हैं/किये  जाने  का  थियार

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पथन  सिंह  :  से  प्रसव-पूर्व  नैदानिक  तकनीक

 और  दृरूपयोग  1994  को  संसद  द्वारा

 मानसून  1994  में  पारित  किया  गया  था  तथा  भारत  के  राष्ट्रपति
 ने  इस  पर  20.9.1994  को  अपनी  सहमति  अधिनियम  भारत  के

 असाधारण  दिनांक  20.9.1994  में  प्रकाशित  किया

 गया  इस  अधिनियम  के  प्रभाव  का  उचित  समयावधि  के  पश्थात

 ही  मूल्यांकन  किया  जा  सकता
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 केन्द्रीय  शोध  प्रयोगशालाएं

 414.  श्री  ग्रज  किशोर  भज़िपाठी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  कुछ  राज्यों  में  केन्द्रीय  शोध  संगठनों

 तथा  शैक्षणिक  संस्थाओं  की  संख्या  अधिक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 QD)  पिछड़े  तथा  अविकसित  राज्यों  में  नई  संस्थाएं।प्रयोगशलाएं
 स्थापित  करने  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  क्या

 प्रधानमंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  :

 प्रश्न  नहीं

 नई  संस्थाओं।/प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  कई  कारकों  पर

 निर्भर  करती  जैसे  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  की  उपलब्धता  तथा

 क्षेत्रीय  जरूरत  तथा  देश  में  इन  संस्थानों  की  न्‍्यायसंगत  तरीके  से

 स्थापना  की

 सेना-मीडिया  संबंध  पर  सेमिनार

 415.  श्री  श्रीकांत  जेना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिसंबर  1994  में  शिलांग  में  सेना-मीडिया  संबंध
 विषय  पर  कोई  सेमिनार  आयोजित  हुआ

 यदि  तो  इसका  मूल  उद्देश्य  क्‍या

 सेना  तथा  मीडिया  के  संबंध  को  सुधारने  हेतु  सेमिनार  में
 क्या  सुझाव  दिए  और

 सुझावों  को  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथ्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  :  और  नवम्बर
 1994  में  मेघालय  में  उमरोई  छाबनी  में  सेना  के  अफसरों  में  मीडिया
 के  प्रति  जागरूकता  बढ़ाने  तथा  मौजूदा  प्रणालियों  में  सुधार  लाने  हेतु
 अपेक्षित  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  सेमिनार  का  आयोजन
 किया  गया

 |

 सेमिनार  में  इस  बात  को  माना  गया  कि  हमारे  बिरोधियों
 द्वारा  किए  गए  भ्रामक  प्रयार  को  रोकने  में  मीडिया  एक  महत्वपूर्ण
 भूमिका  अदा  कर  सकती  मौजूदा  नियमों  और  बिनियर्मों  की  रूपरेखा
 में  अधिक  उदारता  तथा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  जरूरतों  की  सिफारिश  की

 गई  रक्षा  संजाददाताओं  के  लिए  अल्पाबधि  के  कैप्सूल  पाद्यक्रम
 आयोजित  किए  जाने  का  भी  सुझाव  दिया  गया

 रक्षा  मंत्रालय  के  जनसम्पर्क  निदेशालय  को  समय  पर

 सूचनाएं  उपलब्ध  कराने  के  काम  में  सेना  मुख्यालय  को  मजबूत  किया

 15  1995  लिखित  उत्तर  52

 गया  है  ताकि  तथ्यहीन  मीडिया  रिपोर्टों  से  उत्पन्न  भ्रान्तियों  का  खंडन

 किया  जा  रक्षा  संबंधी  समायारों  को  कवर  करने  के  लिए
 संयाददाताओं  को  विभिन्‍न  स्थानों  में  भी  ले  जाया  जाता

 प्रधान  मंत्री  की  रोजगार  योजना

 416.  श्री  छेदी  पासवान  :

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :

 श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण  :

 श्रीमती  गिरिजा  देवी  :

 श्री  राम  विलास  पासवान  :

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रधान  मंत्री  की  रोजगार  योजना  के  मूल  उद्देश्य  क्या

 28  1995  तक  राज्यवार  इस  योजना  के  अंतर्गत

 लाभार्थियों  की  वास्तविक  संख्या  कितनी  रही  और  कितनी  राशि

 स्वीकृत  की  गई  और  वास्तव  में  कितनी  राशि  वितरित  की  और

 GD  लोगों  को  किन-किन  व्यावहारिक  कठिनाईयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  और  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 |

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  प्रधान  मंत्री

 रोजगार  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  पंचवर्षीय  योजना  अर्थात

 1993-94  से  1996-97  के  अन्तिम  चार  वर्षों  में  सेवा  और

 व्यापार  के  जरिये  7  लाख  माइक्रो  उद्यम  स्थापित  करके  10  लाख  से

 अधिक  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को  रोजगार  प्रदान  करना

 31.1.95  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रधान  मंत्री  रोजगार

 योजना  के  अधीन  जिन  व्यक्तियों  को ऋण  मंजूर  किया  गया

 मंजूर  किए  गए  और  वितरित  ऋण  की  राशि  जैसी  कि  राज्यों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  द्वारा  सूचना  दी  गई  के  राज्यवार  न्यौरे  संलग्न  विवरण
 में  दिए  गए  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  अधीन  31.1.95  तक

 1,40,685  मामलों  में  ऋण  मंजूर  किया  गया  है  जिसकी  राशि  64216
 लाख  रुपये  है  जिसमें  से  18368  लाख  रुपये  लाभग्राहियों  को  वितरित

 किए  गए

 लाभग्राहियों  के  समक्ष  आने  वाली  व्यावहारिक  कठिनाइयों
 में  कार्यकलाप  का  किसी  उद्यम  इत्यादि  के  प्रबन्धन  में  जानकारी

 की  कमी  लाभग्राहियों  को  उचित  कार्यकलाप  चुनने  में  सहायता
 करने  के  उद्देश्य  से  परियोजना  प्रोफाइल  तैयार  किए  गए  हैं  और  ये

 परामर्श  के  लिए  जिला  उद्योग  केन्द्रों  मे ंउपलब्ध  लाभग्राहियों  की

 सुरक्षा  क ेलिए  एक  जिला  स्तरीय  कृतिक  बल  का  गठन  किया  गया
 जिले  में  महाप्रबन्धक  जिला  उद्योग  केन्द्र  मंजूरी  और
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 बितरण  के  लिए  बैंकों  से  संपर्क  भी  करता  किसी  उद्यम  के  प्रबन्धन

 में  जानकारी  देने  के  लिए  जिला  उद्योग  केन्द्र  द्वारा  एक  प्रशिक्षण
 कार्यक्रम  आयोजित  किया  जाता  जिन  बेरोजगार  युवाओं  के  मामलों
 में  बैंकों  द्वारा  मंजूरी  दी  गई  उन्हें  यह  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 विवरण

 31  1995  तक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रवार  लाभग्राहियों
 की  संख्या  मंजूर  किए  गए  और  वितरित  ऋण  की

 राशि  दर्शाने  बाला  विवरण

 राज्य/संघ  मंजूर  किए  ऋण  की  राशि

 शासित  क्षेत्र  गए  ऋण  लाख

 संबंधी  मामलों  वितरित

 की  संख्या

 ।  2  3  4  5

 ।.  आभश्श्र  प्रदेश  13151  3747  1762

 2.  असम  3215  1885  28

 3...  बिहार  7079  5360  978

 4...  टिल्‍ली  831  419*  *  73*

 5.  गोवा  195  140  20

 6...  गुजरात  3260  1417  566

 7.  हरियाणा  3727  2006  929

 8...  हिमाचल  प्रदेश  1334  811  516

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  1206  75  13

 10.  कनटिक  12052  5070  1109

 1.  केरल  6908  3466  1927

 12.  मध्य  प्रदेश  16031  4409  990

 13.  महाराष्ट्र  22554  8988  2003

 14...  मणिपुर  217  202
 15.  मिजो  82  29  21

 16.  उड़ीसा  4664  3338  330

 17,  पंजाब  4537  2991  1446

 18.  राजस्थान  6363  2731  763

 19.  तमिलनाडु  9577  5753  1916

 20.  313  254  33

 21.  उत्तर  प्रदेश  16242  5820  2268

 22.  पश्चिम  बंगाल  5628  2471* =  357

 23.  अंडमान  और  निकोबार  8।  49  26

 24...  अरुणाचल  प्रदेश  67  100  55

 25.  घंडीगढ़  162  987  60*

 24  1916  लिखित  उत्तर  4

 1  2  3  4  5

 26.  दादर  और  नगर  हवेली  171  141  WI

 27.  दमन  और  दीव  62  23

 28...  नागालैंड  102  27  27

 29...  लक्षद्वीप  12  लागू  नहीं  7

 30.  मेघालय  189  127  84

 31.  पांडिचेरी  536  235  80

 32.  सिक्किम  37  8  4

 योग  140685  64216  18638

 *  आंकड़े  केवल  चालू  वित्तीय  वर्ष  से  संबंधित

 महाराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 417.  श्री  दत्ता  मेथे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्थेक  उपक्रम  में

 1994  तक  कितनी  राशि  का  निवेश  किया  गया

 इनमें  से  प्रत्येक  उपक्रम  में  हए  वार्षिक  लाभ

 तथा  घाटे  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इनमे  से  प्रत्येक  उपक्रम  में  कितने

 कर्मयारी  कार्यरत  और

 सरकार  महाराष्ट्र  मे ंकिन-किन  परियोजनाओं  में  और

 अधिक  निजेश  करने  पर  वियार  कर  रही  है  तथा  इन  परियोजनाओं  का

 कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 उद्योग  मंत्रालय  जिकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और

 31.3.1993  की  स्थिति  के  अनुसार  केवल  जिस  अवधि  के  लिए  सूचना
 उपलब्ध  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  28  उद्यम  थे  जिनका  पंजीकृत
 कार्यालय  महाराष्ट्र  राज्य  में  31.3.1993  की  स्थिति  के  अनुसार
 सामान्य  शेयर  धारित  और  ऋण  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1992-93

 के  दौरान  जार्थिक  निबल  लाभ/हानि  और  31.3.1993  की

 स्थिति  के  अनुसार  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  काम  कर  रहे

 कर्मचारियों  की  संख्या  का  ब्यौरा  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1992-93  के

 के  पृष्ठ  विजरण  संख्या  92  से  जिवरण  101,  बिजरण  147  से

 विवरण  180,  विवरण  42  से  विवरण  47  और  विवरण  210  से  विवरण

 217  में  क्रमशः  दिया  गया

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  अंतर्गत  100  करोड़
 रुपये  से  अधिक  के  लागत  की  परियोजनाएं  जिसमें  31.3.1993  की

 स्थिति  के  अनुसार  उनके  कार्यान्वयन  के  आरम्भ  होने  की  अनुमानित
 तिथि  भी  शामिल  का  ब्यौरा  23.2.1994  को  संसद  में  प्रस्तुत  किए

 गए  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1992-93  के  में  पृष्ठ  संख्या  47  से

 60  में  दिया  गया



 55  लिखित  उत्तर

 फाइलेरिया  रोगी

 48.  श्री  थाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  इस  समय  फाइलेरिया  के  कुल  कितने  रोगी

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केरल  में  फाइलेरिया  उन्मूलन

 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  है  तथा  अब

 तक  कितनी  राशि  जारी  कर  दी  गई  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  रोगियों  को  क्या-क्या  निःशुल्क

 सुविधाएं  प्रदान  की

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  वर्ष  1993  के  दौरान  केरल  में  फाइलेरिया  के

 1713  रोगी  पॉजिटिव  पाए

 चालू  बित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केरल  राज्य  को  फाइलेरिया
 नियंत्रण  के  लिए  25.53  लाख  रुपये  दिए  जा  रहे

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  फाइलेरिया  के  रोगियों  के  उपचार  के

 लिए  अपेक्षित  एवं  पैरासिटामोल  जैसी  औषधें  मुफ्त  दी  जाती

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  हड़ताल

 419.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 रामकृष्ण  कूसमरिया  :

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :

 रमेश  चन्द  तोमर  :

 श्री  जनाद॑न  मिश्र  :

 मुसताज  अंसारी  :

 श्री  गुरुदास  कामत  :

 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 ओऔ  हरि  किशोर  सिंह  :

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  में

 रेजीडेंट  डाक्टरों  की चल  रही  हड़ताल  के  कारण  कई  अन्तरंग/बहिरंग
 मरीजों  को  भारी  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इन  डाक्टरों  की  क्‍या  मांग

 क्या  सरकार  ने  हड़ताल  समाप्त  कराने  हेतु  कोई  पहल

 को  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 15  मार्च  1995  लिखित  उत्तर  56

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  रेजीडेंट  डाक्टरों  की  हड़ताल  से  रोगियों  की

 संख्या  में  कमी  हुई  संकाय  सदस्यों  ने  महत्वपूर्ण  अस्पताली

 सेवाएं  जारी  रखने  में  सहायता  की

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  रेजीडेंट  डाक्टरों

 की  मुख्य  मांग  पंकज  कुमार  उपाध्याय  की  रेजीडेंसी

 समाप्त  करने  के  आदेशों  को  वापस  लिया  जाना

 उपाध्याय  की  सेवाओं  को  अक्षमता  तथा  अनुशासनहीनता  के  आधार

 पर  समाप्त  किया  गया  था  तथा  इसलिए  उनकी  बहाली  स्वीकार्य  नहीं
 उपाध्याय  अपीली  प्राधिकारी  के  पास  याचिका  दायर

 कर  सकते  हैं  जो  उन्होंने  नहीं  की

 और  हड़ताल  समाप्त  कराने  हेतु  विभिन्न
 स्तरों  पर  लम्बे  विचार-विमर्श  किए  गए  परन्तु  रेजीडेंट  डाक्टर

 एसोशिएशन  द्वारा  की  बहाली  पर  जोर  दिए  जाने  के

 कारण  कोई  समाधान  नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  सम्पत्ति  लेना

 420.  श्रीमती  दीपिका  टोपीयवाला  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  के  सदस्यों  सहित  कई  पक्षों  ने

 सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  की  सम्पत्ति  लेने  की आलोचना  की

 यदि  तो  सम्पत्ति  लेने  के  विरूद्ध  कया  तर्क  दिये  गये

 और

 सरकारी  क्षेत्र  क ेलिये  अधिक  सुनिश्चित  करने

 हेतु  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग
 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 भारत  तथा  सिंगापुर  के  बीच  सहयोग

 421.  श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 श्रीमती  सुमित्रा  सहाजन  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  तथा  सिंगापुर  ने  हाल  ही  में  विज्ञान  और
 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  रूप  से  कार्य  करने  के  संबंध  में  कोई
 समझौता  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यह  समझौता  कब  से  प्रभावी  और

 गत  तीन  बधों  के  दौरान  सरकार  ने  सिंगापुर  के  साथ  विज्ञान
 और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  को  सुदृढ़  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए



 न  ।  लिखित  उत्तर

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग
 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :

 भारत  और  सिंगापुर  के  बीच  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  सहयोग  पर  एक
 अंतर  सरकार  करार  पर  4  1995  को  कलकत्ता  में  हस्ताक्षर
 किये

 इस  समझौते  में  वैज्ञानिक  क्षेत्रों  में सहयोग  सहित
 निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  की  परिकल्पना  की  गई  है  :  भारत  तथा

 सिंगापुर  अथवा  संयुक्त  उद्यम  में  भागीदारी  सहित  किसी  तीसरे  देश  में

 सूचना  के  अनुसंधानकर्त्ताओं  के  अनुसंधान
 व  विकास  परियोजनाओं  को  संयुक्त  रूप  से  संयुक्त  सेमिनारों
 का  आयोजन  करने  और  प्रौद्योगिकियों  के  वाणिज्यीकरण  करने  के

 माध्यम  से  अनुसंधान  और  विकास  की  व्यवस्था  करना  शामिल  इस
 समझौते  का  परिपालन  परस्पर  सहमति  योग्य  सहयोग  के  कार्यक्रमों

 द्वारा  किया

 यह  करार  दोनों  देशों  की  अलग-अलग  संवैधानिक

 कार्यविधियों  के  अनुसार  उनके  अनुमोदन  के  बाद  तथा  राजनयिक
 माध्यमों  से  ऐसे  अनुमोदनों  के  बारे  में  टिप्पणियों  का  आदान-प्रदान

 करके  ही  लागू  किया

 जैव  सामग्री  रसायन

 प्रौद्योगिकी  और  हमारे  सहयोग  हेतु  दूर-संचार  जैसे  कुछ  व्यापक  क्षेत्रों
 की  पहचान  करके  विचार-विमर्श  शुरू  कर  दिये  गये

 ओऔषधियों  का  मानकीकरण

 422.  श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औषध  प्रणाली  के  अंतर्गत  औषधियों  के

 मानकीकरण  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 और  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  की  औषधों  के औषध

 सहितीय  मानक  तैयार  करने  के  लिए  ये  तीन  भेषज  संहिता  समितियों

 अर्थात  आयुर्वेदिक  भेषज  संहिता  भेषज  संहिता  समिति

 तथा  सिद्ध  संहिता  समिति  गठित  की  गई  आयुर्वेदिक  भेषज  संहिता
 समिति  ने  पादक  मूल  की  80  एकल  ओऔदषर्धो  के  लिए  मानक  निर्धारित

 किए  हैं  तथा  उन्हें  भारत  की  आयुर्वेदिक  भेषज  संहिता  के  रूप
 में  प्रकाशित  किया  औषधों  का  मानकीकरण  एक  सतत  प्रक्रिया

 इसलिए  इस  कार्य  को  पूरा  करने  हेतु  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  करना

 संभव  नहीं

 24  1916  लिखित  उत्तर  58

 अखबारी  कागज  का  मूल्य

 425.  श्री  श्रीनियास  प्रसाद  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 श्री  तारा  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  इण्डियन  न्यूजपेपर  सोसाइटी  ने  अखबारी
 कागज  के  मूल्य  में  वृद्धि  पर  चिन्ता  व्यक्त  की

 यदि  तो  गत  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितनी  वृद्धि  हुईं

 क्या  उपरोक्त  वृद्धि  से  अखबारी  संगठनों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए
 गए

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  जिभाम  और  भारी  उद्योग
 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :

 पिछले  तीन  वां  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  में  बड़ी  अखजारी

 कागज  मिलों  द्वारा  अख़बारी  कागज  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में
 विवरण  संलग्न

 और  भारतीय  अखबारी  कागज  समिति  ने  अखबारी

 कागज के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  जिरोध  में  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिये

 अखबारी  कागज  के  मूल्यों  क ेऊपर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  देशी

 अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  प्रत्येक  संशोधन  को  औद्योगिक  लागत
 तथा  मूल्य  ब्यूरो  को उसके  कारणों  ज  औदचित्यों  पर  कार्योत्तर  अध्ययन

 के  लिए  भेजा  जाता

 विषरण

 मिल  का  नाम  वृद्धि  करने  मूल्य  वृद्धि
 की  तारीख  प्रति

 तमिलनाडु  न्यूजप्रिंट

 एंड  पेपर  10.10.1994  1430

 07.12.1994  1530

 मैसूर  पेपर  मिलस  07.10.1994  1523

 2  10.12.1994  1200

 हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  10.10.1994  1300

 12.12.1994  1150

 12.10.1994  1260

 10.11.1994  500

 12.12.1994  1500
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 डाक्टरेट  डिग्रीधारी  महिलायें

 424.  श्री  कालियापेरूमल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिज्ञान  की  विभिन्न  शाखाओं  में  डाक्टरेट  की  डिग्री  प्राप्त

 बेरोजगार  महिलाओं  की  कुल  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें  नौकरी  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  समय  एसोसियेट्सਂ  और

 फेलोज  फे  रूप  में  विज्ञान  शाखाओं  में  काम  करने  वाली  डाक्टरेट

 डिग्रीधारी  महिलाओं  की  संख्या  कितनी  है  तथा  थे-किस  हैसियत  तथा

 किन  शर्तों  पर  काम  कर  रही

 (52  क्या  सरकार  का  बिचार  उन्हें  नियमित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  वैज्ञानिक  पदों  के लिए  चयन  हेतु  रिसर्य  एसोसियेट्स
 और  फेलोज  को  प्राथमिकता  देने  का  विचार  किया

 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  लथा  परमाणु  ऊर्जा

 जिभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  व

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :

 बल॑मानतः  इस  प्रकार  के  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 से  विभिन्‍न  वैज्ञानिक  एवं  तकनीकी  संगठन  इन
 उपाधिधारकों  को  निर्धारित  चयन  प्रक्रिया  के  अनुसार  अस्थायी  तथा
 स्थायी  सेवाओं  का  प्रस्ताव  देते  उनके  अस्थायी  नियोजन  हेतु
 निश्चित  अषधि  के  लिए  उन्हें  रिसर्च  सीनियर  रिसर्च

 एसोसिएटशिप  और  पूल  अधिकारी  के  पट  का  प्रस्ताव  दिया  जाता

 विज्ञान  के  विषयों  में  इंजीनियरी  और  प्रौद्योगिकी  में

 पीएच.डी  और  चिकित्सा  विज्ञान  में  एमडी/एमएस  डॉक्टरेट  की

 उपाधिधारी  एसोसिएटशिप  में  बर्तमानतः  नियोजित

 महिलाओं  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :

 -  रिसर्च  एसोसिएट  775
 -  सीनियर  रिसर्च  एसोसिएट  93

 रिसर्च  एसोसिएट  का  कार्यकाल  पांथ  यर्ष  और  सीनियर  रिसर्च

 एसोसिएट  का  कार्यकाल  तीन  वर्ष  होता  इन  एसोसिएटों  का

 कार्यकाल  निश्चित  होता  है  और  इसे  बढ़ाया  नहीं  जा  उनके

 इस  अस्थायी  नियोजन  के  दौरान  बे  स्थायी  नौकरी  पाने  के  लिए

 बिज्ञापित  पर्दों  के  लिए आवेदन  कर  सकते  सीएसआइआर  प्रणाली

 में  नियमित  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  इन  रिसर्च  एसोसिएटों  की

 अभ्यर्थिता  पर  विचार  करते  समय  उन्हें  तरजीह  नहीं  दी  जाती

 ।5  मार्च  1995  लिखित  उत्तर  ७

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उत्पादन  वृद्धि  में  गतिरोथ

 425.  असीम  बाला  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूंजी  निवेश  में  उल्लेखनीय  गिरावट  से  सरकारो  क्षेत्र

 के  उद्योग  में  उत्पादन  वृद्धि  में  गतिरोध  आ  गया  और

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  की  क्षेत्र-जार

 संख्या  कितनी  है  जिनमें  उत्पादन  वृद्धि  में  गतिरोध  आ  गया

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :

 सवाल  ही  पैदा  नहीं

 कैंसर  नियंत्रण

 426.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 शी  प्रेम  चन्द  राम  :

 श्री  सुल्तान  सलाठद्दीन  ओवेसी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रति  वर्ष  राज्यवार  कैंसर  के  कुल  कितने  नये

 मामलों  का  पता  चलता

 क्या  कैंसर  के  रोगियों  के  उपचारार्थ  देश  में  विभिन्‍न

 अस्पतालों  में  उचित  और  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  कैंसर  नियंत्रण  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की

 (S)  प्रत्थेक  राज्य  द्वारा  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया

 और

 कैंसर  पर  नियंत्रण  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  भारतीय  आयुर्थिज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के

 राष्ट्रीय  कैंसर  रजिस्टरी  कार्यक्रम  के  आंकड़ों  के  अनुसार  अनुमान  है
 कि  भारत  में  1994  में  6.87  लाख  नए  रोगियों  में  कैंसर  विकसित

 और  GD.  कैंसर  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  शल्य

 चिकित्सीय  उपचार  एवं  केमोथेरेपी  की  सुविधाएं  देश  के  लगभग  सभी

 प्रमुख  अस्पतालों  में  उपलब्ध  कैंसर  रोगियों  के  उपचार  के  लिए
 रेडियोथिरेपी  सुषिधाएं  देश  के  124  संस्थाओं  में  उपलब्ध

 और  (2).  सहायता  प्रायः  चिकित्सा

 स्वैच्छिक  संगठनों  इत्यादि  को  दी  जाती  1992-93  से  1993-94  के
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 दौरान  राष्ट्रीय  कैंसर  नियंत्रण  कार्यक्रमों  की  विभिन्‍न  स्कीमों  के  अंतर्गत  राशि  रुपयों

 दी  गई  सहायता  को  दर्शाने  बाला  विवरण  संलग्न  समृपयोजन  रिपोर्ट
 आंकोलोंजो  स्कंथों  का  विकास

 संस्थाओं  द्वारा  सीधे  अथवा  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  यथा  समय  आंकोलोंजो  स्कषों  का
 साइंसे

 प्रस्तुत  की  जाती  1...  निजाम  इंस्टीट्यूट  ऑफ  मेडिकल

 राष्ट्रीय  कैंसर  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  देश  में  कैंसर
 2  पइरकाकाली  एंड  हाश्पिटल

 70-00

 की  इसका  शुरू  में  ही  पता  लगाने  तथा  उपचार  सुविधाओं  में  ॥॒  सिल्यर

 !

 वृद्धि  करने  पर  बल  दिया  जाता  तदनुसार  वर्ष  से  नई
 '  असम

 70.00
 स्‍्कीमें  आरम्भ  की  गई

 गवर्नमेंट  मेडिकल

 जम्मू  व  कश्मीर  70.00

 विवरण
 4...  जवाहरलाल  नेहरू  मेडिकल

 राजस्थान  70.00
 राशि  रुपयों  राघव  दास  मेडिकल

 उत्तर  प्रदेश  70.00

 क्षेत्रीय  कैंसर  केन्द्रों  को सहायता  अनुदान  6...  लाला  लाजपत  राय  मैमोरियल  मेडिकल

 इंस्टीट्यूट  रोटरी  कैंसर  हास्पिटल  उत्तर  प्रदेश  50.00

 नई  दिल्‍ली  30.00  7.  नार्थ  बंगाल  मेडिकल

 2.  गुजरात  कैंसर  एंड  रिसर्च  अहमदाबाद  25.00  पश्चिम  बंगाल  70.00

 3.  किदयाई  मैमोरियल  इंस्टीट्यूट  आफ  रू  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  पता  लगाने  संबंधी  स्वैष्छिक  संगठन

 बंगलौर
 25-00  2.  धर्मशिला  कैंसर  दिल्ली  5.00

 4...  रिजनल  कैंसर  त्रिवेन्द्रम  30.00  2.  इंडियन  कैंसर  दिल्ली  2.50

 5.  कैंसर  मद्रास  30.00  3.  अश्वनी  रूरल  कैंसर  रिलेयर

 7...  चितरंजन  नेशनल  कैंसर  250.00
 *

 महाराष्ट्र  2.50
 *

 इसमें  लाख  रुपये  की  नॉन  प्लान  ग्रांट  भी  शामिल  4...  कैंसर  रिलीफ  महाराष्ट्र  2.50

 5...  लोकमान्य  महाराष्ट्र  2.50
 रेडियोथिरेपी  यूनिटों

 को
 सहायता

 6...  कैंसर  सेंटर  एंड  वेलफेयर
 2.  गवर्नमेंट  जनरल  केरल  20.00  पश्चिम  बंगाल  2.50

 2...  सरदार  पटेल  मेडिकल

 राजस्थान  20.00
 1.

 3.  कूच  बिहार  कैंसर  कूच
 क्षेत्रीय  कैंसर  केन्द्रों  को  अनुदान

 पश्चिम  बंगाल  20.00  2.  चितरंजन  नेशनल  कैंसर  ,  299.00

 3.  गुजरात  कैंसर  एंड  रिसर्च  अहमदाबाद  50.00
 जिला  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  3...  कैंसर  मद्रास  50.00

 डिस्ट्रीक  आफ  दिल्ली  15.00  4...  किदवाई  मेमोरियल  इंस्टीट्यूट  ऑफ

 2...  कनाटक  10.00 5.  बंगलौर  50.00

 3.  कर्नाटक  15.00  5...  इंस्टीदयूट  रोटरी  कैंसर  हास्पिटल

 4...  मध्य  प्रदेश  15.00 6.  नई  दिल्ली  465.00

 5...  उड़ीसा  15.00  6.

 रगनल  सेंटर  कार  का

 रिसर्च  संड  ट्रीटमेंट

 6...  चेंगलपददु  10.00
 कॉसर  शास्पिटल  एंड  रिसर्च

 50.00

 7.  साउथ  तमिलनाडृ  15.00 3.  मध्य  प्रदेश  ५0.00
 8...  साउथ  24  पश्चिम  बंगाल  10.00 *  8...  रीजनल  कैंसर  त्रिवेन्द्रम  50.07

 9... मिदनापुर * इसमें लाख रुपये की मान प्लान ग्रांट भी शामिल



 9.

 ७

 +

 ७

 २

 लिखित  उत्तर  15  1995  लिखित  उत्तर  64

 राशि  रुपयों  राशि  रुपयों

 रेडियोथिरेपी  यूनिटों  को  सहायता
 ु  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  पता  लगाने  संबंधी  स्वैध्छिक  संगठन

 न  मैमोरियल

 हास्पिटल  1...  हनुमान  प्रसाद  पोददार  स्मारक  गोरखपुर
 बरसी  +शालापुर  20.  4.25
 मिनाक्षी  मिशन  मदुराई  20.00  2.  अमला  कैंसर  केरल  5.00

 कनांटक  कैंसर  रिसर्च  एंड  धिरेपी  ॥  3...  क्रिश्वयन  कैंसर  अम्बलकरी  5.00

 हुबली  20.00  4.  नायडु  मैमोरियल

 कमला  नेहरू  मैमोरियल  इलाहाबाद  तमिलनाडु  5.00
 प्रदेश  30.00  5...  लायन्स  कैंसर  डिटेक्शन  गुजरात  5.00

 कैंसर  इंदौर  50.00  6.  राजकोट  कैंसर  राजकोट  5.00

 लायन्स  कैंसर  डिटेक्शन  गुजरात  50.00  7.  कैंसर  सेंटर  एंड  बेलफेयर  थाकुरपुकर

 चैरिटेबल  सोसायटी  आफ  फोर्ट  जोधपुर  5.00

 घिरेपी  यूनिट  के  राजस्थान  5.00  8...  संजीबन  मेडिकल  5.00

 जिला  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता
 9...  बहेला  बालानंद  ब्रहमचारी  5.00

 डिस्ट्रीक  गुजरात  15.00  1993-94

 डिस्ट्रीक  गुजरात  10.00
 क्षेत्रीय  कैंसर  केन्द्रों  को

 सहायता  अनुदान  ५

 डिस्ट्रीक  पंजाब  15.00
 1.

 चितरंजन
 नेशनल  कैंसर  610.00

 डिस्ट्रीक  पंजाब  15.00
 2.  कैंसर  मद्रास  55.00

 बंग  ह
 3.  गुजरात  कैंसर  एंड  रिसर्च  ,  अहमदाबाद  50.00

 डिस्ट्रीक  तमिलनाडु  15.00  4...  किदवाई  मैमोरियल  इंस्टीट्यूट  आफ  आन्कोलॉजी

 डिस्ट्रीक  तमिलनाडु  15.00  कर्नाटक  -  50.00

 आन्कोलोॉंजी  स्कंधों  का  विकास  5...  रीजनल  सेंटर  फार  कैंसर  रिसर्च  एंड  द्वीटमेंट

 पांडिचेरी  100.00  उड़ीसा
 छसेटवूट

 25.00
 !

 6...  कैंसर  हास्पिटल  एंड  रिसर्च

 सिदार्थ
 मेडिकल  विजयवाड़ा  मध्य  प्रदेश  50.00

 70.00  q.  रीजनल  कैंसर  त्रिथेन्द्रम  50.00
 रबिन्द्र  नाथ  टैगोर  मेडिकल  *

 इसमें  175.00  लाख  रुपये  की  नॉन  प्लान  ग्रांट  भी  शामिल

 राजस्थान  70.00

 कर्नाटक  मेडिकल  कनटेक  70.00
 रेडियोथिरेपी  यूनिटों

 के
 लिए  सहायता

 मेडिकल  नांकुरा
 1.  श्री  साथाजी  जनरल  गुजरात  50.00

 70.00
 2...  मेडिकल  कालेज  केरल  50.00

 गवर्नमेंट  मेडिकल  गोवा  70.00
 3.  गवर्नमेंट

 मेडिकल
 महाराष्ट्र  50.00

 स्थामी  रामानंद  तीर्थ  रूूल  मेडिकल
 4:  कैंसर  उत्तः  50.00

 महाराष्ट्र  70.00
 5.  थंजावर  मेडिकल  50.00

 निजाम  इंस्टीट्यूट  ऑफ  मेडिकल  साइसेंस
 6.  कलकत्ता  मेडिकल  कलकत्ता  50.00

 हैदराबाद  (  आंध्र
 !

 30.00
 7.  कैंसर  चिकित्सा

 एंव
 सेवा  समिति

 े  नेहरू  कैंसर  हास्पिटल  एंड  रिसर्च  भोपाल
 सिल्थर  मेडिकल  कालेज  एंड  $0.00
 असम  :  30.00  8...  पारवारा  मेठिफल  ट्स्ट  पारावर  रूरल
 जवाहर  लाल  नेहरू  मेडिकल  अजमेर  30.00  अहमदनगर  50.00

 नार्थ  बंगाल  मेडिकल  सिलीगुड्ड़ी  9...  पैरीफेरल  कैंसर  कर्नाटक  50.00

 30.00  10...  इंडियन  कैंसर  दिल्ली  50.00



 9...  रबिन्द्र  नाथ  टैगोर  मेडिकल  उदयपुर  30.00

 स्थास्थ्य  शिक्षा  और  पता  लगाने  संबंधी  स्वैध्छिक  संगठन

 1.  कैंसर  डिटेक्शन  दिल्ली  5.00

 2...  इंडियन  कैंसर  दिल्ली  5.00

 3.  धर्मशिला  कैंसर  फाउंडेशन  एंड  रिसर्च

 नईदिल्‍ली  5.00

 मुफ्त  कानूनी  सहायता

 427.  श्री  अजुर्न  सिंह  यादव  :

 श्री  हरि  केबल  प्रसाद  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  गरीब
 लोगों  को  मुफ्त  कानूनी  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को

 राज्य-बार  कितनी  धनराशि  प्रदान  की

 क्या  इन  सभी  राज्यों  ने इस  धनराशि  का  उचित  उपयोग

 किया

 CG)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  वियार  इस  योजना  के  लिए  निर्धारित

 सिद्धांत  में  संशोधन  करने  का

 ()  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गरीब  लोगों  को  प्रभावी  ढंग  से  मुफ्त  कानूनी  सहायता
 प्रदान  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं।उठाए  जाने
 का  विचार
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 राशि  रुपयों  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 जिला  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता
 :  राज्य  सरकारों  को  इस  प्रयोजन  के  लिए

 ।.  डिस्ट्रीक  गुजरात  15.00
 कोई  धन  नहीं  दिया  जाता

 2.  डिस्ट्रीक  गुजरात  15.00  और  प्रश्न  ही  नहीं

 3.  डिस्ट्रीक  गुजरात  10.00  और  (50.  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 4...  डिस्ट्रौक  इंस्ट  खासी  मेघालय  15.00  निर्धन  व्यक्तियों  को  मुफ्त  विधिक  सहायता  उपलब्ध

 आन्कोलॉजी  स्कथों  का  विकास  कराने  के  लिए  संघ  सरकार  द्वारा  ही  गई  वित्तीय  से  राज्य

 1...  मेडिकल  राजस्थान  70.00  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोडों  द्वारा  जिभिन्‍्न  विधिक  सहायता

 2.  मेडिकल  उत्तर  70.00  जैसे  लोक  जिधिक  सहायता  जिधिक

 3.  असम  मेडिकल  असम  70.00  साक्षरता
 पराविधिक  व्यक्तियों  के  लिए  प्रशिक्षण

 4...  बर्द्धधान  मेडिकल  नर्द्धधान  आयोजित  किए
 जा

 रहे

 70.00

 5.  लेडी  हाडिंग  मेडिकल  कालेज  एंड  बनिहाल  ज़ासदी

 ,  दिल्ली  70.00

 6...  सिविल  आइजोल  70.00  श्र  राजन
 दयाल

 फठेरिया  हि
 7.  गवर्नमेंट  मेडिकल

 नहा  सुमार  ः

 जम्मू  थ  कश्मीर  30.00  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 8...  लाला  लाजपत  राय  मैमोरियल  मेडिकल  क्या  जम्मू-श्रीनगर  राजमार्ग  पर  बनिहाल  में  हिस-स्खलन
 मेरठ  50.00  के  कारण  अनेक  मौतें  हुई

 यदि  तो  इस  हिम-स्खलन  के  कारण  कितने  लोग

 हताहत

 क्या  इस  त्रासदी  से  हुए  नुकसान  का  आंकलन  करने  के

 लिए  तथा  इसके  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  दल  ने  यहां
 का  दौरा  किया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  गए  निष्क्षों  का

 ज्यौरा  क्या  और

 ()  इस  पर  सरकार  ने  क्या  अनुवर्ती  कार्यजाही  की

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  जिभाग

 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :  और

 राज्य  सरकार  से  मिली  सूथना  के  1995  के  दौरान  हुए
 हिम-स्खलन  के  कारण  काजीगुण्ड  और  जवाहर  सुरंग  के  बीच  60
 व्यक्ति  मारे  गए  और  चार  व्यक्ति  घायल

 से  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  केन्द्र

 सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  वायु  सीमा  सुरक्षा
 सीमा  सड़क  संगठन  तथा  राज्य  प्राधिकरणों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  संयुक्त
 बयाव  और  राहत  अभियान  का  जायजा  लेने  के  लिए  24

 1995  को  जम्मू  व  कश्मीर  का  दौरा

 राज्य  सरकार  ने  मारे  गए  प्रतयेक  व्यक्ति  क ेनिकटतम  संबंधी  को

 एक  लाख  रुपये  तथा  घायल  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति  को  20,000  का

 भुगतान  किया  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  से  सेवा  निवृश्त  एक
 न्यायाधीश  द्वारा  मामले  की  जांच  की  जा  रही



 6  लिखित  उत्तर  15  1995

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  मांग

 429.  अशोक  आलनन्दराव  देशमुख  :  क्या  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सशस्त्र  बलों  के  पेंशनरों  की कठिनाइयों  की  समीक्षा

 करने  हेतु  गठित  उच्च-स्तरीय  अधिकार  प्राप्त  समिति  और  भूतपूर्व
 सैनिकों  की  पेंशन  संबंधी  मांगों  को  छोड़कर  अन्य  मांगों  पर  विचार  करने

 के  लिए  गठित  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 रक्ला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :  से  1986  से  पूर्व  के  रक्षा

 पेंशनभोगियों  के  सेवानिवृत्ति  लाभों  में  सुधार  करने  संबंधी  उच्च-स्तरीय

 अधिकार  प्राप्त  समिति  ने  1991  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 इस  समिति  ने  1986  से  पूर्व  के  रक्षा  पेंशनभोगियों  की  कुछ  श्रेणियों

 को  पेंशन  में  एक  बार  की  वृद्धि  दिए  जाने  की  सिफारिश  की  सरकार

 ने  इस  समिति  की  सिफारिशें  स्थीकार  कर  ली  थीं  और  उन्हें  लागू  करने

 के  लिए  आवश्यक  आदेश  16.3.1992  को  जारी  किए  गए

 2.  भूतपूर्ष  सैनिको  की  शेष  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए
 जो  समिति  गठित  की  गई  उसे  पेंशन  संबंधी  समस्याओं  को  छोड़कर
 अन्य  मांगों  पर  विचार  करना  इस  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 समिति  ने  22  मांगों  की  सिफारिश  की  और  10  मांगों  के  बारे  में

 आंशिक  रूप  से  सिफारिश  इनमें  से  में  उल्लिखित  9

 सिफीरशिों  को  स्वीकार  कर  लागू  कर  दिया  गया  में  दी

 गई  4  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  राज्य  सरकारों  अथवा

 अन्य  मंत्रालयों/विभागों  से  संबंधित  10  सिफारिशों  को  विचारार्थ  और
 कार्यान्वयन  के  लिए  उन्हें  भेज  दिया  गया  नौ  सिफारिशों  पर  रक्षा
 मंत्रालय  जिचार  कर  रहा

 स्वीकृत  एथं  कार्यान्यत  को  गई

 1.  .  सार्यजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  पुनर्वास  महानिदेशालय  अथवा

 राज्य  भूतपूर्व  सैनिक  निगर्मों  से  संविदा  सुरक्षा  प्राप्त  लोक

 उद्यम  विभाग  ने  पुनर्वास  महानिदेशालय  अथवा  राज्य  भूतपूर्व
 सैनिक  निगमों  द्वारा  प्रायोजित  भूतपूर्व  सैनिक  सुरक्षा  एजेंसियों  से

 सार्यजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सुरक्षा  कार्मिकों  को  नियुक्त  करने

 के  लिए  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  निर्देश  जारी  कर  दिए

 2.  भूतपूर्व  सैनिकों/आश्रितों  को  सशस्त्र  सेना  अस्पतालों  की

 चिकित्सा  सुविधाएं  :  चिकित्सा  सुविधाओं  संबंधी  बजट  में  वृद्धि
 कर  दी  गई  है  ताकि  भूतपूर्व  सैनिकों  को  औषधियां  उपलब्ध

 लिखित  उत्तर  68

 कराई  जा  सेना  मुख्यालय  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  की  बड़ी

 जनसंख्या  वाले  स्थानों  पर  24  एम  आई  रूम  और  10  दन्त

 चिकित्सा  केन्द्र  खोल  रखे

 निशकत  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  चिकित्सा  सम्बन्धी  उपकरणों  का

 निःशुल्क  आयात  :  बित्त  मंत्रालय  ने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि

 निशक्‍त  और  अन्य  विकलांग  श्रेणियों  की आवश्यकता  की  मददों

 का  निःशुल्क  आयात  करने  की  अनुमति

 भूतपूर्व  सैनिकों/उनके  आश्रितों  को  गम्भीर  रोगों  के  उपचार  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  :  सशस्त्र  सेना  झंडा  दिबस  निधि  की

 प्रबन्ध  समिति  ने  इस  प्रस्ताज  को  अनुमोदित  कर  दिया  है  कि

 उपचार  की  वास्तविक  लागत  की  60%  राशि  भूतपूर्व  सैनिको/उनके

 आश्रितों  को  अदा  की  जा  सकती

 स्वतंत्रता-प्राप्ति  से  पूर्व  के  वीरता  पुरस्कारों  के  आर्थिक  भत्तों

 में  बढ़ोत्तरी  :  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  आर्थिक

 भत्तों  में  बढ़ोत्तरी  किए  जाने  क ेसरकारी  आदेश  30  1994
 को  जारी  कर  दिए  गए

 ह

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  बच्चों  को  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  के

 लिए  प्राथमिकता  :  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  भूतपूर्व  सैनिकों

 के  बच्चों  को  उनके  पुनर्वास  के  स्थान  पर  स्थित  केन्द्रीय

 विद्यालय  में  एक-बार  प्रवेश  दिए  जाने  की  सुविधा  प्रदान  करने

 संबंधी  निर्देश  जारी  किए  यह  सुविधा  भूतपूर्व  सैनिक

 के  अधिक  से  अधिक  दो  बच्चों  के  लिए  है  बशलें  कक्षा  में  बच्चों

 की  संख्या  45  से  कम

 भूतपूर्व  सैनिकों  क ेलिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  जारी  रखना  :

 कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग  ने  0।  दिसम्बर  1994  को  यह

 स्पष्ट  करते  हुए  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  के

 लिए  आरक्षण  का  प्रतिशत  वही  रहेगा  जो  इस  समय

 भूतपूर्व  सैनिकों  क ेलिए  आरक्षण  लागू  किए  जाने  से  संबंधित

 संवैधानिक  समर्थन  आदि  :  भूतपूर्व  सैनिकों  के लिए  उपलब्ध

 आरक्षण  को  कारगर  बनाने  के  तरीके  की  जांच  कार्मिक  तथा

 प्रशिक्षण  विभाग  ने  की  कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  ने  यह

 निर्णय  लिया  है  कि  भूतपूर्ज  सैनिकों  के  लिए  आरक्षण  का

 प्रतिशत  वही  रहना  चाहिए  जो  इस  समय  भूतपूर्ब  सैनिकों

 के  लिए  उपलब्ध  आरक्षण  के  तहत  चुने  गए  भूतपूर्व  सैनिक  को

 उचित  श्रेणी  अर्थात्‌  अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  अन्य

 पिछड़े  बर्ग/सामान्य  श्रेणी  में  रखा  जाना  चाहिए  जिससे  जह
 संबंधित  कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  ने  इस  संबंध  में

 सभी  मंत्रालयों/बिभागों  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  पश्चात्‌  जीरता  पुरस्कार  से  संबद्ध  आर्थिक

 भत्ते  में  वृद्धि  :  समिति  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  वित्तीय  भत्से

 को  संशोधित  करने  के  सरकारी  आदेश  3।  1995  को

 जारी  कर  दिए  गए



 विबरण-त]ा

 ।.  रक्षा  कार्मिकों  के  बच्चो  को  दाखिला  देने  के  लिए  केन्द्रीय  पूल
 के  अंतर्गत  आयुर्विज्ञान।दंत-चिकित्सा  कालेजों  में  सीटों  के
 आबंटन  में

 2.  वीरता  पुरस्कार  बिजेताओं  के  लिए  रेलवे  की  प्रथम  श्रेणी  में
 100%  रियायत

 3.  सिविल  नौकरी  में  पुनर्नियोजित  होने  पर  बेतनवृद्धि  और
 पदोन्नति  के  लिए  सैन्य  सेवा  को  हिसाब  में

 4...  समिति ने  द्वितीय  विश्व-युद्ध  के  सैनिकों  को  पेंशन  प्रदान  करने
 की  सिफारिश  नहीं  इस  संबंध  में  समिति  ने
 सिफारिश  की  है  कि  द्वितीय-बिश्व-युद्ध  के  सैनिकों  को  चल  रहे
 कल्याणकारी  कार्यो/योजनाओं  के  अन्तर्गत  कुछ  वित्तीय  सहायता
 दी  इस  सिफारिश  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  उसे
 व्यवहार्य  नहीं  समझा  गया

 बंध्यीकरण  के  मामले

 430.  परशुराम  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1994  से  1995  के  दौरान  बंध्यीकरण
 ऑपरेशन  के  लिए  राज्यवार  क्‍या  लक्ष्य  तय  किया  गया

 1995  तक  राज्यवार  क्या  उपलब्धि  और

 क्या  1995  के  अन्त  तक  यह  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 लिया

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 पवन  सिंह  :  और  राज्यवार  उपलब्धियों  के
 प्रत्याशित  स्तर  और  1995  तक  कार्य
 निष्पादन  के  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 80%  उपलब्धि  की  उम्मीद

 विजरण

 वर्ष  1994-95  को  दौरान  मन्थीकरण  के  लिए  निर्भारित  उपलब्धि
 का  राज्यवार  प्रत्याशित  स्तर  एवं  1994-95  के  दौरान

 95  उनकी  उपलब्धि

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  उपलब्धि  का  उपलब्धि

 प्रत्याशित  स्‍तर  1995
 1994-95

 ।  2  3  4

 1  प्रमुख  राज्य  ।  करोड़  या

 1.  आश्श्र  प्रदेश  600000  445011

 2.  असम  130000  7894

 24  1916  लिखित  उत्तर  है|

 ।  2  3  4

 3...  बिहार  600000  58420  $

 4...  गुजरात  280000  218579

 5.  हरियाणा  125000  78207

 6.  कनटिक  418000  310894

 7...  केरल  115000  101553

 8...  मध्य  प्रदेश  400000  310354

 9...  महाराष्ट्र  560000  445375

 10.  उड़ीसा  200000  119938

 11.  पंजाब  120000  68822

 12.  राजस्थान  250000  150726

 13.  समिलनाडु  325000  257962

 14...  उत्तर  प्रदेश  600000  280321

 15.  पश्थिम  बंगाल  400000  246142

 छोटे  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र

 1...  हिमाचल  प्रदेश  44000  27327

 2.  जम्मू  व  कश्मीर  20000  40057  *

 3.  मणिपुर  3500  1237*

 4...  मेघालय  1000  568 *
 5.  नागालैण्ड  2500  1१17४

 6.  सिक्किम  1100  268७

 7.  श्रिपुरा  11200  9806

 8.  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  2000  1416

 9...  अरुणाचल  प्रदेश  1500  1030

 10.  चण्डीगढ़  2700  2435

 1.  दादरा  व  नागर  हवेली  600  456

 12.  दिल्ली  42840  ३0000

 13.  गोवा  4300  344

 14.  दमन  व  दीव  400  360

 15.  लक्षद्वीप  40  2।  *

 16.  मिजोरम  3500  2705

 17.  पांडिचेरी  6000  7360

 अखिल  भारत ਂ*  5326380  3246347

 |  अनन्तिम
 हु

 +  उपलब्धि  1994  तक
 **  |  उपलब्धि  1994  तक
 $  उपलब्धि  1994  तक

 ७  रक्षा  एवं  रेल  मंत्रालयों  के  आंकड़े  शामिल



 n  लिखित  उत्तर

 उद्योग  सूचना  केन्द्र

 431.  श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  अहमदाबाद  में  लघु
 उद्यमियों  के  लिए  उद्योग  सूचना  केन्द्र  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  वियार  देश  के  अन्य  भागों  में  भी

 प्रकार  के  केन्द्र  खोलने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  लघु
 उद्योगपतियों  क ेलिए  गुजरात  में  अलग  से  कोई  सूचना
 केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 कम्पनी  रजिस्ट्रार

 432.  श्री  लालजान  वाशा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  कम्पनी  रजिस्ट्रार  के  कितने
 कार्यालय

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  कम्पनी  रजिस्ट्रार  के
 और  कार्यालय  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संयंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  कम्पनी  रजिस्ट्रार  को  विभिन्न  राज्यों  में  तथा
 विशेषरूप  से  आन्ध्र  प्रदेश  में  कुशलतापूर्वक  कार्य  कर  सकने  के  लिए
 कोई  सुधार  किये  गये

 (5720  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 न्याय  तथ्या  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  इस  समय  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में

 हैदराबाद  में  कम्पनी  रजिस्ट्रार  का  एक  कार्यालय

 और  सरकार  आन्ध्र  प्रदेश  सहित  अधिकांश  कम्पनियों

 बाले  राज्यों  में  कम्पनी  रजिस्ट्रार  के  अतिरिक्त  कार्यालयों  को  खोलने
 की  आवश्यकता  को  स्वीकार  करती  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम
 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  और  ऐसे  कार्यालयों  के  क्षेत्राधिकारों  को

 अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 15  1995  लिखित  उत्तर  डे

 से  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  कम्पनी  रजिस्ट्रार  के

 कार्यालयों  की  कार्यप्रणाली  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  पुनरीक्षण
 समिति  का  गठन  किया  है  ताकि  उनकी  कार्यप्रणाली  को  सरल  तथा

 कारगर  बनाया  जा  परिणामतः  नामों  को  तत्काल  उपलब्ध

 दस्तावेजों  के  शेयर  अन्तरण  बिलेखों  को  दायर  कराने  में

 समय  में  वृद्धि  चाहने  बाले  निवेशकों  से  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा

 के  अन्तर्गत  प्राप्त  आवेदनों  और  दस्तावेजों  को  दस्ताथेज  की

 फाइल  में  रखने  के  लिए  समिति  की  सिफारिशों  पर  आधारित  प्रक्रिया

 को  सरल  बनाने  के  वास्‍्ते  सभी  कम्पनी  रजिस्ट्रारों  को  प्रशासनिक

 अनुदेश  जारी  किए  जा  चुके  उपयुक्त  अनुदेशों  को  कारगर  बनाने

 के  जहां  आवश्यक  संगत  नियमों  में  संशोधन  किया  जा  रहा

 आयुर्वेदिक  अनुसंधान  केन्द्र

 433.  श्री  महेश  कनोडिया  :

 श्री  पंकण  चौधरी  g

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  देश  में  नए  आयुर्वेदिक  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित

 करने  का

 यदि  तो  य ेकिन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए

 इन  केन्द्रों  की  स्थापना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होने  का

 अनुमान

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पवन  सिंह  :

 और  प्रश्न  नहीं

 थाईलैंड  और  म्यांमार  के  मछुआरे

 434.  श्री  चाको  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  का  सामुद्रिक  क्षेत्र  जलयानों  द्वारा

 मत्स्यन  का  1981  का  उल्लंघन  करने  पर  हाल

 ही  में  कुछ  थाईलैंड  और  म्यांमार  के  मछआरों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 क्या  भारतीय  तटरक्षक  बल  ने  हिन्द  महासागर  के  अन्य
 क्षेत्रों  में  भी  उल्लंघनों  की  ऐसी  घटनाओं  की  सूचना  दी

 यदि  सो  तस्संबंधी  ज्यौरा  क्‍या  और



 7  लिखित  उत्तर

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  :  भारत  का  सामुद्रिक  क्षेत्र
 अधिनियम  1981  का  उल्लंघन  करने  पर  हाल  ही  में  थाईलैंड  के

 मछुआरों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 एक  विवरण  संलग्न

 भारतीय  समुद्री  क्षेत्र  मे ंअनधिकृत  रूप  से  मछली  पकड़ने
 बाले  विदेशी  पोर्तों  को  पकड़ने  के  लिए  तटरक्षकफ  के  जलयानों  और

 बायुयानों  को  पर्याप्त  संख्या  में  तैनात  किया  जाता

 विवरण

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  पकड़ी  गई  मत्स्य-नौकाओं  का  ब्यौरा

 इस  प्रकार  है  :--

 स्वामित्य  1994-95

 1  पाकिस्तान  06

 2.  श्रीलंका  09

 3.  थाईलैण्ड  05

 4.  इंडोनेशिया  03

 5.  ताइबान  01

 6.  चीन  03

 कुल  27

 अपारंपरिक  ऊर्जा  ग्लोत

 455.  श्री  अरविन्द  त्रियेदी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  अपारंपरिक  ऊर्जा  म्रोतों।बायो-गैस  इत्यादि  के

 माध्यम  से  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 केन्द्र  सरकार  के  तथा  अन्य  विदेशी  एजेंसियों  ने  इस  उद्देश्य

 के  लिए  चालू  बित्त  वर्ष  में  गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  कितनी  सहायता

 राशि  दी

 इस  संबंध  में  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 विद्युत  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  चालू  योजना

 की  शेष  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  विद्युत  उत्पादन  हेतु  निर्धारित  किए
 जाने  वाले  लक्ष्यों/स्थापित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 24  1916  लिखित  उत्तर  74

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :  अपारंपरिक
 ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  द्वारा  गुजरात  राज्य  सहित  सम्पूर्ण  देश  में

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  विद्युत  उत्पादन  उनके  उपयोग  के  व्यापक

 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वत  किया  जा  रहा  मुख्य  विद्युत  उत्पादन
 कार्यक्रमों  में  पतन  लघु  पन  बायोमास  आधारित

 सौर  प्रकाशयोल्टीय  प्रणालियां  और  बायोमास  गैसीफायर

 शामिल  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं  को  100  प्रतिशत  कर

 बीलिंग  और  बैंकिंग  आदि  जैसे  विभिन्‍न  राजकोषीय  और

 वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते

 इस  उद्देश्य  के लिए  गुजरात  को  वर्ष  1992-93  के  दौरान

 37.6  लाख  रुपए  और  वर्ष  1993-94  के  दौरान  138.54  लाख  रुपए  की

 तुलना  में  11.44  लाख  रुपए  की  राशि  (31.1.95  जारी  की  गई

 गुजरात  राज्य  मे  इन  जर्षों  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  के  लिए
 बिदेशी  एजेंसियों  द्वारा  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई

 G)  गुजरात  राज्य  में  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  विद्युत  के

 लिए  42  के  पथन  विद्युत  1.7  के  बराबर

 28  बायोमास  गैसीफायर  और  140  की  सौर  प्रकाशघोल्टीय

 विद्युत  प्रणालियां  स्थापित  की  गई  इसके  अलावा  गुजरात  में  500
 का  ग्रिड  से  जुड़ा  हुआ  बायोमास  गैसीफायर  आधारित  विद्युत

 उत्पादन  यर्ष  1993-94  से  चालू

 900  मेवा  की  पवन  विद्युत  परियोजनाएं  राज्य  सरकार  के

 साथ  जिचार-विमर्श  के  विभिन्‍न  चरणों  में  गुजरात  में  500

 की  खोई  आधारित  एक  सह-उत्पादन  परियोजना  वर्ष  1995-96  में

 आरंभ  होने  की  उम्मीद

 सीमेंट  को  कौमतें

 456.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सीमेंट  को  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  सीमेंट

 निर्माताओं
 ने  सीमेंट  की  कौमतों  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  को

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सीमेंट  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  रोकने  तथा  लघु
 उपभोक्ताओं  को  राहत  प्रदान  करने  हेतु  उठाए  गए/उठाए  जाने  वाले

 कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  बिभान  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और

 बंबई  को  छोड़कर  अन्य  कहीं  सीमेंट  के  मूल्य  में  कोई
 असामान्य  वृद्धि  नहीं  हुई  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  थोक  मूल्य

 सूचकांक  अन्य  निर्मित  उत्पादों  तथा  सभी  वस्तुओं



 ०]  लिखित  उत्तर

 के  थोक  मूल्य  सूचकांक  से  काफी  कम  हाल  ही  में  बंबई

 में  सीमेंट  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  थी  जो  वित्तीय  वर्ष  के  अंत  में  निर्माण

 कार्य  में  वृद्धि  तथा  बाजार  शक्तियों  के  प्रभाव  क ेकारण  एक  अस्थायी

 व  स्थानीय  अपूर्ब  घटना  प्रतीत  होती

 सीमेंट  के  मूल्य  और  बितरण  को  1.3.1989  से  नियंत्रण

 मुक्त  कर  दिया  गया  सरकार  मूल्यों  में  असामान्य  वृद्धि  को

 रोकने  के  उद्देश्य  से अतिरिक्त  क्षमताओं  के  सृजन  को  प्रोत्साहन  दे  रही

 है  और  फालतू  सीमेंट  वाले  क्षेत्रों  से कमी  वाले  क्षेत्रों  में  सीमेंट  के

 परिवहन  के  लिए  आधारभूत  सहायता  उपलब्ध  करा  रही

 जल  प्रदूषण

 437.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  उत्तरी  मुर्शिदाबाद
 और  दक्षिणी  में  जल  संखियाजन्य  प्रदूषण  के  व्यापक  रूप

 से  फैल  जाने  के  कारण  स्वास्थ्य  संबंधी  जोखिमों  में  कई  गुना  वृद्धि  हो

 गई

 यदि  तो  क्या  तब  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय

 सरकार  से  इस  संकट  के  उन्मूलन  के  लिए  कई  कार्यक्रम  चलाने  का

 अनुरोध  किया

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  तब  से  किसी  कार्यक्रम  की  शुरूआत  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  विकास

 में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  हारजीभाई  :  और

 से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  1993  में  15

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  वाली  एक  परियोजना  भेजी  थी
 जिसके  लिए  1994  में  9.618  करोड़  रुपए  अनुमोदित  किए  गए
 थे  तथा  इसमें  से  4.809  करोड़  रुपए  रिलीज  किए  गए
 1994  में  राज्य  सरकार  ने  गंगा  नदी  के  सतही  जल  के  आधार  पर

 प्रतिदिन  14.3  मिलियन  गैलन  की  क्षमता  वाले  जल  उपचार  संयंत्रों  के
 माध्यम  से  250  गांवों  को  तीन  भागों  और  दो अलग-अलग  चरणों  में

 कवर  करने  के  लिए  जल  सप्लाई  योजना  संबंधी  एक  अन्य  परियोजना

 केन्द्र  सरकार  के  अनुमोदन  के  लिए  भेजी  भारत  सरकार  ने

 1995  में  88.48  करोड़  रुपए  की  लागत  वाली  इस  परियोजना  का

 अनुमोदन  कर  दिया  अनुमोदित  लागत  की  75  प्रतिशत  राशि  केन्द्र

 सरकार  की  सहायता  से  तथा  शेष  25  प्रतिशत  राशि  राज्य  सरकार  द्वारा

 खहन  की  नई  परियोजना  का  कार्य  1995  से  शुरू  होने

 की  संभावना

 15  1995  लिखित  उत्तर  है

 विश्व  बैंक  रिपोर्ट

 458.  खुशीरास  डुंगरोमल  जेस्थाणी  :  कया  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  हाल  ही  में  की  गई  अपनी  रिपोर्ट  में

 भारत  की  जनसंख्या  वृद्धि  मलेरिया  तथा  प्लेग  के  बारे  में  टिप्पणी

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  ने  इस  पर  क्या  अनुबर्ती  कार्यवाही  की

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 से  (@).  प्रश्न  नहीं

 गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  का  विकास

 439.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-परम्परागत  तथा  पुनः  प्रयोज्य  ऊर्जा  स्रोतों  के

 विकास  के  संबंध  में  गैर-सरकारी  संगठनों  से  सम्बद्ध  शोध

 विश्व  अमेरिकी  ऊर्जा  विभाग  और  अमेरिकी  उद्योग  तथा

 भारतीय  पुन:प्रयोज्य  शिष्टमण्डल  के  बीच  1994  में  विचार -
 विमर्श  किया  गया

 यदि  तो  इस  वियार-विमर्श  के  क्या  नतीजे

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए
 और

 आम  जनता  को  कज  तक  पुनःप्रयोज्य  ऊर्जा  प्राप्त

 होगी  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :

 ”
 (a)  भारतीय  अक्षय  ऊर्जा  शिष्टमंडल  द्वारा  1994  में

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  दौरे  के  दौरान  हुए  विचार-थिमर्शों  के

 फलस्वरूप  दोनों  पक्षों  के  मुख्यतया  निजी  क्षेत्र  22  समझौतों
 पर  हस्ताक्षर/घोषणा  की  विचार-विमर्श  के  दौरान  यूएनडीपी  ने

 अक्षय  ऊर्जा  के  क्षेत्र  मे ंभारत  को  सहायता  देने  पर  बिचार  करने  और

 भारत  में  इस  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  प्रोत्साहनों  और  कानूनों
 के  एक  पैकेज  हेतु  अन्य  दोनों  के  अनुभवों  के  आधार  पर  सूचना  और

 निवेशों  को  उपलब्ध  कराने  पर  सहमति  प्रकट  विश्व  बैंक  से

 सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लेजी  से  कार्यान्ययन  के  लिए  विश्व

 बैंक  ने  प्रक्रियाओं  के सरलीकरण  पर  वियार  करने  पर  सहमति  प्रकट
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 जीईएफ  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाओं  पर  उन्होंने
 पहले  ही  विचार  करना  आरंभ  कर  दिया  अमेरिका  में  अनिवासी
 आरतोयों  और  गैर-सरकारी  संगठनों  के  साथ  बैठकों  के  आयोजन  से

 संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  के  द्वारा  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  बृद्धि  का  मार्ग

 प्रशस्त  हुआ  भारतीय  अक्षय  ऊर्जा  क्षेत्र  मे ंअमेरिकी  बित्त  प्रदान
 करने  वाली  एजेंसियों  की  सहभागिता  भी  आरंभ  हुई

 और  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  द्वारा  व्यापक

 श्रेणी  के  अक्षय  ऊर्जा  कार्यक्रमों।परियोजनाओं  का  पहले  से  ही

 कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  इनमें  प्रमुख  हैं-राष्ट्रीय  बायोगैस

 बिकास  उन्‍नत  सौर  प्रकाशवोल्टीय  सौर

 प्रकाशबोल्टीय  जल  सौर  पवन  विद्युत  लघु
 चीनी  मिलों  में  सह  उत्पादन  और  सौर  तापीय  अनुप्रयोग

 अन्य  बिकेन्द्रीकृत  ऊर्जा  अनुप्रयोगों  क ेअलावा  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत

 मंत्रालय  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अक्षय  ऊर्जा  स्रोतों  के

 द्वारा  2000  विद्युत  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 अक्षय  ऊर्जा  स्रोतों  का  दोहन  और  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के लिए  बड़ी  मात्रा

 में  निवेश  और  नई  प्रौद्योगिकियों  को  शुरू  किए  जाने  की  आवश्यकता

 होगी  जो  संयुक्त  उद्यमों  के  द्वारा  निजी  निवेशों  और  द्विपक्षीय  तथा

 बहुपक्षीय  जिन्हें  भारतीय  शिष्टमंडल  के  अमेरिका  दौरे  के

 दौरान  प्रोत्साहित  किया  की  सहायता  से  आने  की  उम्मीद

 एड्स  रोगी

 440.  गुणवन्त  रामभाऊ  सरोदे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  अब  तक  कितने  एड्स  रोगियों  का  पता  चला

 राज्य  से  किन-किन  अस्पतालों  में  एड्स  संबंधी  जांघ  की

 सुविधा  उपलब्ध

 क्या  राज्य  में  विदेशी  सहायता  से  कोई  एड्स  नियंत्रण

 कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा  और

 (a)  1993-94  के  दौरान  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  उपलब्ध

 कराई  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  28  1995  की  स्थिति  के  अनुसार

 महाराष्ट्र  से  5482  एय  आई  वी  पाजिटिव  रोगियों  की  सूचना  मिली

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 और  विश्व  बैंक  के  उदार  शर्तों  वाले  ऋण  से  देश  में

 क्रियान्वित  किये  जा  रहे  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 16,66,68,00  का  अनुदान  1993-94  की  अवधि  में  महाराष्ट्र  राज्य

 के  लिए  जारी  किया  गया

 24  1916  लिखित  उत्तर  है|

 विवरण

 महाराष्ट्र  के  निम्नलिखित  अस्पतालों/संस्थाओं  में

 जांच  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  :--

 निमरानी  केन्द्र

 ।.  सूक्ष्म  जीव  विज्ञान  सेठ  मेडिकल

 .  सूक्ष्म  जीज  विज्ञान

 .  सायन

 .  नायक

 .  रायबाड़ी

 मेडिकल

 .  सूक्ष्म  जीव  विज्ञान  गवर्नमेन्ट  मेडिकल

 सिविल

 .  जिला

 10.  गवनमेन्ट  मेडिकल

 11.  इंडियन  नेवलशिप

 12.  सूक्ष्म  जीव  विज्ञान  आर्म्ड  फोर्सेज  भैंडिकल

 रेफरेन्स  केन्द्र

 1.  भारतीय  प्रतिरक्षा  रूधिर  विज्ञान

 2.  राष्ट्रीय  एड्स  अनुसंधान

 क्षेत्रीय  रक्त  जांच  केन्द्र

 .  रक्त  केम

 .  रक्‍त  बैंक

 ,  रक्‍त  बैंक  नायर

 .  रक्‍त  बैंक  हाफकिन

 .  रक्‍त  बैंक  टाटा  स्मारक

 ,  रक्त  बैंक

 रक्‍त  बैंक  कूपर

 ,  रक्‍त  बैंक  राजावाड़ी

 ,  रक्‍त  बैंक

 10.  रक्‍त  बैंक  जनरल

 ।.  रक्‍त  बैंक  गवर्नमेंट  उल्हास

 12.  रक्‍त  बैंक  ससून

 13.  रक्त  बैंक  गवर्नमेंट  मेडिकल

 14.  रक्‍त  बैंक  जिला

 15.  रक्त  बैंक  जनरल  हास्पिटल

 16.  रक्‍त  बैंक  मेडिकल

 17.  रक्‍त  बैंक

 छ

 0०0

 +३

 9

 (५४

 #

 (४७

 ९>

 ४ 0०० 3 ७ (७ # (७9 -5



 7०  लिखिल  उत्तर

 वायु  सेना  शक्ति  का  प्रदर्शन

 441.  श्री  उदयसिंहराज  गायकवाड़  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दस  बधों  के  अंतराल  के  बाद  हाल  की  गणतंत्र  दिवस

 परेड  के  दौरान  बायु  सेना  की  शक्ति  का  प्रदर्शन  पुनः  शुरू  किया  गया
 ह

 यदि  तो  वायु  सेना  की  शक्ति  प्रदर्शन  में  भाग  लेने

 बाले  विमानों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  शक्ति  प्रदर्शन  को  पुनः  शुरू  किए  जाने  की  पृष्ठभूमि
 क्या

 क्या  वायु  सेना  की  शक्ति  प्रदर्शन  के  लिए  किये  गये

 अभ्यास  तथा  इसके  वास्तविक  प्रदर्शन  पर  अत्यधिक  धनराशि  व्यय  की

 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रकार  के  शक्ति  प्रदर्शन  को  पुनः  शुरू  किए  जाने

 से  भारतीय  बायु  सेना  की  शक्ति  का  विश्व  में  कुछ  प्रभाव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परम्परा  को  जारी  रखने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 रक्ला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :  गणतंत्र  दिवस  1995  के

 अबसर  पर  बिभिन्न  बायुयानों  द्वारा  एक  सीमित  अल्प  समय  की

 सलामी  उड़ान  की  पिछली  सलामी-उड़ान  1985  की  परेड  में  की

 गयी

 इसमें  भाग  लेने  वाले  वायुयान  इस  प्रकार  थे  :

 जगुआर  --  15

 ज+  16

 आई  --  ।

 ए  --  2

 डॉरनियर  —  2

 भारतीय  वायु  सेना  के  यायुयानों  की  ऐसी  भागीदारी  से

 राष्ट्रीय  गौरव  को  बढ़ावा  मिलता  है  और  साथ  ही  वायु  सेना  में  लोगों

 की  रुचि  भी  बढ़ती

 तथा  (=).  बिरचना  उड़ान  वायु  सेना  की  सामान्य

 अभ्यास  संबंधी  आवश्यकता  का  एक  भाग  सलामी  उड़ान
 के  लिए  किसी  अतिरिक्त  व्यय  की  आवश्यकता  नहीं

 से  गणतंत्र  दिवस  परेड  का  यह  सैन्य  कुल
 मिलाकर  किसी  बाहरी  खतरे  के  विरूद्ध  अपनी  प्रभुसत्ता  की  रक्षा  करने

 के  लिए  राष्ट्र  के  दृढ़-निश्थय  का  प्रतीक

 15  1995  लिखित  उत्तर  80

 प्लेग  के  विषाणु

 442.  श्री  राम  कापसे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  विश्व  स्थास्थ्य  संगठन  के  चार  वैज्ञानिकों  द्वारा  सूरत
 में  एकन्र  किए  गए  प्लेग  विषाणु  के  नमूने  खो  गए

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  नमूनों  का  हाफकिन

 बम्बई  तथा  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  दिल्ली  में  विश्लेषण  किया

 कुछेक  नमूनों  को  भावी  संदर्भ  एवं  सहयोगी  अध्ययनों  के  लिए

 दिल्‍ली  स्थित  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  क्षेत्रीय

 कार्यालय  में  रख  लिया  गया

 महाराष्ट्र  में  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  एकक

 443.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  क ेजनजातीय  और  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंखादी  और

 ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  संचालित/प्रयोजित  औद्योगिक  एककों  का  ब्यौरा

 क्या

 महाराष्ट्र  में  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  गत  तीन

 बर्षों  के  दौरान  किए  गए  कार्य  का  वर्षबार  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  खादी  और  ग्रामोद्योग  बोर्ड  न ेउक्त  अवधि  के  दौरान

 कितने  सहकारी  और  निजी  एककों  को  सहायता  प्रदान  की

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  महाराष्ट्र  में

 आदिवासी  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगबार  द्वारा

 प्रायोजित।चलाए  जा  रहे  औद्योगिक  एककों  का  ब्यौरा  संलग्न  वियरण

 में  दिए  गए

 महाराष्ट्र  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खादी  तथा

 ग्रामोद्योगों  में  उत्पादन  और  रोजगार  निम्न  प्रकार  था  :--

 1991-92  1992-93  1993-94

 उत्पादन

 करोड़

 खादी  9.89  13.52  15.03

 ग्रामोद्योग  401.39  454.9%4  522.24

 योग  411.28  468.46  537.27



 हा  लिखित  उत्तर

 1991-92

 रोजगार

 खादी  0.15

 ग्रामोद्योग  4.28

 योग  रा  4.43

 ऐसे  एककों  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  जिनके  लिए  राज्य

 विवरण

 1992-93
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 1993-94

 4.81

 बोर्ड  महाराष्ट्र  द्वारा  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  :--

 कार्य  कर  रहे  एककों  की

 वर्ष  पंजीकृत  सहकारी  व्यक्ति  योग

 संस्थान  समितियां

 1991-92  86  770  1,96,336  1,97,192

 1992-93  93  795  2,08,495  2,09,383

 1993-94  9।  832  2,19,531

 वर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  महाराष्ट्र  में

 हारा  प्रायोजित/।चलाए  गए  एककों  की  स्थिति  दर्शाने  बाला  विवरण

 योजना  हारा प्रायोजित/।चलाए गए एककों की  स्थिति दर्शाने बाला विवरण  wa. योजना

 एकक  उत्पादन  रोजगार  एकक  उत्पादन  रोजगार  एकक  उत्पादन  रोजगार

 1  एंड  के  --  _  --  2.  160.00  480  --  न  न

 2.

 आई  --  --  938.40  2051  _  न

 3.  पौटरी  7164.94  83083  —  8357.90  93208  1  9490.19  95331

 4...  लाइम  230.34  3099  -.  234.40  3151  —  261.35  3316

 5.  सेवा  =  1604
 न  2030  -  3158

 6.  फाइबर  न+  =  -  14.  102.00  405  |  6.80  27

 7.  कुटीर  साचिस  और

 अगरबत्ती  _  --  -  _  ३  35.00  205

 8.  --  -  _  —  न  ठ  21.00  60

 9...  पाम  गुड़  न  0.17  --  1  0.13  |  0.13  न

 10.  साबुन  1  0.72  2  1  -  न  न

 1...  वनस्पति  तेल  1  1.50  3  35  28.50  195  _  _  न

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गत  तीन

 रोगी
 वर्षों  के दौरान  कितनी  धनराशि  आजरोटेत  की

 छठ  इसमें  से  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  ऋण  तथा  सहायता  कितने

 444.  श्री  जनाद॑न  मिश्र  :  प्रतिशत  और
 श्री  जिजय  कृष्ण  हान्डिक  :

 (Ce)  2000  तक  कुष्ठ  रोग  के  पूर्णतया  उन्मूलन  के  लिए
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रु  सरकार  द्वारा  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  7

 क्या  देश  में  कुष्ठ  रोगियों  की  संख्या  में  लगातार  वृद्धि  हो

 रही

 यदि  तो  गत  तीन  क्यों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे

 कितने  रोगियों  का  पता  चला
 *

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  और  कुष्ठ  रोगियों  की  संख्या  में  निरन्तर

 वृद्धि  नहीं  हो  रही  नए  रोगियों  की  संकया  में  हो  रही  कमी  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई
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 और  पिछले  तीन  वो  के  दौरान  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन
 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आवंटित  धन  तथा  विश्व  बैंक  ऋण  एवं  सहायता

 को  प्रतिशतता  इस  प्रकार  है  :--

 रुपये

 वर्ष  आवंटित  विश्व  बैंक  विश्व  बैंक

 कुल  धन  ऋण।/सहायता  ऋण/सहायता
 की  प्रतिशतता

 1991-92  2208.00  शून्य
 --

 1992-93  3338.02  शून्य

 1993-94  5094.06  2570  50.4

 (S)  भारत  सरकार  ने  सन्‌  2000  ईसस्‍्वी  तक  कृष्ठ  का  उन्मूलन
 करने  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  एक  केन्द्रीय

 प्रयोजित  स्कीम  के  रूप  में  शुरू  किया  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 कुष्ठ  रोगियों  को  प्रशिक्षित  कुष्ठ  कार्यकर्ताओं  के  माध्यम  से  घरेलू
 उपचार  दिया  जाता

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  में  राज्यों  द्वारा  पता  लगाए

 गए  नए  कुष्ठ  रोगियों  की  संख्या

 राज्यों/संघ  राज्य  1991-92  1992-93  1993-94

 क्षेत्रों  का  नाम

 ।  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  80007  75125  68266

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  130  111  102

 3.  असम  1328  1270  1297

 4...  बिहार  25405  86281  62992

 5.  गोवा  419  440  388

 6...  गुजरात  11082  11338  13911

 7.  हरियाणा  283  198  232

 8...  हिमाचल  प्रदेश  193  207  176

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  207  215  282

 10  कनाटक  26266  26499  26455

 1...  केरल  7050  6680  6030

 12.  मध्य  प्रदेश  26543  28421  26863

 13.  महाराष्ट्र  94978  97033  87608

 14...  मणिपुर  79  97  50

 15.  मेघालय  51  38  37

 16  मिजोरम  29  28  24

 17...  नागालैंड  93  34  हा

 18.  उड़ीसा  47438  48671  46046
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 |  2  3  4  5

 19.  पंजाब  639  652  70

 20...  राजस्थान  1551  1347  1186

 21.  सिक्किम  44  36  30

 22.  तमिलनाडु  102462  76356  63618

 23.  त्रिपुरा  176  208  216

 24...  उत्तर  प्रदेश  59200  57764  50432

 25...  पश्चिम  बंगाल  23405  25960  33647

 26.  अंडमान  व  निकोबार

 द्वीप  समूह  100  104  118

 27.  चंडीगढ़  179  90  61

 28...  दादरा  व  नगर  हवेली  40  88  83

 29.  दमन  व  दीव  48  55  40

 30.  दिल्ली  2370  1492  2678

 31.  लक्षद्वीप  85  6  |

 32.  पांडिचेरी  910  852  583

 कुल  512836  547686494177  49477

 राष्ट्रीय  मानसिक  स्थास्थ्य  एवं  तंत्रिका  विज्ञान  संस्थान

 445.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बंगलौर  स्थित  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य

 एबं  तंत्रिका  विज्ञान  संस्थान  को  मानित  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  दे  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  संस्थान  को  मानित  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  देने  के
 क्या  लाभ

 स्वास्थ्य  और  परिवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 और  GD.  संस्थान  को  शैक्षिक  मामलों  में  और  अधिक  छूट
 लथा  और  अधिक  वित्तीय  एवं  प्रशासनिक  स्थायत्तता

 जम्मू  में  बम  विस्फोट

 446.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  में  पलनवाला  में  4  1995  को  पांच
 शक्तिशाली  बम  फटेः  पु



 है  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  बम  विस्फोट  से  जान-माल  की  कितनी
 क्षति  और

 GD  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  जाने  का  बिचार

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग
 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :  जी

 बम  विस्फोट  से  एक  डिस्पेंसरी  और  एक  बिजली  के  एक
 स्थानीय  ट्रांसफार्मर  को  क्षति  इस  घटना  से  किसी  प्रकार  के  जान
 व  माल  का  नुकसान  होने  की  सूयना  नहीं  मिली

 संवेदनशील  क्षेत्रों/प्रतिष्ठनों  मे ंचौकसी  और  गश्त

 विभिन्न  एरजेंसियाँ  के  नीच  बेहतर  तालमेल  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 आसूचना  तंत्र  को  सुचारू  बनाने  तथा  शस्त्रों  और  विस्फोटकों  की  चोरी
 छिपे  आवा-जाही  को  रोकने  के  लिए  सीमा  पर  चौकसी  बढ़ाने  के  उपाय

 किए  गए  जनता  को  शिक्षित  जागरूकता  बढ़ाने  और  ऐसे
 अपरार्थों  की  रोकथाम  के  लिए  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के
 प्रयास  किए  जा  रहे

 पुनःप्रयोग्य  ऊर्जा

 447.  श्री  कुमारासामी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (He)  क्या  सरकार  का  विचार  3।  1995  के  हिन्दुस्तान
 टाइम्स  में  प्रकाशित  समायार  के  अनुसार  आगामी  दो  दशकों  में  देश  की
 ऊर्जा  की  कुल  आवश्यकता  के  20  प्रतिशत  की  प्र॒र्ति  पुनःप्रयोज्य  ऊर्जा
 स्रोत  से  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 अथवा  उठाए  जाने  का  बिचार

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :  और
 भारत  में  सौर  ऊर्जा  से  उपलब्ध  व्यापक  संभाव्यता  के  अलावा  लघु  पन

 बायोमास  और  महासागर  ऊर्जा  जैसे  अक्षय  ऊर्जा  स्रोतों
 से  100,000  से  अधिक  विद्युत  उत्पादन  की  संभाव्यता  विद्यमान

 इस  संभाव्यता  का  प्रगामी  प्रौद्योगिकी  विकास  और  सही  नीलिगत

 पर्यावरण  के  सृजन  द्वारा  चरणबद्ध  रूप  से  दोहन  किया  जा  रहा

 इस  क्षेत्र  की  ओर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए  सरकार  ने

 एक  पूर्ण  मंत्रालय  अर्थात्‌  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  की  स्थापना
 की  नए  दृष्टिकोण  और  कार्यनीति  का  एक  प्रमुख  तत्व  प्रौद्योगिकी

 विकास  और  स्थानीय  उत्पादन  आधार  को  समेकित  और  सुदृढ़
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 तथा  बाजार  अभिविन्यास  के  द्वारा  वाणिज्यीकरण  पर  बल  देना
 संस्थागत  निजी  नियेश  और  बाहरी  सहायता  को  आकर्षित  करने
 के  लिए  संबर्द्धनात्मक  प्रोत्साहन  उपलब्ध  कराए  जा  रहे  अक्षय  ऊर्जा
 स्रोतों  से  विद्युत  के  उत्पादन  के  लिए  राज्यों  से  उपयुक्त  संस्थागत  ढांचे
 का  सृजन  आकर्षक  नीतियों  को  शुरू  करने  और  निजी  निवेश
 को  बढ़ाने  हेतु  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  का  अनुरोध  किया  गया

 उत्तर  प्रदेश  में  इलेक्ट्रॉनिकी  का  विकास

 448.  साझ्षीजी  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में

 इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  के विकास  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  नियत
 की  गई

 वर्ष  1994-95  और  आठवीं  पंचथर्षीय  योजना  के  दौरान
 उत्तर  प्रदेश  में  आरम्भ  की  गईं  विशिष्ट  इलेक्ट्रॉनिकी  परियोजनाओं  का

 ज्यौरा  क्या  और

 उत्तर  प्रदेश  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  के  विकास  के  लिए

 स्वीकृत  बिदेशी  पूंजी  निवेश  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  और

 महासागर  जिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :

 योजना  आयोग  राज्यों  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  के  लिए

 कोई  विशिष्ट  उप  क्षेत्रवार  आवंटन  नहीं  करता  इलेक्ट्रॉनिकी  के

 क्षेत्र  क ेलिए  केन्द्रीय  सरकार  का  परिव्यय  नीचे  दिए  अनुसार  है  :--

 अवधि
 ॥

 परिव्यय

 1994-95  140.6  करोड़  रुपए

 आठवीं  योजना  611  करोड़  रुपए

 इलेक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  इस  केन्द्रीय  परिव्यय  को  राज्यथार  कोई

 विशिष्ट  आबंटन  नहीं  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  इस  केन्द्रीय  सरकार  के

 परिव्यय  अपनी  विभिन्‍न  परियोजनाओं/कार्यक्रमों  के  स्रोतों

 इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  की  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  आवंटन  करता

 जिसका  निर्धारण  विभिन्‍न  विशेषज्ञ  परिषदों  तथा  समितियों  द्वारा

 किया  जाता  इस  प्रकार  की  परियोजनाएं  तथा  कार्यक्रम  विशिष्ट

 प्रौद्योगिकी  अथवा  जनशक्ति  के  विकास  के  लिए  मूल  संरचनात्मक

 सुविधाओं  की  स्थापना  करने  वाले  या  प्रायोजित  परियोजनाओं  की

 प्रकृति  के  होते

 उत्तर  प्रदेश  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  की  सहायता  से  चल

 रही  जिभिन्‍न  परियोजनाओं/कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  संलग्न  विजरण  में  दिया

 गया
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 वर्ष  1993  और  1994  के  दौरान  फोटोवोल्टेइक

 मॉडयूलों  का  विनिर्माण  करने  और  सॉफ्टवेयर  का  ब्रिकास  करने  के

 प्रयोजन  से  उत्तर  प्रदेश  में  इलेक्ट्रॉनिक  इकाइयां  स्थापित  करने  के  लिए

 बिदेशी  पूंजीनिधेश  संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  जांय  प्रस्ताव

 अनुमोदित  किए  गए  जिसमें  4.45  करोड़  रुपए  का

 प्रत्यक्ष  विदेशी  पूंजीनिवेश  शामिल

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  से  सहायता

 ग्राप्स  कार्यक्रमों।परियोजनाओं  की  सूची

 1.  इलेक्ट्रॉनिकी  डिजाइन  तथा  प्रौद्योगिकी  गोरखपुर

 2.  इलेक्ट्रॉनिकी  अनुसंधान  तथा  विकास  लखनऊ

 3.  इलेक्ट्रॉनिकी  परीक्षण  तथा  विकास  कानपुर

 4.  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  नोएडा

 5.  भीमताल  स्थित  हिल्टरान  तथा  लखनऊ  स्थित  अपट्रान  में

 इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय  तथा  अनुरक्षण  केन्द्र

 6.  केसर  की  विकिरण  चिकित्सा  के  लिए  एक  कम्प्यूटरीकृत
 आयामी  उपचार  योजना  प्रणाली  का  संजय  गांधी

 स्नातकोत्तर  चिकित्सा  तथा  अनुंसधान  लखनऊ  तथा
 उन्नत  अभिकलन  विकास  केन्द्र  पुणे

 7.  लखनऊ  में  विद्युत  इंजनों  के  लिए  माइक्रोप्रोसेसर
 पर  आंधारित  थाइरिस्टर  चालन  प्रणाली  का  बिकास

 8.  लखनऊ  में  रेलबे  अनुप्रयोगों  के लिए  माइक्रोप्रोसेसर
 पर  आधारित  यंत्रीकरण  प्रणाली  का  विकास

 9...  निम्नलिखित  स्थानों  पर  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  इलेक्ट्रॉनिक
 उद्योग  विकास  परियोजना  :--

 -  इंजीनियरी  तथा  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  इलाहबाद

 —  हारकोर्ट  बटलर  प्रौद्योगिकी  कानपुर
 -  इलेक्ट्रॉनिकी  डिजाइन  तथा  प्रौद्योगिकी  गोरखपुर

 10.  इलेक्ट्रानिकी  तथा  कम्प्यूटर  में  जनशक्ति  बिकास  कार्यक्रम

 11...  निम्नलिखित  स्थानों  पर  इलेक्ट्रॉनिक  उत्पादन  इकाइयां  स्थापित
 करके  ग्रामीण  जनता  के  लिए  रोजगार  सृजन  का  कार्यक्रम  :--

 -  मेसर्स  उत्तर  प्रदेश  हिल  इलेक्ट्रॉनिकी  निगम

 लखनऊ

 -  मभेसर्स  उत्तर  प्रदेश  हिल  क्वार्टज  लखनऊ

 --  मेसर्स  तिरुपति  इंजीनियरिंग  लखनऊ

 12.  लखनऊ  तथा  टिहरी  गढ़वाल  में  बिजेक  दर्पण

 परियोजना  विकास  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  माध्यमों  का

 B.  अपट्रॉन  लखनऊ  में  सामग्री  बिकास  पर  परियोजन
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 14.  सम्पूर्णानन्द  संस्कृत  विश्वविद्यालय  बाराणसी  तथा  अलीगढ़

 मुस्लिम  अलीगढ़  में  मशीन  में  पठन  योग्य  रूप

 में  भारतीय  भाषाओं  के  मूल  पाठ  का  विकास

 15.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  में  अंग्रेजी  से  हिन्दी  तथा

 अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  अनुवाद  के  लिए  मशीनी  सहायता

 रुड़की  तथा  भारतीय  प्रौद्योगिकी

 कानपुर  में  भाषा  अध्यापकों  के  प्राकृतक  भाषा  संसाधन

 अध्यापक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 17.  काशी  हिन्दू  वाराणसी  में  कम्प्यूटर  साधित

 ज्ञानार्जन  तथा  अध्यापन  के  लिए  स्रोत  केन्द्र

 18.  .  सम्पूर्णानन्द  संस्कृत  वाराणसी  में  संस्कृत  शास्त्र

 में  सूचना  संसाधन  ढांचे  का  अन्येषण

 19.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  में  स्पष्ट  अक्षरों  में

 लिखित  देवनागरी  पाठ  की  कम्प्यूटर  द्वारा  पहचान

 20...  अप्रॉन  लखनऊ  में  माइक्रोप्रोसेसर  पर  आधारित  अंकीय  लांगर

 प्रणाली

 21.  नोएडा  में  अंकीय  टीवी  के  लिए  एसिको
 का  प्रणाली  डिजाइन  तथा  विकास

 22...  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  में  उच्च  बोल्टता  के

 ट्रांजिस्टरों  क ेलिए  जंक्शन  निरस्त्रीकरण  तथा  ग्लास  निष्क्रियकरण

 का  अध्ययन

 23.  लखनऊ  में  एल्यूमिनियम  इलेक्ट्रोलिटिक  कैपेसिटरों

 के  लिए  इलेक्ट्रॉलाइटस  का  विकास

 24...  लखनऊ  लखनऊ  में  माइक्रोबिगलरों  तथा

 कॉम्पैक्ट  एफईएल  प्रणाली  का  विकास

 25.  रुड़की  रुड़की  में  जटिल  संरचनाओं  के

 आरसीएस  अनुमानन  के  लिए  कुशल  कम्प्यूटर  को्डों  का सृजन

 26.  लखनऊ  विश्वविद्यालय  में  बिज्ञान  निष्णात

 पादयक्रम

 27.  भारतीय  प्रौधिगिकी  कानपुर  में  यूरोफ्लोमीटर  का

 डिजाइन  और

 डाटा  बैंक

 a.  श्री  मारे  लाल  जाटथ  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ,

 क्या  सरकार  का  विचार  उद्योगों  में  होनें  बाली  दुर्घटनाओं

 के  कारणों का  पता  लगाने  और  उन्हें  रोकने  के  लिए  डाटा  बैंक  बनाने

 का
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 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई

 सुझाव/मांग-पत्र  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग
 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से

 अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  में  एक  प्रमुख

 दुर्घटना  प्रणाली  की  स्थापना  ब  प्रारंभिक  प्रचालनਂ  नामक  परियोजना

 के  एक  अंग  के  रूप  में  श्रम  मंत्रालय  के  अधीन

 कारखाना  परामर्श  सेवाएं  और  श्रम  संस्थान  जी  एफ  ए  एस  एल
 में  एक  डाटा  बैंक  बनाया  गया  डाटा  बैंक  दुर्घटना  के  खतरे

 वाले  प्रमुख  खतरनाक  रसायनों  और  ऐसे  उद्योगों  की

 दुर्घनाओं/घटनाओं  की  सूची  से  संबंधित  सूचना  एकत्र  करता

 इसके  अतिरिक्त  अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम  संगठन  की  सहायता  से

 ओ  एस॑  एच  परियोजना  के  एम  अंग  के  रूप  में  व्यावसायिक  सुरक्षा  व

 स्वास्थ्य  सूचना  एकत्र  करने  के  लिए  एक  नैटवर्किंग  प्रबंध  की

 परिकल्पना  की  गयी
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 महिला  और  बाल  कल्याण

 450.  श्री  अमर  रायप्रधान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 महिला  और  बाल  कल्याण  के  लिए  कितने  संगठन
 कार्यरत  हैं  तथा  इनमें  से कितने  संगठनों  ने  1993  और  1994  के  दौरान
 उनके  मंत्रालय  से  वित्तीय  सहायता  मांगी

 राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  संगठनों  को  कितनी  सहायता  दी  और

 विचाराधीन  आवेदनों  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 जाएगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपभंत्री  पवन

 सिंह  :  से  परियार  कल्याण  विभाग  में  महिला
 और  बाल  कल्याण  के  लिए  कार्य  कर  रहे  संगठनों  की  संख्या  के  बारे
 में  कोई  विशिष्ट  सूचना  उपलब्ध  नहीं  उन  संगठनों  सहित
 जिन्हें  महिला  और  बाल  कल्याण  में  लगाया  जा  सकता  गैर-सरकारी
 संगठनों  को  परियार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अधीन  अनुदान  दिए  जाते

 ऐसे  संगठनों  की  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 ऐसे  स्वैच्छिक  संगठनों  जिन्होंने  1993-94  और  1994-95  में  सहायता  मांगी  और  जिन्हें  सहायता  अनुदान  मंजूरी  की  कौ  संख्या

 राज्य  का  नाम  ऐसे  स्वैच्छिक  संगठनों  स्वैच्छिक  संगठनों  उन  स्वैच्छिक  1994-95  (31.12.94

 की  संख्या  जिन्होंने  को  1993-94  के  संगठनों  की  के  दौरान  स्वैच्छिक  संगठन

 1993-94  के  दौरान  दौरान  दिया  गया  जिन्होंने  1994-95  को  दिया  गया  राज्य-वार

 राज्यवार  सहायता  राज्यवार  सहायता  (31.12.94  के  सहायक  अनुदान

 अनुदान  मांगा  है  अनुदान  दौरान  राज्यवार

 अनुदान  मांगा  है

 ।  2  4  5

 आंध्र  प्रदेश  101  1,04,555,695  165  64,79,305

 असम  22  36,08,075  10  6,41,085

 बिहार  155  1,11,17,069  177  42,93,275

 मध्य  प्रदेश  62  1,81,50,990  32  26,44,292

 महाराष्ट्र  116  1,81,59,390  75  59,127,15

 केरल  53  5,21,110  5  -

 कनटेक  54  1,31,63,090  21  2,56,435

 उड़ीसा  या  99,22,874  261  53,41  ,094

 तमिलनाडु  119  1,45,48,882  80  74,17,227
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 ड़  2  3  4  5

 उत्तर  प्रदेश  273  2,74,71,596  195  81,15,721

 पश्चिम  बंगाल  135  99,28,624  101  41,75,648

 दिल्ली  12  1,20,03,218  18  40,71,879

 हिमाचल  प्रदेश  7  22,00,000  9  -

 हरियाणा  20  49,76,00  2  5,82,392

 मणिपुर  22  30,15,560  19  4,38,450

 राजस्थान  34  70,82,911  46  117,06,375

 गुजरात  15  63,82,652  3  21,00,000

 जम्मू  व  कश्मीर  2  20,00,000  3

 नागालैंड  5  50,000
 --

 दादर  व  नगर  हवेली  1  10,000  --

 पांडिचेरी  ।  25,000  1  न

 अरूणाचल  प्रदेश  2  3,00,000  1  न

 पंजाब  7  24,63,300  4  --

 मेघालय  2  750,000

 त्रिपुरा  3  11,75,000  2  -

 चंडीगढ़
 न  18,31,750  13  25,22:791

 गोवा
 -  1,00,000  -  -

 मिजोरम
 न

 50,000
 =  -

 सिक्किम
 न

 75,000  --
 --

 अंडमान  निकोबार  समूह  --  25,000  --  न

 दमण  व  दीव  -  50,000  -

 लक्ष्यद्वीप  न
 10,000

 न

 प्रसूति  और  स्वास्थ्य  रक्षा  केन्द्र  क्या  इन  केन्द्रों  क ेलिये  कोई  विदेशी  सहायता  दी  जा  रही

 451.  श्री  दिलीप  भाई  संघाणी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 और

 ;
 सो  सत्संबंधी यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  में  देश  में  राज्य-वार  कितने  प्रसूति  और  स्वास्थ्य

 केन्द्र

 1994-95  और  1995-96  के  दौरान  ऐसे  और  कितने  केन्द्र
 खोले  जाने

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पथन  सिंह  :  राज्यवार  केन्द्रों  की  संख्या  की  सूची
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 और  GQ).  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 1994-95  तथा  1995-96  में  780  प्राथमिक  स्वास्थ्य  157  सामुदायि
 स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  101  उपकेन्द्र  खोले  जाने  की  आशा

 और  (=).



 क्र  लिखित  उत्तर  24  1916  लिखित  उत्तर  94

 विवरण

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  सामुदायिक  स्वास्थ्य  ग्रामीण  तथा  शहरी  परियार  कश्याण  केन्द्रों  को  संख्या

 राज्य/संघ
 *...

 प्राथमिक  सामुदायिक

 ः

 उपकेन्द्र  ग्रामीण  परियार  शहरी  शहरी  स्वास्थ्य
 राज्य  क्षेत्र  केन्द्र  केन्द्र  कल्याण  कल्याण  केन्द्र  चौकी

 आंध्र  प्रदेश  1283  46  7894  420  131  0

 अरूणाचल  प्रदेश  36  7  203  0  6  0

 असम  585  97  5280  146  10  0

 बिहार  2209  148  14799  587  42  0

 गोवा  21  5  175  15  0  0

 गुजरात  945  178  7284  251  113  28

 हरियाणा  394  59  2299  89  19  16

 हिमाचल  प्रदेश  225  42  1851  77  89  0

 जम्मू  व  कश्मीर  315  4  1700  82  12  ०

 कर्नाटक  1328  193  .  7793  269  87  0

 केरल  908  54  5094  163  0  0

 मध्य  प्रदेश  1182  191  11910  460  63  99

 महाराष्ट्र  ,  1684  299  9377  428  74  278

 मणिपुर

 70
 40  14  420  31  2  0

 मेघालय  85  9  333  23  0

 मिजोरम  38  5  244  14  1  0

 नागालैंड  33  4  244  7  0  (|

 उड़ीसा  1006  152  5927  314  10  8

 पंजान  472  104  2964  129  23  64

 राजस्थान  1466  246  8000  232  61  90

 सिक्किम  23  2  142  15  |  0

 तमिलनाडु  1436  72  8681  383  65  100

 त्रिपुरा  62  10  535  35  9  ०

 उत्तर  प्रदेश  3750  248  20153  907  8।  150

 पश्चिम  बंगाल  1548  87  7873  335  WW  0

 अंडमान  व  निकोबार  17  4  96  0  0  0

 चंडीगढ़  0  12  1  3  10

 दादर  व  नगर  हवेली  6  0  34  2  0

 दमन  व  द्वीप  4  2  19  0  0

 दिल्ली  8  ०  42  8  69  28

 लक्ष्यद्वीप  7  3  14  |  0

 पांडिचेरी  26  3  79  12  0

 21172  2326  131471  5435  1083



 संघ  लोक  सेजा  आयोग  की  परीक्षाओं  का  माध्यम

 452...  श्री  खोलन  राम  जांगडे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  सिविल  सर्विस  परीक्षा

 को  छोड़कर  ली  जाने  वाली  अन्य  दस  परीक्षाओं  का  माध्यम  केबल

 अंग्रेजी

 यदि  तो  अंग्रेजी  क ेबजाए  अन्य  भारतीय  भाषाओं  फो

 परीक्षाओं  का  माध्यम  नहीं  बनाए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  अन्य  भारतीय  भाषाओं  को  परीक्षाओं  का  माध्यम

 बनाने  के  लिए  क्या  प्रयास  कर  रही

 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारश्रेट
 :  से  इस  समय  संघ  लोक  सेवा  आयोग  अपनी

 कुछ  परीक्षायें  केबल  अंग्रेजी  माध्यम  में  ही आयोजित  कर  रहा  इन
 परीक्षाओं  में  परम्परागत  शैली  के  प्रश्न-पत्रों  का  उत्तर  अंग्रेजी  माध्यम

 के  अतिरिक्त  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  सभी  भाषाओं

 में  देने  की  अनुमति  तथा  अंग्रेजी  विषय  के  अनिवार्य  प्रश्न-पत्र  को

 समाप्त  करने  से  संबंधित  मांग  की  एक  विशेषज्त  समिति  द्वारा  जांच  की

 गईं  थी  जिसकी  सिफारिशें  विचाराधीन  इस  विषय  पर  मत  भिन्‍नता

 को  देखते  हुए  सरकार  का  प्रयास  सर्वसम्मति  पर  पहुंचना  जिसके

 लिए  मुख्यमंत्रियों  के  जिचार  भी  मांगे  गए

 जवाहर  रोजगार  योजना  और  समेकित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  समीक्षा

 453.  श्री  सुधीर  मिरि  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  गत  तीन  वर्षों  के  लिए  निर्धारित  जवाहर
 रोजगार  योजना  और  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  कोई
 समीक्षा  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  और

 संगत  मामलों  में  बैंकों  द्वारा  धन  देने की  प्रणालियों  में

 सुधार  के  लिए  यदि  राज्यों  ने  कोई  सुझाव  दिए  हैं  तो  थे  क्या

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  विकास

 में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  हारजीभाई  :  से

 जवाहर  रोजगार  योजना  और  समन्थित  ग्रामीण  जिकास  कार्यक्रम  को

 बेहतर  कार्यान्‍्ययन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों

 द्वारा  इनकी  सतत्‌  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  केन्द्रीय  स्तर  पर  इन
 कार्यक्रमों  क ेविसीय  और  भौतिक  निष्पादन  की  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त

 15  1995  लिखित  उत्तर  R

 तिमाही  और  वार्षिक  प्रगति  रिपोर्टों  की  मार्फ्त  समीक्षा  की

 जाती  इसके  इन  कार्यक्रमों  की  राज्य  सचियों  तथा

 आवश्यक  उपचारी  उपाय  करने  हेतु  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में

 विभिन्‍न  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  के  लिए  जिला  ग्रामीण  विकास

 एरजेसियों/जिला  परिषदों  के  परियोजना  निदेशकों  के  लिए  आयोजित

 कार्यशालाओं  की  मार्फ्त  समय-समय  पर  समीक्षा  भी  की  जाती  इन
 कार्यक्रमों  की  गुणात्मक  निगरानी  के  लिए  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ने

 क्षेत्र  अधिकारियों  की  एक  योजना  भी  शुरू  को  है  जिसका  उद्देश्य

 भौतिक  और  वित्तीय  लक्ष्यों  की  समय  उपयुक्तता  और

 समुचित  उपलब्धि  को  विशेष  तरजीह  देते  हुए  चयनित  जिलों।राज्यों  में

 प्रमुख  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  करना  राज्य  स्तर  पर  योजनाओं  की

 राज्य  स्तरीय  समन्वय  समितियों  द्वारा  समीक्षा  की  जाती  इसके

 अलावा  प्रमुख  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  समवर्ती  मूल्यांकन
 अध्ययन  इन  कार्यक्रमों  की  गहराई  से  समीक्षा  करने  के  लिए
 समय-समय  पर  कराए  जाते  इन  अध्ययनों  के  निष्कर्षो  के  आधार

 पर  आवश्यक  उपयारी  उपाय  अपनाए  जाते

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  अनुरोध  पर  भारतीय  रिजय॑  बैंक  ने

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  समीक्षा  करने  तथा  गरीबी

 उन्मूलन  के  लिए  इसे  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  की  दृष्टि  से  सुदृढ़
 करने  के  लिए  उपयुक्त  उपायों  की  सिफारिश  करने  हेतु  श्री

 उप-गवर्नर  की  अध्यक्षता  में  हाल  ही  में  एक  विशेषज्ञ  समिति

 का  भी  गठन  किया  समिति  ने  हाल  ही  में  भारतीय  रिजर्य  बैंक  को

 अपनी  अंतरिम  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  समिति  द्वारा  की  गई  कुछ

 महत्थपूर्ण  सिफारिशें  निम्नानुसार  हैं  :--

 (1)  समन्थित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में

 पंचायती  राज  संस्थाओं  की  व्यापक

 (2  सजी  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सहायता

 के  लिए  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  कर  रहे  परिवारों

 का  चयन  उन  लोगों  में  से  किया  जाना  चाहिए  जो

 परिसम्पत्तियों  के  रख-रखाब  में  दक्षता  और  अनुभव
 रखते  समन्वित  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 अन्य  परिवारों  को  भी  सहायता  मुहैया  करायी  जा  सकती

 है  बशलें  कि  वे  ट्राइसेम  अथवा  अन्य  सम्बद्ध  प्रशिक्षण

 कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  अपनी  कार्य-कुशलता  में  वृद्धि
 कर

 (3)  वर्तमान  में  काम  के  पहले  सब्सिडी  देने  की  प्रणाली  के

 स्थान  पर  काम  के  बाद  सब्सिडी  देने  की  प्रणाली  लागू

 (42  समन्जित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ऋण  की  बेहतर

 जसूली  के  लिए

 (5)  कार्य  पूंजी  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  की

 (6)  व्यायहारिक  वापस  अदायगी  अनुसूचियां  तैयार  करना

 और  प्रतिभूति  मुक्त  सीसाओं  में  वृद्धि



 भ्र  लिखित  उत्तर

 (72  आधारभूत  ढांचे  की  बेहतर  आयोजना  व  विकास  पर

 (82  अधिक  ऋण  और  उच्य  सब्सिडी  मुहैया  कराके  प्रति

 परिवार  सहायता  के  स्तर  में  वृद्धि

 अंतरिम  रिपोर्ट  की  इस  समय  भारतीय  रिजर्व  बैंक  और  ग्रामीण

 विकास  मंत्रालय  में  जांघ  की  जा  रही

 दो  बच्चों  संबंधी  योजना

 454.  साजित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  कार्यालयों  में  रोजगार  देने  के  लिए
 दो  बच्चों  संबंधी  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्थास्थ्य  और  परियार  कस्थाण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  फ्चन

 सिंह  :

 (@  प्रश्न  नहीं

 इस  मुद्दे  पर  व्यापक  परामर्श  एवं  विधार-बविमर्श  की

 आवश्यकता

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  उत्पाद

 455.  श्री  जगत  थीर  सिंह  ड्रोण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अंतर्राष्ट्रीय
 मानक  संगठन  स्टेंडर्ड  भारतीय  उत्पादों

 को  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  ला  रहा  और

 यदि  तो  इन  उत्पादों  की  किस्मों  तथा  इनकी  अनुमानित
 लागत  और  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंजालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  अन्तर्राष्ट्रीय
 मानक  संगठन  की  आई  एस  श्रृंखला  के  अधीन  मानकों  को

 अपनाए  जाने  से  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  उत्पादों  की  स्वीकार्यता  बढ़ती

 यह  संगठन  स्वयं  किसी  उत्पाद  का  प्रवर्तन  नहीं  करता

 प्रश्न  नहीं

 सरकारी  उपाक्षमों  में  चेयरमैन  और  प्रथन्थ  निदेशक

 456.  श्री  पृथ्णीराण  चव्हाण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Xe)  किन-किन  सरकारी  उपक्रमों  में  पूर्णकालिक  स्थायी

 24  1916  लिखित  उच्तः  oR

 चेयरमैन  और  प्रबन्ध  निदेशक  नहीं  है  तथा  ये  पद  किस  तिथि  से  रिक्त

 पड़े  और

 इस  सम्बन्ध  में  स्थायी  व्यवस्था  कब  तक  कर  दा

 उद्योग  मंत्रालय  बिकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  28.2.1995  को  सरकारो  क्षेत्र  के  27  उद्यार्मो

 के  मुख्य  कार्यपालकों  तथा  प्रबन्ध  निदेशक/प्रबन्थ

 के  पद  रिक्त  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  नाम  तथा  रिक्ति  की

 तिथियां  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  रिक्तियों  को  एक  निर्धारित

 प्रक्रिया  के  अनुसार  भरा  जाता  है  जिसमें  सरकारी  उद्यम  चयन  बोर्ड  द्वारा

 चयन  और  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग  द्वारा  नियुक्ति  भी

 शामिल  यह  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  ह ैऔर  इसलिए  निश्चित  तारीखें

 बताना  संभव  नहीं  होगा  कि  कब  तक  इन  रिक्तियों  को  भर  लिया

 विवरण

 पद/सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  नाम  रिक्ति  की  तिथि

 1  2  3

 1.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  भारत  भारी

 निगम  01.05.93

 2...  प्रबंध  भारत  ऑप्थैल्मिक  ग्लास  01.05.94

 3.  प्रबंध  ब्रेयवेट  एण्ड  कंपनी  01.08.93

 4.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  ब्रिटिश  इण्डिया
 01.06.91

 5.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  इंजीनियर्स

 इण्डिया  01.11.94

 6.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  भारतीय  गैस

 प्राधिकरण  02.11.91

 7.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  हस्तशिल्प  एवं

 हथकरघधा  निर्यात  निगम  09.11.94

 8...  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  हिन्दुस्तान  फोटो

 फिल्म  01.10.92

 9.  प्रबंध  मष्डया  पेपर

 मिल्‍्स  20.10.94

 10.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  महानिंग  एण्ड

 एलाइड  मशीनरी  01.01.94

 11...  राष्ट्रीय  विमान  फ्तन  प्राथ्करण  .  01.01.94

 12,  प्रबंध  नेशनल  फर्टिलाइजस  01.11.92

 13.  प्रबंध  राष्ट्रीय  हवकरथा  जिकास

 01.05.94 निगम
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 14,  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  नेशनल  जूट

 15.  प्रबंध  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन

 निगम  12.12.91

 16.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  नेशनल  टेक्सटाईल

 17.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  नेटेका

 केरल  एवं  09.09.90

 18.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  नेटेका

 01.05.92

 18.04.93

 11.03.93

 19.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  नेटेका

 22.02.93

 20.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  नेटेका ह
 05.01.93

 21.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  नेटेका

 28.11  .85

 22.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  नेटेका

 बिहार  एवं  08.06.94

 25.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  राष्ट्रीय  परियोजना

 निर्माण  निगम  07.03.94

 24...  प्रबंध  रेरोल  बर्न  21.03.94

 25.  प्रबंध  स्कूर्टस  इण्डिया  पद  को  आस्थगित

 रखा  गया  परन्तु  उसे

 अब  पुनरुज्जीवित
 किया

 26...  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निकेशनल  कंसल्टेंट्स  01.10.94

 27.  प्रबंध  ड्रग्स  एण्ड
 टिकल्स  07.04.88

 वल्लभभाई  पटेल  चेस्ट  इंस्टीट्यूट

 457.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  स्थित  बलल्‍लभभाई  पटेल  चेस्ट  इंस्टीट्यूट
 हनी  स्थिति  शोचनीय

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए

 गए
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 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  इस  मंत्रालय  में  1994  में  की

 गयी  समीक्षा  के  दौरान  अंतरंग  रोगी  परिथर्या  तथा  भवनों  के  हालात

 संबंधी  कुछेक  कमियां  पायी  यह  फैसला  किया  गया  है  कि

 1994-95  की  अवधि  में  संस्था  का  अनुदान  बढ़ाया  जाये  और

 आधुनिकीकरण  हेतु  एक  ऐसी  योजना  बनायी  जाए  जिससे  अन्तरंग  व

 बहिरंग  दोनों  मरीजों  फी  उचित  परिचर्या  की  जा

 नई  औद्योगिक  नीति

 458.  श्री  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 नई  औद्योगिक  नीति  का  लघु  उद्योगों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 क्या  उन्होंने  अपने  बिकास  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  उभरते

 औद्योगिक  तथा  आर्थिक  परिदृश्य  के  अनुकूल  लघु  उद्योगों  की  वृद्धि
 एबं  विकास  के  लिए  एक  प्रेरक  वातावरण  उत्पन्न  करने  की  दृष्टि  से

 लघु  उद्योग  संबंधी  नयी  औद्योगिक  नीति  को  सकारात्मक  परिणाम  प्राप्त

 हुए

 और  इसे  उत्पादन  के  लक्ष्य  और  उपलब्धियों

 के  संबंध  में  नीचे  दी  गयी  तालिका  में  देखा  जा  सकता  है  :

 _

 लक्ष्य  उपलब्धि

 1992-93  5.0  5.6

 1993-94  7.0  7.1

 1994-95  9.1  9.5*
 पर *  अप्रैल  से  1994  की  अयधि  के

 प्रश्न  नहीं

 रक्त  बैंक

 459.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  स्तर  पर  रक्त  बैंकों  के कामकाज  की  जांच

 करने  के  लिए  और  साथ  ही  उनमें  बेहतर  लाल

 रक्‍त  प्लैटलेटो  और  प्लाज्मा  के
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 भंडारण  और  शल्यक्रिया  के  दौरान  निकले  रक्त  के  पुनर्चालन  की  दृष्टि
 से  कोई  दीर्घ-कालिक  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  रक्त  की  आपूर्ति  में  वृद्धि  के लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  7

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  C@D.  रक्‍त  निरापदता  और  रक्‍त  तथा

 रक्त  उत्पादों  का  विवेकपूर्ण  इस्तेमाल  भारत  में  इस  समय  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  कार्यान्वत  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान

 एचआईवी/एड्स  के  निवारण  और  नियंत्रण  के  लिए  व्यापक  कार्यक्रम

 की  एक  महत्वपूर्ण  कार्यनीति  इस  योजना  में  देश  में  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  सभी  रक्‍त  बैंकों  के  आधुनिकीकरण  और  3।  रक्‍त  घटक

 पृथक्करण  सुविधाएं  स्थापित  करने  का  उल्लेख

 शल्य  चिकित्सा  के  दौरान  निकले  रक्त  के  पुनर्चालन  का  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  देश  में  रक्त  सप्लाई  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  स्वैच्छिक  रक्त  दान  को  बढ़ावा  देने  को  सबसे

 अधिक  महत्व  देता  इसके  रक्त  के  अधिक  से  अधिक

 और  बिवेकपूर्ण  इस्तेमाल  और  वर्तमान  स्तर  की  अपेक्षा  और  अधिक

 संख्या  में  लोगों  को  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  अनेक  बड़े  रक्त  बैंकों

 में  घटक  पृथक्करण  सुविधाएं  स्थापित  की  जा  रही

 आयुध  कारखानों  में  दुर्घटनाएं

 460.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयुध  कारखानों  में  गत  तीन  ब्षों  के  दौरान  कितनी

 घातक  दुर्घटनाएं

 क्या  रोगी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  फैक्ट्री
 1948  के  अंतर्गत  अहं-व्यक्तियों  को  सुरक्षा  अधिकारी  नियुक्त  किया

 गया  है  तथा  नियम  बनाए  गए  ह

 तो  इनकी  संख्या  कितनी  औरਂ  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :  13

 79

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 24  1916

 परमाणु  युद्ध  की  चेतावनी  देने
 बाला  उपकरण

 461.  क्संत  पवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  जताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  परमाणु  युद्ध
 की  चेतावनी  देने  बाले  उपकरण  के  विकास  हेतु  अनुसंधानरत

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या

 क्या  सेंट्रल  ग्लास  एंड  सिरेमिक  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  के

 वैज्ञानिकों  ने  भी एक  ऐसी  विशेष  कलाई-घड़ी  विकसित  की  जो

 पहनने  जाले  को  परमाणु  बिकीर्ण  के  खतरे  की  पूर्व  चेतावनी  देती

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :

 प्रश्न  नहीं

 और  कलाई  में  पहने  जाने  वाले  एक
 यंत्र  का विकास  करने  के  लिए  अनुसंधान  एवं  विकास  का  कुछ  कार्य

 किया  गया  जो  कि  उस  संचित  विकिरण  को  मापने  के  काम  आता

 है  जिसे  कि  इस  यंत्र  को  पहनने  वाला  व्यक्ति  कुछ  समय  के  दौरान

 प्रभावित  हुआ  इस  यंत्र  में  एक  रेडियो-फोटोल्यूमिनीसेंट  शीशे  का

 उपयोग  किया  जाता  है  जो  सेंट्रल  ग्लास  एंड  सिरेमिक  रिसर्च  इंस्टीट्यूट
 के  सहयोग  से  विकसित  किया  गया

 कृषि  आधारित  उद्योगों  में  पूंजी  नियेश

 462.  श्री  सुरेनद्रपाल  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  आधारित

 उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  प्राप्त  जिदेशी  पूंजी  निवेश  प्रस्तावों  का  ब्यौरा

 क्या

 अब  तक  कितने  प्रस्तावों  को  अनुमोदित  और  क्रियान्वित

 किया  गया  और

 अनुमोदित  प्रस्तावों  के  क्रियान्ययन  में  जिलम्ब  के  क्या

 कारण

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  जिध्तन  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  विदेशी  प्रत्यक्ष

 निवेश  वाले  9  प्रस्ताव  पिछले  तीन  वर्षों  में  अर्थात्‌  1993  से  1995

 की  अवधि  में  उत्तर  प्रदेश  में  कृंषि  पर  आध्वारित  उद्योगों
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 की  स्थापना  के  लिए  अनुमोदित  किये  गये  इन  अनुमोदनों  के  और  कार्यान्‍्ययन  फलन  अवधि  पर  निर्भर  करता  है

 विवरण  संलग्न  विषरण  में  दिये  गये  1993  से  पहले  विदेशी  निवेश  जो  प्रत्थेक  परियोजना  के  मामले  में  अलग-अलग  होती  इसके

 के  अनुमोदनों  के  राज्यवार  ब्यौरे  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  गये  ये  अनुमोदन  हाल  ही  में  मंजूर  किये  गये

 '
 विघरण  /

 उत्तर  प्रदेश  क ेलिए  1993  से  1995  तक  सभी  अनुभागों  द्वारा  अनुमोदित
 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  सहयोग  के  मामलों  की  सूची

 भारतीय  कंपनी  का  नाम
 ह

 बिदेशी  सहयोगी  का  नाम  राशि

 |  2  3'  4

 1  ट्रेंडी  ट्रोपीकल  फूड्स  गौथियर  फ्रांस  41.00

 ग्रेटर  कैलास  नई  (12.00%)

 मट  विवरण  :  सेमी  कैन्डीड  फ्रूटस  फ्रांस  स्थापना  स्थल  :  गाजियाबाद

 2...  इन  फ्राशों  इंडस्ट्रीज  गौथियर  एग्रो  46.50

 नेहरू  नई  फ्रांस  (14.53%)

 मद  विवरण  :  फ्रुट  नट्स  तथा  अन्य  खाद्य  प्लांट्स  जो  अन्यथा  तैयार  फ्रांस  स्थापना  स्थल  :  रामपुर
 किये  गये  हों  अथवा  संरक्षित  किये  गये  हों  याहे  मिठास

 युक्त  हों  या  न  हों  अथवा  अन्य  मीठी  वस्तु  अथवा  स्पिरिट

 जिनका  कहीं  और  उल्लेख  न  किया  गया  हो
 कैन्डीड

 4.  कालिंदी  एग्रो  बायोटेक  हाइटेक  46.08
 भंडारी  किबत्स  गिनोसार  डीएन

 7.
 (36.00%)

 91,  नेहरू  नई  14980  इजरायल

 मद  विवरण  :  सभी  प्रकार  के  टिशू  कल्चर  पौधों  की  इजरायल  स्थापना  स्थल  :  हरिद्वार
 उत्पादन  और  प्रसंस्करण

 4.  कालिंदी  ए्ग्रो
 बायोटेक  60।  भंडारी  हाईटेक  46.08

 91  नेहरू  नई  किनत्स  पिनोसार  14980  इजरायल  (36.00%)

 मद  विवरण  :  टिशू  कल्यर  इजरायल  स्थापना  स्थल  :  देहरादून

 5...  जिमल  608,  विशाल  भवन  95,  नेहरू  फ्रैंकेन  102.00

 नई  4460  एए  नीदरलैंड  (7.30%)

 मद  विजरण  :  सफेद  खुमी  की  प्रसंस्करण  और  पैकिंग  स्थापना  स्थल  :  मथुरा

 6.  सीतापुर  पेपर्स  मिलस  मार्ग  सिंडीकेस्टर्स  1233.00
 सिम्पसन  बे  याच  सी  एल  (51.00%)
 प्लाजा  डिलागो  ।5  एअरपोर्ट  रोड

 मद  विवरण  :  दुप्लेक्स  लिखाई  तथा  छपाई  का  कागज  नीदरलैंड्स  स्थापना  स्थल  :  हरदोई

 ब्रदर्स  इंडो  फ्लोरा  प्रथम  डालसेम  कासेनबो  बीजो  120.00
 हौज  नई  हालैं  (9.00%)

 मद  विवरण  :  सभी  प्रकार  के  गुलदस्तों  अथवा  सजावट  हेतु  फूल  नीटरलैंद्स  स्थापना  स्थल  :  सहारनपुर
 कलियों  की  कटाई

 न किस चित  स  न  औ  त cen
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 8...  वर्सेटाइल  बायोटेकनोलाजी  3/21,  पत्रकार  हालैंड  एनवी  254.80
 गोमती  हालैंड  (15.44%)

 मद  बिवरण  :  टिशू  जैसे  गुलाब  क्राईसेथमम  कारनेशन  जरबेरा  एन्यूरियम
 ग्लैडीओला  फ्रीसिया  अलस्ट्रोमेरिया  आदि  जैसे  टिशू  से

 फर्लो  की  कटाई  और  गमलों  में  छोटे  पौधे  लगाना  जो
 पौधशालाओं  और  बागानों  में  उगाये  गये

 9.  पेट्रोन  इंटरनेशनल  (¥.)  प्लाट  5,
 बैनर  से  आऔंध

 मद  विवरण  :  चीनी

 सरकारी  अस्पताल

 463.  श्री  पंकज  चौधरी  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी

 अस्पतालों  में  उपयुक्त  चिकित्सा  सुविधाओं  को  कमी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  अस्पतालों  में

 और  अधिक  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  केन्द्र  सरकार  के  अस्पतालों  में

 उपयुक्‍त  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  संसाधनों  की  समग्र

 उपलब्धता  के  भीतर  केन्द्र  सरकार  के  अस्पतालों  में  सुविधाओं  का

 उन्नयन  हर  वर्ष  किया  जाता

 अटिया  दवाएं

 464.  श्री  प्रेम  चन्द  राम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  देश  में  घटिया  दवाओं  की  बिक्री  में  वृद्धि

 हुई  और

 यदि  तो  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  राज्यों  स ेउपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  पिछले  3

 यर्षों  के  टौरान  घटिया  औषधों  की  बिक्री  में  वृद्धि  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 स्थापना  स्थल  :  नैनीताल

 नीदरलैंड

 पेट्रोन  इंटरनेशनल  5000.00

 यूएसए  (31.00%)

 यूएस  ए  स्थापना  स्थल  :  मौंड्यंजन

 केन्द्रीय  सरकार  स्थास्थ्य  सेथा  जोजना  के  औषधालय

 465.  भी  दत्तात्रेय  बंडारू  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के

 ओऔषधालयों  की  वर्तमान  संख्या  कितनी

 ऐसे  प्रत्येक  औषधालय  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति

 जर्ष  कितनी-कितनी  धनराशि  खर्च  की  गयी

 (q)  क्‍या  सरकार  फा  जियार  इस  राज्य  में  और  अधिक  संख्या

 में  औषधालय  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  शण्य  मंत्री
 :  इस  समय  आंध्र  प्रदेश  में  ।4  एलोपैथिक

 2  आयुर्वेदिक  2  होम्योपैथिक  यूनिटें  तथा  2  यूनानी

 यूनिटें

 ओऔषधालय-वार  व्यय  का  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता

 हैदराबाद  में  1995-96  में  2  एलोपैथिक  औषधालय

 खोलने  का  प्रस्ताव  है  बशरतें  वित्त  मंत्रालय  उसे  अनुमोदित  कर

 मेडिकल  कालेज

 466.  श्री  मुस्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  प्रथान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सरकार  के  पास  केरल  में  मेडिकल  कालेज  आरपण्म

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  जियाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  निर्णय
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 :  से  एक  मेडिकल  कालेज  शुरू  करने

 संबंधी  एक  प्रस्ताव  आयुर्विज्ञान  कुन्नूर

 करल  से  प्राप्त  हुआ  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद

 1993  तथा  उसके  अधीन  अधिसूचित  विनियम  के  अनुसार

 इनटेंट  पत्र  जारी  कर  दिया  गया

 पोषण  स्तर

 467.  उम्मारेडिड  वेंकटेस्थरलु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सामान्यतः  प्रति  व्यक्ति  कितनी  कैलोरी  की

 आवश्यकता  है।उपलब्ध

 क्या  यह  अंतराष्ट्रीय  स्तर  की  तुलना  में  बहुत  कम

 और

 यदि  तो  देश  में  आवश्यक  पोषण  स्तर  उपलब्ध  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषट  द्वारा  गठित

 समिति  ने  लिंग  व  कामकाज  के  स्तरों  के  मद्दे  नजर  विभिन्‍न

 कैलोरी  सेवन  की  सिफारिश  फिर  आबादी  के  कुछेक  समूहों
 खासकर  स्कूलपूर्ष  आयु  के  बच्चों  में  ऊर्जा  की  कमी  पाई  जाती

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  सिफारिश

 किया  गया  मानक  अधिक  कामकाज  करने  वाले  लोगों  के  लिए  विश्व॑

 बैंक  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  मानक  के  समतुल्य

 GD)  पोषण  स्तरों  में  वृद्धि  करने  हेतु  पहले  ही  क्रियान्जित  किए
 जा  रहे  अनेक  उपायों  में  दोपहर  के  भोजन  का  स्कूलपूर्व
 बच्चों  के  पूरक  आयोडीन  की  कमी  से  होने  वाली

 बिकृतियों  का  आयरन  और  फॉलिक  एसिड  का

 विटामिन  ए  की  कमी  से  बचाव  सम्मिलित

 शैम्पू  की  बिक्री  पर  रोक

 468.  श्री  कुमारासामी  :  क्‍या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ]।  1995  के

 टाइम्सਂ  में  में  काज  कैंस्र:स्टडी”  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 को  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  सभी  शैम्पुओं  की  बिक्री

 पर  रोक  लगाने  का
 ः

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्थाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 यह  अध्ययन  जापानी  वैज्ञानिकों  द्वारा  सिंथेटिक  प्रक्षालक

 आधारित  शैम्पुओं  के  संबंध  में

 (7)

 प्रश्न  नहीं

 सिंथेटिक  प्रक्षालक  आधारित  और  साबुन  आधारित  शैम्पू
 औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  1945  के  अधीन  आता  हैं

 जिसके  अनुसार  उनका  बी  आई  एस  मानकों  के  अनुरूप  होना  जरूरी

 बी  आई  एस  मानकों  के  अनुसार  शैम्पुओं  के  बिनिर्माताओं  को

 अपने-आप  को  इस  बात  से  संतुष्ट  करना  होता  है  कि  उन  के  उत्पादनों

 को  बिक्री  के  लिए  बाजार  में  भेजने  से  पहले  उनकी  त्यचा  विज्ञानी

 सुरक्षा  सुनिश्चित

 इस  के  भारत  में  उपभोक्‍ता  संरक्षण  मानक  शैम्पुओं  के

 लिए  पहले  ही  उपलब्ध  है  और  गुणवत्ता  उत्पादों  को  आम  तौर  पर

 सुरक्षित  पाया  जाता

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 469.  श्री  राठवा  :

 श्री  शंकर  सिंहवाधघेला  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  में  सरकारी  क्षेत्र  के

 प्रत्येक  उपक्रम  में  कितना-कितना  निवेश  किया  गया

 गत  तीन  बचों  के  दौरान  ऐसे  प्रत्येक  उपक्रम  के  वार्षिक

 लाभ  अथवा  हानि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक

 उपक्रम  में  कितने  कर्मचारी  कार्यरत

 गुजरात  में  उन  केन्द्रीय  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 जिनमें  सरकार  अधिक  निवेश  करने  पर  धिचार  कर  रही

 ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  कार्यन्बनाधीन  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और

 31.3.1993  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  इण्डियन  पैट्रोकेमिकल्स
 कारपोरेशन  और  नेशनल  टेक्सटाइल  कार्पोरेशन

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  दो  उद्यम  थे  जिनके  पंजीकृत
 कार्यालय  गुजरात  राज्य  में  स्थित  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उद्यमों  में  सामान्य  शेयर  व  ऋण  के  रूप  में

 उत्पादन  निवल  लाभ।हानि  और  कर्मचारियों  की  संख्या  का

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 से  (50.  31.3.1993  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकारी

 उद्यमों  के  अंतर्गत  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  लागत  वाली  जो

 परियोजनाएं  कार्यान्वयनाधीन  थी  उनका  ब्यौरा  उनके  चालू  होने  की
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 प्रत्याशित  तिथि  के  साथ  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1992-93  के

 की  पृष्ठ  संख्या  43  से  50  में  दिया  जाता  जिसे  23-2-1994  को

 संसद  में  प्रस्तुत  किया  गया

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  नाम  वर्ष  निवेश  उत्पादन  निवल  कर्मचारियों  की

 लागत  हानि  संख्या

 कर्मचारियों

 को

 इण्डियन  पैट्रोकैमिकल्स  1992-93.  185675  167584  13177  11742

 1991-92  172450  167054  5502  11189

 1990-91  140168  110045  5725  10037

 नेटेका  1992-93  25784  5496  (-)  8385  9241

 1991-92  22244  11784  (-)  373  11752

 1990-91  20980  11745  (-)  2195  12472

 फ्लोराइड  युक्‍त  दूथपेस्ट  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  नियुक्तियां

 470.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 श्री  माणिकराव  होडल्या  मावीत  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  अधिसूचना  जारी  की  है

 कि  फ्लोराइड  युक्‍त  दूधपेस्ट  पर  वह  चेतावनी  होनी  चाहिए  कि  सात

 वर्ष  स ेकम  उम्र  के  बच्चे  इसका  प्रयोग  न

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  स्वास्थ्य  विशेषज्ञों  की  इस  संबंध  में  राय  ली  गई

 और

 यदि  तो  यह  अधिसूचना  कब  से  लागू  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 सावधानी  बरतने  संबंधी  नए  खण्ड  का  उद्देश्य  7  वर्ष  से

 नीचे  की  आयु  के  बच्चों  द्वारा  फ्लोराइड  युक्त  दूथपेस्ट  के  इस्तेमाल

 पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 और  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  1945

 के  नियम  149  में  संशोधन  करने  के  लिए  एक  प्रारूप  अधिसूचना

 पहले  ही  प्रकाशित  कर  दी  गई  है  और  डेंटल  स्वास्थ्य  विशेषज्ञों  की

 टिप्पणियों  और  राय  पर  बियार  करने  के  बाद  अधिसूचना  को  अंतिम

 रूप  देने  क ेलिए  कदम  उठाए  गए

 471.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  मन्त्रियों  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 नियुक्तियों  क ेलिए  आयु  सीमा  तथा  वेतनमान  में  छूट  देने  के  सम्बन्ध

 मे  हाल  ही  में  कुछ  सुझाव  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  की  व्यवहारिकता  और  आने

 वाली  अड़चनों  को  जांच  की  और

 यदि  तो  सरकार  की  इन  प्रस्तावों  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और

 मन्त्रियों  का एक  समूह  जिसका  गठन  केनन्‍्त्रीय

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  देरी  को कम  करने  हेतू  विशेष  सुझाव

 देने  के  लिए  किया  गया  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सुझाव  दिया

 था  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सर्वोत्तम  प्रतिभाशाली  व्यक्तियों  को

 आकर्षित  करने  के  लिए  आयु  और  जेतन  में  लचीलापन  होना

 और  ये  सरकार  के  जिचाराधीन
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 ककरापार  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  के  कर्मचारी

 472.  श्री  छीतूभाई  गामीत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ककरापार  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  में  तृतीय

 और  चतुर्थ  श्रेणियों  क ेकुल  कितने  कर्मचारी  कार्यरत

 इनमें  से  कितने  कर्मचारी  गुजरात  के  विस्थापित  परिवारों

 फे  तत्संबंधी  श्रेणी-वार  ब्यौरा  कया

 प्रभावित  परिवारों  के  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को

 रोजगार  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  ने  इन  विस्थापित  परिवारों  के  शिक्षित

 बेरोजगार  युवक  और  युवतियों  की  कोई  सूची  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विस्थापित  परिवारों  के  इन  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों

 को  कब  तक  रोजगार  दे  दिया  और

 सरकार  श्स  संबंध  में  क्या  ठोस  कदम  उठा  रही

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  जिशान  और

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबवनेश  :

 ककरापार  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  में  श्रेणी  [,  [,  11  तथा  [५

 ग  तथा  के  कुल  कर्मचारियों  की  संख्या  1302

 बिस्थापित  व्यक्तियों  के  परिवारों  से  64  कर्मथारी  श्रेणी  [४

 5।  कर्मयारी  श्रेणी  11  में  और  2  कर्मचारी  श्रेणी

 1  में  नियोजित

 Cy)  जिन  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  भूमि  ली  गई  है

 उनका  नियुक्ति  उसी  स्थिति  में  को  जाती  है  जब  थे  अर्हताएं  और

 व्यजसाय  संबंधी  अपेक्षाएं  पूरी  करते  हों  और  उस  रोजगार  के  लिए

 उपयुक्त  इस  प्रकार  प्रभावित  परिवारों  के  ।।7  व्यक्तियों  को

 नियुक्त  किया  गया

 और  @).  केन्द्रीय  सरकार  ने  विस्थापित  परिवारों  के

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  और  युवतियों  की  कोई  सूची  तैयार  नहीं  की

 Ca)  बिस्थापित  परिवारों  के  सभी  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों

 को  रोजगार  देने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  करना  संभव  नहीं

 है  क्‍योंकि  उपलब्ध  पदों  की  संख्या  सीमित

 इस  परियोजनाओं  ने  प्रशासन/भंडार/क्रव  संवर्गों  के

 विभिन्‍न  पदों  पर  भर्ती  हेतु  उत  व्यक्तियों  क ेलिए  जो  मूलभूत  अहंता

 संबधी  मानदण्डों  को  पूरा  करते  प्रशिक्षण  कक्षाएं  आयोजित  की

 ककरापार  परमाणु  विद्युत  परियोजना  टाउनशिप  के  शॉपिंग  कम्प्ल्द्प़

 में  दकाने  आबंटिल  करते  समय  उन  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  दी  जाती
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 है  जिनकी  भूमि  ली  गई  ऐसे  परिवारों  के  व्यक्तियों  क ेलिए  जिनकी

 भूमि  ली  गई  विशेष  प्रशिक्षण  शिविरों  का आयोजन  किया  गया  ताकि

 उनका  चयन  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  हो

 एड्स  नियंत्रण

 475.  श्री  शिवप्पा  :

 श्री  शिवलाल  नागजीभाई  यबेकारिया  :

 श्री  कृष्णा  राव  :
 '

 औ  महेश  कनोडिया  :

 कारतिकेश्वर  पात्र  :

 श्री  प्रेम  चनद  राम  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  एड्स  की  जांच  में  पॉजिटिव  पाये  गये  लोगों

 सहित  एड्स  से  पूर्णतः  प्रभावित  लोगों  का  राज्य-वार/संघ  राज्य

 क्षेत्र-तार  संख्या  कितनी

 सन्‌  2000  तक  एड्स  के  कितने  मामले  पाए  जाने  का

 अनुमान

 एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  कौन-कौन  से

 संगठन  कार्यरत

 गत  तीन  बषों  के  दैरान  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  लिए

 कूल  कितनी  धनराशि  आवंटित  तथा  जारी  की  गई  तथा  कितनी

 धनराशि  का  उपयोग  किया

 @)  क्या  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  पश्चात

 जांच  में  पॉजिटिव  पाये  जाने  वाले  लोगों  को  संख्या  में

 कमी  आई

 यदि  तो  इसमें  कितनी  कमी  आई  और

 एड्स  की  प्रभावी  रोकथाम  के  लिए  कौन-कौनसे  उपाय

 किए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  संलग्न

 से  संक्रमित  रोगियों  तथा  एड्स  के  रोगियों  की

 संख्या  अनुमानों  पर  ही  आधारित  है  तथा  एकदम  सही  नहीं  निगरानी

 आंकड़ों  पर  आधारित  बहिर्वेशन  भी  आंकड़ों  के  आधार  पर  निर्भर

 करता  इसलिए  इस  संबंध  में  कोई  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं

 राज्य  स्तर  पर  सरकारी  एजेंसियों  के  अलाबा  अनेक

 गैर-सरकारी  एजेंसियां  भी  हैं  जो  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  चला  रही  है
 तथा  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  संगठन  इन  क्रियाकलापों  का  राष्ट्रीय  स्तर
 पर  समन्यय  कर  रहा

 एक  संलग्न
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 Ce)  और  (a),  जैसे  महामारी  बढ़ेगी  तथा  परीक्षण  सुविधाएं
 पता  लगाये  गये  सीरों-पॉजिटिव  रोगियों  की  संख्या  भी

 कार्यक्रम  के  परिणामस्वरूप  सीरो  पॉजिटिविटी  की  दर  में  किसी  प्रकार
 का  परिवर्तन  काफी  समय  के  बाद  नजर

 एड्स  की  रोकथाम  तथा  नियंत्रण  का  एक  व्यापक
 कार्यक्रम  इस  समय  देशभर  में  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप
 में  चलाया  जा  रहा  इस  कार्यक्रम  की  कार्यनीति  में  इस  रोग  के
 अत्यधिक  खतरे  बाले  समूह  तथा  आम  जनता  में  आई.वी./एड्स
 के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  यौन  संचारित  रोगों  का  रक्त
 निरापदता  तथा  रक्‍त  का  बिवेकपूर्ण  बेहतर  निगरानी  और

 आई.वी./एड्स  के  रोगियों  का  निदान  तथा  क्लीनिकल  प्रबन्ध
 शामिल

 संक्रमण  की  सीरो  निगरानी  रिपोर्ट  की

 फरवरी  1995  तक

 नाम  जांचे  गए  पॉजिटिव

 1.  आनश्भ्र  प्रदेश  32981  143

 2.  असम  9575  6

 3.  बिहार  8401  3
 4.  पंजाब/चण्डीगढ़  54019  165

 5.  दिल्ली  307522  978

 6.  गोवा  55359  544

 7.  गुजरात  299650  513

 8.  हरियाणा  115522  123

 9.  हिमाचल  प्रदेश  12167  13

 10.  जम्मू  व  कश्मीर  7009  10

 11.  कनटक  345571  1643

 12.  केरल  33994  "180

 13.  मध्य  प्रदेश  42771  64

 14.  महाराष्ट्र  230672  5482

 मणिपुर  32364  3148

 16.  मिजोरम  8853  72

 17.  नागालैंण्ड  1466  112

 18.  उड़ीसा  33450  33

 19.  पांडिचेरी  45781  1061

 20.  राजस्थान  33462  43

 तमिलनाडु  573156  2766

 22.  उत्तर  प्रदेश  74040  475

 23.  पश्चिम  बंगाल  102081  251

 24.  लक्षद्वीप  209  2

 कुल  2460075
 17830
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 जिवरण-]॥

 राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  भारत

 भारत  में  एड्स  के  रोमी  एड्स  नियंत्रण

 संगठन  को

 (28  1995  की  स्थिति  के

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  एड्स

 1.  आंध्र  प्रदेश  !

 2  असम  2

 5  दिल्ली  70

 4  गोआ
 \

 12

 $  गुजरात  18

 6  हरियाणा  ।

 7  हिमाचल  प्रदेश  9

 8  जम्मू  व  कश्मीर  2

 9  केरल  76

 10  मध्य  प्रदेश  शा

 महाराष्ट्र  288

 12  मणिपुर  68

 13  पांडिचेरी  6

 ।4  पंजाब/चंडीगढ़  47

 15  राजस्थान  |

 16.  तमिलनाडु  345

 17.  उत्तर  प्रदेश  8

 18  पश्चिम  बंगाल  32

 19.  कनटिक  26

 20  दादरा  व  नगर  हवेली  ।

 शा  उड़ीसा  2

 ष्ु  कुल  1036

 विवरण-या

 वर्षबार  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 वर्ष  धन  का  आवंटन  जारी  धन  का उपयोग

 रुपये

 1992-93  1143.21  $143.21  362.54

 2220.05  1050.93  955.66

 1994-95  2905.05  1831.20  359.4

 कुल  6268.31  4025.34

 ः
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 चमड़ा  एकक

 474.  श्री  मूर्ति  :

 श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चमड़ा  एककों  का  दर्जा  बढ़ाने  के

 लिए  प्रौद्योगिकी  मिशन  शुरू  करने  का

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 और

 इस  प्रौद्योगिकी  मिशन  को  कब  तक  के  लिए  कार्यान्यित

 किया

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  और  विज्ञान  व

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुबनेश  :

 यह  मिशन  कूल  22  करोड़  का  है  जिसमें  से  ।2  करोड़
 का  अंशदान  सरकार  का  होगा  और  10  करोड़  का  मैचिंग  अंशदान

 उद्योग/संबंधित  राज्य  सरकार/गैर  सरकारी  एजेंसियों  का

 (  इस  मिशन  की  अवधि  चार  वर्ष

 जवाहर  रोजगार  योजना

 475.  मल्लू  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जवाहर  रोजगार  योजना  के

 दिशा-निदेशों  मे  संशोधन  लाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  विकास

 में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाईहारजी  भाई  :

 प्रश्न  नहीं

 दिल्ली  में  अस्पताल  परियोजनाएं

 476.  श्री  खज  किशोर  शत्िपाठी  :

 श्री  बलराज  पासी  :

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आठर्यी  पंचवर्षीय  योजना  में  रोहिणी  में  500  तिस्तर

 के  बाबा  साहब  अम्बेड़कर  अस्पताल  और  पूठ  दिल्‍ली  1!  100
 बिस्तर  के  अस्पताल  के  निर्माण  की  योजना
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  को

 स्थीकृति  दे  दी  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  अब  तक  कुल  कितनी

 योजना  धनराशि  आवंटित  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  को

 गोविन्द  बल्‍लभ  पन्‍त  अस्पताल  की  पुनस॑रचना  के  बारे  में  सूचना
 उपलब्ध  कराने  और  योजना  आयोग  से  अधिक  आबंटन  प्राप्त  करने

 की  सलाह  दी  गई  है  ताकि  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  में  आसानी

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शेयरों  का  विनियेश

 477.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 जी  रामेश्वर  पाटीदार  :

 श्री  चेतन  चौहान  :

 श्री  ब्रह्मानंद  मंडल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  सरकारी  क्षेत्र  के कुछ  उपक्रमों

 के  49  प्रतिशत  शेयर  बेचने  का  अंतिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  उपक्रम-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और

 इन  शेयरों  की  बिक्री  स ेकितनी  धनराशि  वसूल  हुई

 क्या  सरकार  ने  इस  धनराशि  के  निजेश  हेतु  कोई  व्यापक

 योजना  बनायी  और

 यदि  तो किन-किन  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  इस  धनराशि

 का  निवेश  किया  गया  है।किया

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  चुनिन्टा  उद्यमों  में  अपने  शेयरों  को

 बेचने  का  निर्णय  लिया  साथ  उसने  नये  शेयर  जारी  करके

 सरकारी  शेयरों  की  संख्या  कम  करने  की  अनुमति  भी  सरकारी  उद्यमों

 को  दे  दी  u.  विनिवेश  इस  शर्त  के  अधीन  होगा  कि  इनमें

 सरकार  का  हिस्सा  कुल  इक्विटी  का  कम-से-कम  51%  बना

 उद्यम-वार  उगाही  गयी  राशि  का  ब्यौरा  संलग्न  विथरण  में  दिया

 गया

 .  और  बिनिवेश  से  उगाही  गयी  राशि  को  भारतीय  संचित

 निधि  में  जमा  कर  दिया  जाता  है  और  विभिन्‍न  औद्योगिक  क्षेत्रों  को इस

 राशि  का  आवंटन  सामान्य  तौर  पर  बजटीय  प्रक्रिया  के  जरिये  किया
 तप

 जाता
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 विवरण

 वर्ष  1991-92  से  1994  तक  विनिवेश  के  माध्यम  से  वसूल  की  गई  राशि  का  वर्णष-वार  और  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रम-वार  विषरण

 सरकारी  क्षेत्रके  उद्यम ब्सूल ख्सूल  को  गई  राशि

 «1992-93.
 ...

 1994-95

 95

 ही
 2

 __
 3...  ४६.  $

 ।  एण्ड्रयु  यूले  एण्ड  कपनी  -  -
 ह

 -

 2.  भारत  अर्थमृवर्स  -  >  48.27

 9  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  -  -

 4  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  -

 5.  भारत  पेट्रोलियम  -  -

 6.  बोंगाईगांव  रिफाइनरीज  एण्ड  पैट्रोकैमिकल्स  -
 45.40

 -

 7  सीश्मसी  -  -  >

 8  कोचीन  रिफाइनरीज  -  -

 9.  कंटेनर  ऑफ  इण्डिया  -  -  99.72

 ड्रेंजिंग  ऑफ  इण्डिया  -  -

 फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  -  -

 एचएमटी  -  23.38  >

 हिन्दुस्तान  केबल्स  -  -  -

 हिन्दुस्तान  कॉपर  -  8.07  -

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  कैमिकल्स  नि
 -  -

 हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम
 -

 हिन्दुस्तान  फोटोफिल्म  -  -  -

 हिन्दुस्तान  जिंक  -

 इण्डियन  ऑयल  -  -

 20.  इण्डियन  पैट्रोकैम्िकल्स
 -  -  -

 2.  इण्डियन  रेलबे  कंस्ट्रक्शन
 -  -  -

 22.  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज
 -  >

 23.  मद्रास  रिफाइनरीज
 -  -

 24.  महानगर  टेलीफोन  निगम  -  -

 25.  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  -  -

 26.  नेशनल  एल्युमिनियम
 -

 244.20  0.0

 27.  नेशनल  फर्टिलाइजर्स
 -  0.72  0.30

 28.  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  -  -

 29.  नेजेली  लिग्नाईट  कारपोरेशन  -  70.43  -

 30.  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  कंपनी  -  -
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 31.  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स

 32.  भारतीय  नौवहन  निगम

 33.  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम

 34.  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण

 35.  विदेश  संचार  निगम

 जोड़
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 3  4  5

 -  30.36  -

 -  7  28.24

 -  2.25  -

 -  700.10  22.64

 3038  1912.51  4512.72** है

 चूंकि  वर्ष  1991-92  में  शेयरों  की  बिक्री  समूहों  में  की  गई  थी  इसलिए  बसूल  की  गई  राशि  का  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम-जार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं
 बसूल  की  गई  कुल  राशि  3038  करोड़  रुपये

 2.*  *  अनन्तिम

 3.  वसूल  की  गईं  कुल  राशि  9463.23  करोड़  रुपये

 जम्मू-कश्मीर  में  राजनैतिक

 प्रक्रिया  की  बहाली

 478.  श्री  प्रमथेस  मुखर्जी  :

 श्री  रामाश्य  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 जी  विलासराब  नागनाथराव  गूंडेवार  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जम्मू  और  कश्मीर  में  राजनैतिक  प्रक्रिया
 की  बहाली  हेतु  कोई  नई  पहल  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 सरकार  द्वारा  राज्य  में  बेरोजगार  युवकों  हेतु  रोजगार  के
 अजसर  पैदा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा
 विभाग  तथ्या  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और
 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :

 से  सरकार  का  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  जम्मू
 व  कश्मीर  राज्य  में  शीघ्रातिशीघ्र  शांति  और  सामान्य  स्थिति  बहाल
 हो  तथा  राजनैतिक  और  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  शुरू  की  इसके

 लिए  स्थिति  की  लगातार  और  गहराई  से  समीक्षा  को  जा  रही  है  और
 उसका  निरन्तर  प्रबोधन  किया  जा  रहा  है  और  अनेक  कदम  उठाए
 गए  इनमें  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  तथा  बंदूक
 का  भय  कम  करने  के  लिए  आतंकवादियों  के  खिलाफ  निरन्तर

 और  लक्ष्यबद्ध  अभियान  राज्य  में  बिकास  तथा  आर्थिक

 गतिविधियों  की  गति  को  लेज  करने  के  प्रयास  सिविल

 प्रशासन  को  पुनः  सक्रिय  बनाना  और  इसके  मनोबल  की  पुनः
 बहाली  के  लिए  कार्यवाही  जनता  का  सहयोग  लेकर  प्रशासन

 में  उनके  विश्वास  को  पुनः  बहाल  करने  के  लिए  जरूरी  कदम

 राज्य  में  राजनैलिक  तत्यों  को  पुनः  सक्रिय  करना  और  लोगों

 को  मुख्य  धारा  में  लाने  के  लिए  प्रेरित  करने  के  प्रयास  करने  के

 अलावा  निरूद्ध  किए  गए  व्यक्तियों  को  रिहा  करने  जैसे  कटम
 शामिल  यह  निर्देश  भी  दिए  गए  हैं  कि  अत्यधिक  उकसाने  के

 बावजूद  सुरक्षा  अभियानों  में  अत्यन्त  संयम  बरता  जाय  ताकि  आम

 नागरिकों  को  वाली  परेशानी  तथा  नुकसान  को  कम  से  कम

 किया  जा  सरकार  इन  सभी  प्रयासों  को  तेजी  से  आगे  बढ़ाने
 '
 का  विचार  रखती

 मतदाता  सूचियों  का  पुनरीक्षण  और  निर्वाचन-क्षेत्रों  का

 निर्धारण  चुनाव  प्रक्रिया  संबंधी  प्रक्रियात्मक  कदम  उठाए  गए
 राज्य  में  आरम्भ  हुईं  प्रजातांत्रिक  प्रक्रिया  के  विभिन्‍न  पहलुओं

 पर  सार्वजनिक  बहस  का  प्रबोधन  भी  सावधानीपूर्वक  किया  जा

 रहा

 कश्मीर  घाटी  और  लद्दाख  क्षेत्र  में  केन्द्र  सरकार  के  विभिन्‍न

 कार्यालयों  और  सार्वजनिक  और  जीवन  बीमा

 कम्पनियों  में  सीधी  भर्ती  के  आधार  पर  श्रेणी  की  रिक्तियों  को

 भरने  के  लिए  कर्मचारी  चयन  आयोग  द्वारा  1990-91  के  दौरान  एक
 विशेष  भर्ती  अभियान  चलाया  गया  इस  अभियान  में  राज्य  में

 794  उम्मीदवारों  का  चयन  किया  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार

 के  अनुरोध  पर  आयु  सीमा  में  5  वर्ष  (25-30  की  छूट  भी

 दी  केन्द्रीय  अर्ध-सैनिक  बल  संगठनों  द्वारा  भी  विशेष

 अभियान  चलाया  जिसके  परिणामस्थरूप  पिछले  .4  जर्षों  के

 दौरान  राज्य  से  लगभग  8500  व्यक्तियों  को  भर्ती  किया

 ग्रामीण  क्षेत्र  में रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिए  चालू  वर्ष  के

 दौरान  ग्रामीण  विकास  क्षेत्र  की  रोजगारोन्मुखी  योजना  के  अंतर्गत

 परिव्यय  में  पर्याप्त  बढ़ोतरी  की  गयी  देश  के  विभिन्‍न

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  राज्य  के  शिक्षित  और  व्यजसायिक

 अहर्ता  प्राप्त  युवकों  को  और  राज्य  के  अंतर्गत  विशेष  रोजगार
 कार्यक्रमों  के  जरिये  अन्यों  को  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर

 उपलब्ध  कराने  के  भी  सरकार  द्वारा  प्रयास  किए  जा  रहे
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 प्लेग  का  फैलना  परमाणु  रिएक्टर

 479.  श्री  श्रवण  कुमार पटेल  :  480.  श्री  श्रीकान्त  जेना  :
 श्री  मंजय  लाल  :

 खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :

 अमृतलाल  कालीदास  पटेल  :

 जी  फूलचंद  वर्मा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  और  देश  के  अन्य  भागों  में
 जिन  व्यक्तियों  में  जांच  के  दौरान  प्लेग  के  लक्षण  पाये  गए  उनकी

 सही  संख्या  का  आंकलन  किया

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  गत  छः

 महीनों  के  दौरान  प्लेग  के  कारण  हुई  कितनी  मौतों  की  सूचना  मिली

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 कोई  वित्तीय  तथा  अन्य  सहायता  दी

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  भव्रिष्य  में  इस  महामारी  और  अन्य  संचारो  रोगों

 को  फैलने  से  रोकने  हेतु  क्या  निरोधक  कदम  उठाए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  प्लेग  के  अनुमानित  रोगियों  एवं

 उससे  हुई  मौतों  को  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  संलग्न

 और  राज्यों  को  वायु  शुद्धिकरण  करने  के  लिए  धूपन
 सामग्री  एवं  यूनानी  धूपन  सहित  2360  टन

 तथा  टैट्रासाइक्लिन  के  372  लाख  कैप्सूल  आवंटित  किए

 गए  तकनीकी  सहायता  के  अलावा  प्रयोगशाला  सुविधाओं  के

 उन्नयन  के  लिए  बित्तीय  सहायता  भी  दी  गई

 सरकार ने  देश  में  जन  स्वास्थ्य  प्रणाली  की  समीक्षा  करने

 एवं  निवारक  उपायों  का  सुझाव  देने  के लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  भी

 गठित  की  कड़ी  निगरानी  जारी  राज्यों  को  जन  स्वास्थ्य  प्रणाली

 चुस्त-दुरूस्त  करने  एवं  स्वच्छता  में  सुधार  लाने  हेतु  सुझाव  दिया  गया

 विवरण

 राज्य  अनुमानित  रोगी  मौतें

 महाराष्ट्र  596  शून्य

 गुजरात  151  52

 दिल्ली  68  ।

 कनटिक  50

 उत्तर  प्रदेश  10  शून्य
 मध्य  प्रदेश  शून्य

 कुल  876  54

 श्रीमती  गिरिजा  देवी  :

 क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  थिचार  कुछ  परमाणु  रिएक्टरों  को  बन्द
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  फ्या

 इन्हें  किन  परिस्थितियों  में  बंद  किया  जा  रहा  और

 इन्हें  बंद  करने  से  परमाणु  कार्यक्रम  पर  किस  तरह  का
 प्रभाव

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और
 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबनेश  :

 से  इस  समय  भारत  में  दस  परमाणु  थिद्युत  रिएक्टर  कार्य  कर  रहे
 जिनमें  से  राजस्थान  परमाणु  बिमलीघर  का  पहला  यूनिट  कनाडा

 के  सहयोग  से  भारत  में  निर्मित  पहला  दाबित  भारी  पानी  रिएक्टर
 इसकी  वर्तमान  निर्धारित  क्षमता  100  मेगावाट  इस  यूनिट  के

 कार्य-निष्पादन  उपस्करों  से  संबंधित  समस्याओं  के  कारण  प्रभाव

 पड़ा  है  तथा  इस  यूनिट  को  पिछले  कई  यों  के  दौरान  लम्बी  अथधियों
 के  लिए  बंद  किया  इस  यूनिट  का  परिचालन  जारी  रखने  के  बारे

 में  अंतिम  तकनीकी  एवं  आर्थिक  पहलुओं  के  आधार  पर  अभी

 लिया  जाना

 इसके  बाद  के  दाबित  भारी  पानी  रिएक्टर  यूनिटों  के

 डिजाइन  में  कई  सुधार  किए  गए  हैं  और  इसलिए  परमाणु  जिध्युत
 कार्यक्रम  पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 481.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 श्री  अंकुशराव  टोपे  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  *

 (es).  नई  दिल्ली  के  कैम्पस  में  इस  समय

 कुल  कितना  रिहायशी  क्षेत्र

 दूसरे  स्थान  पर  इसकी  कुल  कितनी  भूमि

 को  समस्त  रिहायशी  क्षेत्र  कब  तक

 उपलब्ध  करा  दिया  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कार्यजाही  की

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारश्रेट

 :  सचिवालय  प्रशिक्षण  तथा  प्रबन्ध  संस्थान

 के  पास  ओल्ड  कम्प्लैक्स  में  टाईप  पा  के  5
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 रिहायशी  क्वार्टर  इसके  अतिरिक्त  के  कर्मचारियों  द्वारा

 खाली  किए  जाने  पर  संस्थान  को  आबंटित  किए  जाने  के  लिए

 टाईप  1  के  ग्यारह  क्वार्टर  तथा  टाईप  1  के  30  क्वार्टर  भी  नियत  किए

 गए

 सचिवालय  प्रशिक्षण  तथा  प्रबन्ध  संस्थान  के  पास

 पुरम  में  भी  टाईप  1  के  6  क्वार्टर  इन  क्वार्टरों  को  संस्थान

 के  लिए  नियम  ओल्ड  कैम्पस  के  क्वार्टरों  को

 कर्मचारियों  द्वारा  खाली  करा  कर  उपलब्ध  करा  दिए  जाने  पर  छोड़  दिया

 सचिवालय  प्रशिक्षण  तथा  प्रबन्ध  संस्थान  के  लिए  नियत

 सभी  क्वार्टर  कर्मचारियों  द्वारा  खाली  किए  जाते  ही  आबंटित

 कर  दिए

 से समय-समय  पर  यह  अनुरोध  किया  गया

 है  कि  थे  अपने  कर्मचारियों  को  अन्यत्र  भेज  कर  इन  क्वाट्टरों  को

 खाली  करा  इस  मामले  पर  सक्रिय  रूप  से  कार्रवाई  की  जा

 रही

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 482.  श्री  दसा  मेघे  :

 श्री  रतिलाल  वर्मा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  देश  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों

 को  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  1993-94  के  दौरान  कोई
 विशेष  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  राज्य-वारं  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  इस  धनराशि  का  पूर्ण  और
 संतोषजनक  उपयोग  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पवन  सिंह  :  1993-94  के  दौरान  चल  रही  स्वीकृत
 योजनाओं  से  भिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  राज्यों  को  कोई  विशेष  सहायता

 नहीं  दी  गई

 से  प्रश्न  नहीं

 जन  स्थास्थ्य  प्रणाली

 485.  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जन  स्वास्थ्य  प्रणा

 समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  उ

 क्री  पुनरीक्षा  करने  हेतु  कोई

 क्या

 15  1995

 क्या  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उसमें  की  गईं  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 तथा  उन  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 यदि  तो  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दी

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  प्रोफेसर  योजना

 आयोग  की  अध्यक्षता  में  देश  में  जन  स्वास्थ्य  प्रणाली  की  समीक्षा  करने

 के  लिए  एक  विशेषश  समिति  का  गठन  8  1995  को  किया

 गया

 समिति  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  जानपदिक  निगरानी  की

 गुणवत्ता  की  समीक्षा  करेगी  और  जानपदिक  रोगों  को  रोकने  के  लिए
 आवश्यक  अल्पकालीन  तथा  दीर्घकालीन  उपायों  की  सिफारिश  करेगी

 और  देश  में  स्वास्थ्य  के  मानकों  में  सुधार

 से  समिति  अपनी  रिपोर्ट  30  1995  तक

 प्रस्तुत

 पेटेंट  कानून

 484.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  पेटेन्ट  1970  में

 संशोधन  करने  का

 यदि  तो  प्रस्तावित  संशोधन  का-ब्यौरा  क्‍या

 इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  क्‍या  कारण  और

 इन  संशोधनों  से  घरेलू  रसायन  उद्योग  कहां  तक  प्रभावित

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  गैट

 समझौता  के  ऊरूग्बे  दौर  के  अंतिम

 अधिनियम  के  अनुसार  सदस्य  देशों  को उक्त  समझौते  के  तहत  अपने

 दायित्यों  के  अनुरूप  अपने  कानूनों  व  विनियमों  को  बनाने  की  अपेक्षा

 की  गई  गैट  समझौते  के  व्यापार  से  संबद्ध  नबौ6द्धिक  संपदा  अधिकार

 समझौते  के  भारत  को  अपने  पेटेंट  1970
 में  संशोधन  करना  उक्त  संशोधन  मुख्यता  पेटेंट  संरक्षण  की  शर्त

 और  अनिवाय॑  लाइसेंसीकरण  के  प्रावधानों  आदि  के  बारे  में  भारत

 के  लिए  पेटेंट  संरक्षण  शर्त  से  संबंधित  ट्रिप्स  समझौते  के  प्रावधानों  को

 लागू  करने  के  लिए  संक्रान्ति  काल  |  2000  तक  है  और

 उत्पाद  पेटेंट  संरक्षण  को  अब  तक  संरक्षण  न  दिये  गये  टैक्नॉलाजी

 क्षेत्रों  की ओर  शुरू  करने  के  लिए  ।  2005

 फिर  भारत  ने  उन  जो  1.1.1995  से  गैट  समझौते

 को  लागू  करने  के  कारण  प्रभावी  हुए  को  पूरा  करने  के  लिए  3।
 1994  को  एक  अध्यादेश  जारी  करके  अपने  पेटेंट  अधिनियम

 को  संशोधित  ये  संशोधन  औषध  तथा  कृषि  रसायनों  के  लिए
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 उत्पाद  पेटेंट  आवेदनों  को  दायर  करने  और  कूछ  शर्तों  को  पूरा  कर  लेने
 पर  एकमात्र  बिपणन  अधिकार  प्रदान  करने  के  प्रावधान  से  संबंधित

 रसायन  उद्योग  की  स्थिति  पहले  जैसी  ही  किन्तु  इसमें
 ओऔषध  तथा  कृषि  रसायन  उद्योग  शामिल  नहीं  औषध  तथा  कृषि
 रसायन  उत्पादों  के  मामले  उत्पाद  पेटेंट  के  आबेदन  दायर  किये  जा
 सकते  हैं  और  कुछ  विशिष्ट  शर्तों  को  पूरा  करने  पर  एकमात्र  विपणन
 अधिकार  मंजूर  किये  जा  सकते

 ई

 485.  श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  दूरसंचार  उपग्रह  ई
 के  एक  भाग  को  पटटे  पर  लेने  के  लिए  भारत  के  साथ  कोई  समझौता
 किया

 यदि  तो  इस  समझौते  के  फलस्वरूप  भारत  को

 अनुमानतया  कितनी  वार्षिक  आय  और

 यह  समझोता  कब  सं  प्रभावी

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग
 तथा  अन्तरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :

 जोकि  वाशिंगटन  स्थित  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  आन्तरसरकारी  संगठन  ने

 अन्तरिक्ष  विभाग  के  साथ  प्रस्तावित  ई  अन्‍न्तरिक्षयान  पर

 ग्यारह  36  मेगाहर्त्ज  की  सी-बैण्ड  संचार  प्रेषानुकर  यूनिटों  को लीज  पर

 लेने  हेतु  एक  करार  किया

 इन्टेलसैट  द्वारा  देय  वार्षिक  लीज  प्रभार  की  इसके
 उपयोग  के  आधार  9  मिलियन  और  10.6  मिलियन  अमरीकी

 डालर  के  बीच  ये  लीज  प्रभार  ई  के  प्रमोचन  के  बाद

 तथा  1998  के  प्रारंभ  में  इसके  परिचालन  में  आने  के  बाद  देय

 यह  करार  अपने  हस्ताक्षर  होने  की  तारीख  अर्थात्‌  जनवरी

 30,  1995  से  प्रभावी

 यूनानी  दवाओं  के  लिए  अनुसंधान  केन्द्र

 486.  श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :  .

 श्रीमती  कुष्णेन्द्र  कौर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  यूनानी  चिकित्सा  पद्धति  को  बढ़ावा  देने  हेतु
 कोई  भी  अनुसंधान  केन्द्र  नहीं

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  बिचार  देश  में  यूनानी
 चिकित्सा  पद्धति  को  बढ़ावा  देने  के लिए  कोई  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  और  4
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  लक  ले
 लिया

 स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 पवषन  सिंह  से  OD.  जी  भारत  सरकार  द्वारा
 एक  स्वायत्ता  संगठन  के  रूप  में  स्थापित  की  गई  केन्द्रीय  यूनानी
 चिकित्सा  एवं  अनुसंधान  परिषद  अपने  32  अनुसंधान  संस्थानों/निकारयों
 के  साथ  यूनानी  औषधियों  में  अनुसंधान  शुरू  उसे  सहायता

 अनुसंधान  उसका  विकास  और  समन्वय  करने  के  साथ-साथ

 यूनानी  औषधों  में  अनुसंधान  कार्य  को  बढ़ावा  दे  रही

 इस  समय  एक  नया  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं

 रझ्ला  सहयोग  पर  अमरीका  समझौता

 487.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 श्री  सुधीर  सावंत  :

 श्री  एम.जी.जी  मूर्ति  :

 श्री  श्रीकांत  जेना  :

 श्री  अन्यारासु  :

 श्री  अरविन्द  त्रिवेदी  :

 श्री  तारा  सिंह  :

 श्री  रामपाल  सिंह  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  के  एक  रक्षा  शिष्टमंडल  ने  हाल  ही  में
 भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  क्या  दोनों  देशों  के  बीच  रक्षा  सहयोग  पर  कोई
 समझौता  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समझौते  के  परिणामस्थरूप  भारत  को  क्‍या  लाभ

 होगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :

 से  1995  में  अमरीकी  रक्षा  शिष्टमंडल  की

 यात्रा  के  दौरान  भारत  और  अमरीका  के  नबीय  रक्षा  संबंधों  पर  एक

 कार्य॑यृत्तਂ  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  इसमें  दोनों  देशों  के

 सिबिलियनों  के  बीच  पारस्परिक  सम्पर्क  सेनाओं  में  सहयोग  और

 अनुसंधान  तथा  विकास  के  क्षेत्र  में  सहयोग  की  व्यवस्था  की  गई

 इस  समझौते  पर  सरकार  के  इस  मंतव्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हस्ताक्षर

 किए  गए  हैं  कि  अमरीका  के  साथ  द्विपक्षीय  रक्षा  संबंधों  में  सुधार  लाने

 के  लिए  हमारे  राष्ट्रीय  हित  के  अनुरूप  कदम  उठाए
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 काला-आजार

 488.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्या  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अनेक  व्यक्ति  काला-आजार से  पीड़ित

 प्रत्येक  राज्य  में  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  आजार

 से  कितने  व्यक्ति  पीड़ित  हुए  और  कितने  व्यक्ति  मारे

 केन्द्र  सरकार  ने  काला-आजार  के  प्रकोप  पर  नियंत्रण

 करने  के  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  गत  तीन

 यों  के  दौरान  कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया  है  और  इस  अवधि

 के  टौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  वास्तव  में  खर्च  की

 और

 इस  रोग  के  प्रकोप  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कटम  उठाये
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  और  (@).  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  राज्य

 फकालाजार  के  स्थानिकमारी  बाले  क्षेत्र  राज्यों  द्वारा  कालाजार  के

 रोगियों  और  मौतों  की  सूचित  संख्या  संलग्न  में  दी  गयी

 कालाजार  नियंत्रण  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  मे ंबिहार  और

 पश्चिम  बंगाल  सरकारों  को  प्रदान  की  गई  सहायता  में  दी

 गई

 रोग  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  गए  हैं  :

 -  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंअबवशिष्ट  कीटनाशकों  के  छिड़काव  से

 रोगाणु  पर  नियंत्रण  करके  संचरण  को  रोकना

 -  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रणाली  के  माध्यम  से  आरंभ

 में  ही निदान  और  पूरा  उपचार

 -  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  सामुदायिक  सहाभागिता
 -  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षण

 वर्ष  1991,  1992,  1993,  और  1994  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंकालाजार  की  स्थिति

 राज्य/संघ  राज्य  1991  1992
 |

 ]।  993
 "1904

 अवधि  तक

 रोगी  -  मौतें  रोगी  -  मौतें  रोगी -  रोगी  -  मौतें

 असम  हि  ही  1  _  2**  8  ही

 2  बिहार  59614...  834  75523  147.  44155  706  23154...  361  नवम्बर

 3  महाराष्ट्र  1+  -  ।  ~  -  -

 4  कनटिक
 -  -  -  -  ।  -

 5  तमिलनाडु  1+  -  -  -  -  -

 6  उत्तर  प्रदेश  24  1  2°  -  3++  -  2  -  जुलाई

 7  पश्चिम  बंगाल  2030  3  1574  2  1298  3  940  3  अक्तूबर

 8  आंध्र  प्रदेश  -  -  1+  -  -  -

 9.  अन्य  -  -  -  -  -  -

 6670...  888.  7702  1419...  45459  70...  24096.  364

 नोट  :  (1)  +

 (22  *  रः  बिहार  (3)  से

 (3)  +  +  *  2  रोगी  प्रदेश  के  और  ।  रोगी  बिहार  से  (1993)

 =  लमिलनाडू  में  ।  रोगी  (1991)  और  महाराष्ट्र  में  !  रोगी  (1991)  तथा  आंध्र  प्रदेश  में  (19922  बाहर  से

 (4)
 **  =  बाहर  से  आए  रोगी  -।  रोगी  |  मौत  (1993)  और  एक  संभावित  रोगी

 (52  -  च्शुन्य

 (62  रिक्त  5  अब  तक  शून्य
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 विवरण-]ा

 राज्य  का  नाम  वर्ष  प्रदान  की  गई  सहायता ..
 राशि

 बिहार  1991-92  1535.52

 1992-93  1926.28

 1993-94  1723.66

 पश्चिम  बंगाल  1991-92  कार्यक्रम

 के  बजट  से

 1992-93  73.72

 1993-94  140.47

 प्रदान  की  गई  सहायता  का  राज्यों  द्वारा  उपयोग  किया  गया

 रप्ता  उत्पादन  एकक

 489.  श्री  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  अलाभप्रद  रक्षा  उत्पादन  एकक  अपनी  कमियों

 को  दूर  करने  के  लिए  व्यापक  आमूलचूल  परिवर्तन  कार्यक्रम  चला  रहे

 हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 @)  क्‍या  इस  प्रयोजनार्थ  कोई  कार्य  योजना  बनायी  गई

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  (  श्री  :  से  आयुध  निर्माणी  बोर्ड

 और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रमों  की  अपनी  उत्पादन  सुविधाओं
 के  चुनिंदा  तरीके  स ेआधुनिकीकरण  की  योजनाएं  इन  योजनाओं  को

 इनके  तकनीकी  और  वाणिज्यिक  पक्षों  पर  विस्तृत  विचार-विमर्श  करने

 के  बाद  तैयार  किया  जाता  योजनाओं  के  ब्यौरों  के  बारे  में  जानकारी

 देना  जनहित  में  नहीं

 नलबन्दी  के  फर्जी  मामले

 490.  परशुराम  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  नलबन्‍्दी  के  फर्जी  मामलों  की  जानकारी

 यदि  तो  सरकार  को  1994-95  के  दौरान  इस  संबंध  में

 कुल  कितनी  शिकायतें  मिलीं  और
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 सरकार  द्वारा  नलबन्दी  के  फर्जी  मामलों  की  रोकथाम  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पवन  सिंह  :  से  ऐसे  मामलों  का  पता  लगाने
 के  लिए  नमूना  जांच  की  जाती  है  और  इसके  निष्कर्ष  राज्य  सरकारों  को

 भेजे  जाते  चालू  वर्ष  1995  में  बन्ध्यकरण  की  सही

 सूचना  न  भेजने  की  सीमा  का  प्रतिशत  3.4  होने  का  अनुमान  लगाया
 गया

 परिवार  नियोजन  केन्द्र

 491,  श्री  हरिभाई  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात के  प्रत्येक  जिले  में  1994-95  के  टौरान  अब  तक

 कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  परिवार  नियोजन  केन्द्र

 उक्त  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  गूजरात  को  इस
 प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  दी

 राज्य  के  प्रत्येक  जिले  में  इन  केन्द्रों  के  अंतर्गत  कितने

 ग्रामीण।जनजातीय  लोगों  को  लाया  गया

 केन्द्रीय  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 अब  तक  प्रशिक्षण  तथा  आधुनिक  अनुसंधान  सुविधाओं  सहित  एसे

 फेन्द्रों  के  प्रभावी  कार्यकरण  हेतु  क्या  उपाय  किए  और

 तत्संबंधी  ज्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  ठप  मंत्री

 पवन  सिंह  :  विवरण  |  और  1  में  संलग्न

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  राज्यक्षेत्र  के  अंतर्गत  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  धन  प्रदान  किया  जाता

 1994-95  के  लिए  गुजरात  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  का

 जिसमें  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  लिए  प्राकधान  और

 उपके-्द्रों  का  निर्माण  शामिल  1918  लाख  रुपये

 1994-95  के  लिए  इस  राज्य  के  लिए  परियार  कल्याण  केन्द्रों  के

 लिए  आनंटित  की  गई  धनराशि  इस  प्रकार  है  :--

 लाख

 परिवार  कल्याण  केन्द्र  बजट  आबंटन  (1994-95)

 .._  जिला  स्तर  के  प्रसवोत्तर  केन्द्र  103.00

 उप  जिला  स्तर  क  प्रसवोत्तर  कन्द्र  162.00

 शहरी  परिवार  कल्याण  कन्द्र  171.00

 ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केस्द्र  607.50

 स्वास्थ्य  चौकियां  49.50
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 प्रत्थेक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  से  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ।  2
 लगभग  20,000  की  आबादी  और  अन्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  30,000  की

 आबादी  को  कवर  करने  की  आशा  की  जाती  ग्रामीण  परिवार  3.  बनासकाठा

 नियोजन  केन्द्र  खंड  स्तर  पर  स्थापित  किये  जाते  हैं  जो लगभग  एक  4.  बडोदरा

 लाख  की  आबादी  को  कबर  करते  5.  भावनगर

 और  योजना  का  उद्देश्य  सेवाओं  का  समेकीकरण  6.  भदूच

 और  प्रचालनीकरण  इन  केन्द्रों  के  अर्ध-चिकित्सीय  और  चिकित्सीय  7.  वबालसाड

 कार्मिकों  की  क्षमता  और  कौशल  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  8.  डांग
 कार्यक्रम  बढ़ा  दिये  गये  9.  गांधीनगर

 चूंकि  ये  केन्द्र  केबल  नियारक  और  उपचारी  परिचर्या  प्रदान  करते  10.  जामनगर

 हैं  लिए
 अनुसंधान  सुविधाओं  के  प्रावधान  की  बात  नहीं  सोची  i.  जूनागढ़

 गः TS
 12.  खेड़ा

 13.  कच्छ

 30.6.1994  को  गुजरात  राज्य  में  जिलावार  प्राथमिक  स्वास्थ्य  14.  मेहसाना
 केन्द्रों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण  15.  पंचमहाल

 जिले  का  नाम  20.6.1994  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  16.  राजकोट

 «५».  की  संख्या  17.  साबरकंठा

 ||  2  ३  त  8  सूरत
 भा

 गा  19.  सुरेन्द्रनगर
 ।.  अहमदाबाद  47  सुरेद्रन

 _2.  __  अमरेली  32  कुल

 विवरण-ता

 गुजरात  में  जिलायार  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 क्र  जिले  का  नाम
 ..

 जिः  ला  स्तर  उप  जिला  स्तर  शहरी  परिवार  स्थास्थ्य

 प्रसवोत्तर  केन्द्र  के  प्रसवोत्त  कल्याण  केन्द्र  चौकियां

 2  3  4  5  6

 1.  अहमदाबाद  6  2  38  -

 2.  अमरेली  3  -

 3.  बनासकांठा  1  1  -  -

 4.  भडूच  1  2  2  -

 5,  भावनगर  2  4  6  -

 6.  डांग  ।  -  -  _

 7.  गांधीनगर  |  -  -  -

 8.  जामनगर  1  3  5  -

 9.  जुनागढ़  4  7  -

 10  कच्छभुज  |  3  3  -

 11  खेड़ा  3  2  7  -

 12  मेहसाना  5  3  2  -

 13  पंचमहाल  1  5  4  -

 14  राजकोट  10  -

 लिखित  उत्तर  132
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 का
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 कल्याण  केन्द्र
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 ।  2  3  4  5  6  7

 15.  साबरकंठा  ठ  4  -  -

 16.  सूरत  2  11  19  ~

 17.  सुरेन्द्रनगर  2  2  2  -  -

 18.  वडोदरा  2  4  9  9

 19.  बालसाड  1  5  2  _

 योग  33  55  113  28  251*

 *  जिला-वार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 प्लेग  की  रोकथाम  के  लिए  विदेशी  सहायता  स्वास्थ्य  संगठन  से  किस  प्रकार  की  तथा  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 492.  श्री  मोहन  राजले  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  प्लेग  ग्रसित  लोगों  के  उपचार  तथा  भविष्य  में  देश  में  इसे
 फैलने  से  रोकने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  यूनिसेफ  तथा  विश्व

 देशाएजेंसी  का  नाम

 I.

 यूनिसेफ
 बंग्लादेश

 सिंगापुर 9

 Rw

 #

 ४७

 (3)

 Gi)

 Gi

 (iv)

 ह  4  )

 (32

 (॥)

 (99)

 गया

 विवरण

 वस्तु

 बाई.पेस्टिस  एफआईए  एंटीजन

 बाई.पेस्टिस  एफआईए  एंटीजन

 संबेदीकृत  मेज  आरबीसी

 बाई.पेस्टिस  एंटीबाडी

 बाई.पेस्टिस  एफए  कंजुगेट

 पेस्टिस+जाई  एवं  बीई  कंट्रोल  एंटीबाडीज

 फ्रेक्शन  आईए  आफ  महक्‍क्रो  प्लेग  आर्गेनिज्म

 एंटी  फ्रेक्शन  रेबिट  प्लेग  सीरम  ड्राइड

 प्लेग  एटीप्रोसाइट  एंटीजन  डायग्नोस्टिकम

 एफआई  सेंसीटाइज्ड  शिप  आरबीसी  एंड  कंट्रोल  एंटी-सीरा

 एफआई  एंटीजन  सेंसीटाइज्डशिप  आरनीसी

 प्लेग  एंटीप्रोसाइट  एंटीजन  एफआई  डायगनोस्टिकम

 अटैनुएटेड  एंटी  प्लेग  वैक्सीन

 एंटीनायटिक  250

 एयर  स्टेरीलाइजर्स

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  स्वैष्छिक  सहायता  जिनमें  जैक्सीन  एंटीजन

 और  कुछ  उपकरण  प्राप्त  किए  गए  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 मात्रा

 2x20

 2x12

 4545

 295

 4x1

 त

 2»

 40

 $0

 500

 ।  राष्ट्रीय  विषाणु  विज्ञान

 हाफकिन  बंबई  .

 3  बंगलौर

 100  बंगलौर

 10  एमपाउल्स

 1,10,00,000  कैप्सूल

 33,00,000  कैप्सूल

 5,000  कैप्सूल

 27,000  कैप्सूल

 32
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 हृदय  रोगों  पर  पुस्तक

 495.  श्री  चाको  :  क्या  प्रधान  मंत्री  :”  बताने  की  कृपा

 करंग  कि  :

 क्‍या  सफदरजंग  अस्पताल  के  डाक्टरां  द्वारा  हृदय

 उनको  रोक-थाम  और  उनकी  चिकित्सा  पर  हिन्दी  में  लिग्बो  गई  एक

 पुस्तक  का  विमोचन  1995  में  नई  दिल्‍ली  में  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  द्वारा  इस  पुस्तक  को  उपयोगिता  का

 आकलन  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  पुस्तक  को  लोगों  में  निःशुल्क
 बितरित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  पुस्तक  विमोचन  के  बारे  में  कोई  आधिकारिक

 सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 से  प्रश्न  नहीं

 युवकों  की  रक्षा  सेवाओं  में  प्राथमिकता

 494.  श्री  अरविन्द  त्रिवेदी  :

 श्री  जनादन  मिश्र  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  रक्षा
 सेवाओं  के  प्रति  युवकों  की  रुचि  घट  रही  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसके  कारणों  का  पता  लगाने

 तथा  युवकों  को  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  प्रेरित  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाने  का  बिचार

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :  और  सरकार  ने  अभी
 तक  युवकों  की  रोजगार  बरीयताओं  पर  कोई  बैशानिक  अध्ययन

 किया  सशस्त्र  सेनाओं  में  चुने  जाने  के  लिए  बहुत  बड़ी  संख्या  में

 युवक  परीक्षा  में  बैठ  रहे  सशस्त्र  सेना  कार्मिकों  के बेतन  और

 केन्द्र  सरकार  के  समतुल्य  पद  के  सिविल  कर्मचारियों  के  बराबर

 इसके  सशस्त्र  सेना  कार्मिकों  को कई  अन्य  परिलब्धियां  और

 सुविधाएं  दी  जाती  हैं  जो  सिबिलियन  कर्मचारियों  को  देय  नहीं  रक्षा

 सेनाओं  की  निबंधन  और  शर्तों  की  समीक्षा  करना  एक  सतत  प्रक्रिया

 है  और  ऐसे  संशोधन  समय-समय  पर  किए  जाते  हैं  जिन्हें  बांछनीय  तथा

 युक्तिसंगत  माना
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 अनुप्रह  राशि

 495.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बतान

 क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रालय  के  पास  28  1995  तक  अनुकंपा  क

 आधार  पर  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  किए  जाने  संबंधी  कितने  आवदन

 लबित

 गत  तीन  बषों  के  दौरान  ऐसे  कुल  कितने  आवेदन  पत्रों  को

 स्वीकृति  प्रदान  की

 ()  क्या  सरकार  का  विचार  अनुमग्रह  राशि  में  वृद्धि  करने  का
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  आशवेदन  पत्रों  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए
 क्‍या  कदम  उठाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  वित्तीय  सहायता  के  लिए  28  1995  तक

 प्राप्त  आवेदन  पत्रों  में  से  1089  आवेदन  पत्र  लंबित

 यर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान

 स्वीकृति  प्रदान  किए  गए  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  304,  133
 और  257

 (q)  और  औषधियों/सर्जरी  आदि  की-लागत  में  बृद्धि  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  1993  से  प्रत्येक  मामले  में  योजना  के  अंतर्गत

 अनुदान  की  अधिकतम  सीमा  10,000  से  20,000  तक  बढ़ाई  गई

 रोगियों  को  अनुग्रह  पूर्वक  अदायगी  की  मात्रा  और  बढ़ाने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं

 संबंधित  पक्षों  अर्थात  अस्पताल  प्राधिकारियों  तथा  रोगियों

 से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  इन  मामलों  को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए
 तत्काल  सूचना

 सिक्किम  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 496.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्किम  के  भारत  में  बिलय  फे  पश्चात्‌  वहां

 सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रम  स्थापित  किए  गए

 यदि  तो  जिलाबार  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा

 उनमें  से  प्रत्येक  में  कितनी  राशि  का  निवेश  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  स्थापना  के  पश्चात्‌  इन  उपक्रमों  द्वारा  लाभ  अर्जित

 किया  जा  रहा  और
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 (=)  यदि  तो  उपक्रम-वार  इसका  ब्योरा  क्‍या  है  तथा
 प्रत्येक  उपक्रम  में  कितने  कर्मचारी  कार्यरत

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग
 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  सिक्किम  राज्य

 में  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  उद्यम  नहीं

 और  (|).  प्रश्न  ही  नहीं

 GD  सिक्किम  राज्य  में  सरकारी  उद्यमों  की  कुछ
 परियोजनाओं  में  सकल  परिसंपत्ति  के  मद्देनजर  31-3-1993  की  स्थिति

 के  अनुसार  57.14  करोड़  रुपये  का  पूंजीनिबेश  किया  गया  केन्द्रीय

 सरकारी  उद्यम  स्थापित  करने  का  निर्णय  जनशक्ति  की

 कच्चे  उपयुक्त  क्षेत्र  के  इत्यादि  जैसे  विभिन्‍न

 कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लिया  जाता  जो  उनकी

 आर्थिक  व्यबहार्यता  पर  विचार  किये  जाने  के  अधीन

 मलेरिया  उन्मूलन

 497.  खुशीराम  डूंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्या  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  मलेरिया  के  उन्मूलन  के  लिए

 कीटनाशकों  के  विकल्प  के  रूप  में  एक  समेकित  जैब-पर्यावरणीय

 नीति  अपनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यह  प्रयोग  कम  लागत  बाला  पाया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  जैव-पर्यावरणिक  नियंत्रण  संबंधी

 जिसमें  स्रोत  के  स्थानों  में  कमी

 स्वच्छता  और  लार्बाभक्षी  मछली  जैसे  जीव  विज्ञानीय  अभिकारकों  के

 प्रयोग  शामिल  का  चयनात्मक  रूप  से  प्रयोग  किया  गया

 सामान्यतः  ये  उपाय  सफल  हैं  और  लागत  प्रभावकारी  हैं  लेकिन  उन्हें

 व्यवहार्यता  के  आधार  पर  स्थान  विशिष्ट  के  आधार  पर ही  प्रयोग  में

 लाया  जा  सकता

 स्वास्थ्य  संबंधी  देखभाल

 498.  श्री  लालजान  वाशा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अंतर्राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  संबंधी  देखभाल

 बाजार  अधिकाधिक  हिस्से  पर  अधिकार  प्राप्त  करने  की  संभावना

 का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 स्वास्थ्य  की  देखभाल  संबंधी  उद्योग  के  लिए  कितना
 वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  का  विचार  किया  गया  है  2

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  स्वास्थ्य  परिचर्या  बाजार  पर  कोई

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  विशिष्टीकृत  स्वास्थ्य  परियर्या

 और  तृतीयक  स्तरीय  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  बहुत  सी

 उत्कृष्ट  निजी  संस्थाएं  बन  रही  इनमें  से  बहुत  सी  संस्थाएं  देश  में

 इस  समय  उत्तम  सेवाएं  प्रदान  कर  रही  हैं  और  उनमें  अन्य  देशों  से  भी

 रोगी  आ  रहे  व्यावसायिक  आयार-संहिता  में  ऐसी  सेवाओं  के  बिक्री

 संवर्धन  की  अनुमति  नहीं

 ओऔषध  और  भेषजीय  कंपनियां  भी  स्वास्थ्य  परिचर्या  उत्पादों  का

 एक  अंग  भारतीय  फार्मास्यूटिकल  कंपनियां  औषधों  और

 दोनों  का  काफी  निर्यात  कर  रही  निर्यात  कार्य  निष्पादन  प्रशंसनीय

 रहा  है  और  1992-93  में  व्यापार  संतुलन  560  करोड़  रुपये

 केस्टर  ऑयल  के  निर्यात  को

 इसके  अतिरिक्त  1993-94  में  प्रसाधन  और  सुगंधित  तेल

 औषधीय  जड़ी-बूटियां  क्रमशः  3668  मिलियन  323
 मिलियन  रुपए  और  1382  मिलियन  रुपए  की  निर्यात  की

 इन  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  बेसिक

 फा्मास्यूटिकल्स  एंड  कॉसमेटिक्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  बंबई
 निम्नलिखित  निर्यात  संवर्धन  उपाय  करता

 1.  प्रदशनियों  का आयोजन

 1.  विदेशों  में  बिक्री।अध्ययन  दलों  को

 विशिष्ट  विदेशी  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  और

 1५.  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कार्य  नीति  तैयार  करने  के  लिए

 निर्यातकों  के साथ  अनुभव  का  आदान-प्रदान  करने  हेतु
 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं  का

 अपने  विभिन्‍न  नियांत  संवर्धन  उपायों  के  लिए  परिषद  को  हर  खर्ष

 नाजार  विकास  सहायता  प्रदान  की  जाती

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान
 संस्थान  में  प्रवेश

 499.  श्री  उदयसिंहराव  गायकवाड़  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  आयुर्थिज्ञान  संस्थान  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  अभ्यर्थियों  के  स्नातकोत्तर  पाठयक्रमों  में

 प्रवेश  के  लिए  क्या  मानदंड

 क्या  स्नातकोत्तर  पाठयक्रमों  में  अनुसूचित  अनुसूचित

 जनजाति  के  अभ्यर्थियों  के  प्रवेश  के  संबंध  में  मानदंडों  का  कड़ाई  से

 पालन  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  विवरण

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रक्‍त  बैंक  का  नाम  तथा  स्थान
 :  अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  जनजाति  श्रेणो  से

 संबंधित  अभ्यर्थियों  जो  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में

 स्नातकोत्तर  पाठयक्रमों  में  प्रवेश  हेतु  आवेदन  करते

 परीक्षा  में  कुल  मिलाकर  50  प्रतिशत  अंक  प्राप्त  करने  फिर

 परीक्षा  में  एक  बार  अनुत्तीर्ण  होने  पर  ।  प्रतिशत

 अंक  की  कमी  का  जातो  है  तथा  दो  बार  अनुत्तीर्ण  होने  पर  3  प्रतिशत

 अंकों  की  कमी  की  जाती  दो  बार  से  अधिक  अनुत्तीर्ण  होने  वाले

 अभ्यर्थी  प्रवेश  पाने  के  पात्र  नहीं  अनूसूचित  जाति।अनुसूचित
 जनजाति  के  अभ्यर्थियों  के  लिए  सांविधिक  आरक्षण  किया  जाता

 उपर्युक्त  के

 यह  प्रश्न  नहीं

 .

 500.  साक्षीजी  :

 श्री  गाभाजी  मंगाजी  ठाकुर  :

 क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  विशेषतः  उसके  पिछड़े  क्षेत्रों  और

 गुजरात  में  कितने  रक्‍त  बैंक  अभी  कार्यरत  हैं  और  ये  कहां-कहां

 ऐसे  कितने  रक्‍त  बैंक  हैं  जहां  एड्स  का  पता  लगाने  वाले

 उपस्कर  उपलब्ध  और

 सभी  रक्त  बैंकों  द्वारा  इस  उपस्कर  का  अनिवार्य  प्रयोग

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई
 ह

 गुजरात  के  छह  अंचलीय  रक्त  परीक्षण  केन्द्रों  में तथा  उत्तर

 प्रदेश  के  ।2  अंचलीय  रक्‍त  परीक्षण  केन्द्रों  मे ंएड्स  का  पता  लगाने

 वाले  उपकरण  उपलब्ध  इसके  जिला  स्तर  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  रक्‍त  बैंकों  को  भी  रक्‍ताधान  से  पूर्व  की  रक्‍त  जांच

 करने  के  लिए  रेपिड  टेस्ट  किट  उपलब्ध  कराए  गए

 एच  आई  वी  के  लिए  रक्‍त  को  जांच  को  अब  अनिवार्य

 कर  दिया  गया  है  और  कानून  के  अंतर्गत  इस  अनिवार्य  अपेक्षा  का

 उल्लघंन  दंडनीय

 2

 26

 रक्‍त  जनरल  स्टैण्ड  के

 रक्त  जनरल

 रक्‍त  मेडिकल

 रक्त  शाह

 रक्‍त  राजकीय  मेडिकल

 रक्‍त  राजकीय  मेडिकल

 रक्त  जनरल  भुज

 रक्‍त  मेडिकल

 रक्त  प्रमुख  स्वामी  मेडिकल

 रक्‍त  अस्पताल

 रक्त  स्रत  रक्तदान

 रक्‍त  राजकोट  रक्‍त  अजय

 रक्‍़त  भावनगर  रक्‍त  महिला  कालेज  के

 भावनगर  |

 रक्‍त  राजकीय

 रक्‍त  जनरल  स्टैण्ड  के

 रक्‍त  राजकीय

 रक्त  गुजरात  कैंसर

 रक्‍त  राजकीय  आहवा

 रक्‍त  राजकीय

 रक्‍त  राजकीय

 रक्‍त  आर.आर

 रक्‍त  राजकीय

 गत  राजकोय

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  चिल्ड्रन

 .  रक्‍त  जनरल
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 50.

 51.

 52.

 353.

 54.

 हिम्मतनगर

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  जनरल  जिला  |

 रक्त  अस्पताल  पेटलाड़

 रक्‍त

 रक्‍त  राज्य

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  मांडवी  ग्रुप  मांडवी

 रक्‍त  राजकीय

 रक्‍त  राजकीय  |

 रक्‍त  राजकीय

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  जनरल  सरखेज  गांधीनगर

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  सर

 रक्‍त  जनरल

 रक्‍त  जनरल  अस्पताल

 रक्‍़त  जनरल

 रक्‍त  राजकीय

 रक्‍त  राजकीय

 रक्‍त  राज्य

 रक्‍त  जनरल

 अहमदाबाद  ।

 रक्त  श्रीमती  जनरल

 रक्त  भारतीय  रेड  क्रास  प्लाट  552,  स्टेशन

 जिला-वालसाड़

 रक्‍त  भारतीय  रेड  क्रास  सरदार

 रक्त  भारतीय  रेड  क्रास  के
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 उत्तर  प्रदेश

 रक्‍त  बैंक  का  नाम  तथा  स्थान

 1  है ब

 1.  रक्त  मेडिकल  आगरा

 2...  रक्‍त  आगरा  जिला  आगरा

 3...  रक्त  इलाहाबाद  जिला  इलाहाबाद

 4...  रक्‍त  मेडिकल  इलाहाबाट

 5...  रक्‍त  जिला  बलिया

 6...  रक्त  मेडिकल  कानपुर

 7...  रक्‍त  बैंक  कानपुर  जिला  कानपुर

 8...  रक्‍त  मेडिकल  लखनऊ

 9...  रक्‍त  संजय  गांधी  मेडिकल  कालेज  तथा

 लखनऊ

 10.  रक्‍त  मेरठ  जिला  मेरठ

 11.  रक्‍त  वाराणसी  जिला  वाराणसी

 12.  रक्‍त  बलरामपुर  लखनऊ

 13.  रक्‍त  जिला  देहरादून

 4.  रक्‍त  मेडिकल  झांसी

 15.  रक्‍त  जिला  नैनीताल

 16...  रक्त  जिला  शाहजहांपुर

 17.  रक्‍त  मेडिकल  गोरखपुर

 18...  रक्‍त  जिला  गोरखपुर

 19.  रक्‍त  मेडिकल  अलीगढ़

 20...  रक्‍त  जिला  मथुरा

 2.  रक्‍त  बी  एच  यू  मेडिकल  कालेज  तथा

 वाराणसी

 22...  रक्‍त  जिला  अलीगढ़

 23.  रक्‍त  इलाहाबाद

 24...  रक्त  टी.बी.सपरू  इलाहाबाद

 25...  रक्‍त  जिला  अस्सोड़ा

 26...  रक्‍त  जिला  आजमगढ़

 27...  रक्‍त  जिला  बहराइच

 28...  रक्त  जिला  बांदा

 29...  रक्‍त  जिला  बाराबंकी

 30,  रक्‍त  जिला  बरेली

 31.  रक्‍त  जिला  उत्तरकाशी

 32.  _  रक्‍त  जिला  बस्ती
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 रक्‍त  जिला  बिजनौर

 रक्‍त  जिला  बदायूं

 रक्‍त  जिला  बुलन्दशहर

 रक्‍त  जिला  चमोली

 रक्‍त  जिला  देवरिया

 रक्‍त  जिला  एटा

 रक्‍त  जिला  फैजाबाद

 रक्‍त  जिला  फर्रूखाबाद

 रक्‍त  जिला  फतेहपुर

 रक्‍त  जिला  गढ़वाल

 रक्‍त  जिला  गाजियाबाद

 रक्‍त  जिला  गाजीपुर

 रक्‍त  जिला  गोंडा

 रक्त  जिला  हमीरपुर

 रक्‍त  जिला  हरदोई

 रक्‍त  जिला  जालौन

 रक्‍त  जिला  जौनपुर

 रक्‍त  जिला  झांसी

 रक्‍त  जिला  खीरी

 रक्‍त  जिला  ललितपुर

 रक्‍त  जिला  मैनपुरी

 रक्‍त  मेडिकल  मेरठ

 रक्‍त  जिला  मिर्जापुर

 रक्‍त  बैंक  जिला  मुरादाबाद

 रक्‍त  बैंक  जिला  मुजफ्फरनगर

 रक्‍त  जिला  पीलीभात

 रक्‍त  जिला  पिथौरागढ़

 रक्‍त  जिला  रायबरेली

 रक्‍त  जिला  रामपुर

 रक्‍त  जिला  सहारनपुर

 रक्‍त  जिला  सितापुर

 रक्‍त  जिला  सुल्तानपुर

 रक्‍त  जिला  टिहरी

 रक्‍त  जिला  ऊन्‍नाब

 रक्‍त  जिला  याराणसी

 रक्‍त  जिला  प्रतापगढ़
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 जन्म-पूर्व  परीक्षण

 501.  श्री  जेंकटेश्वर  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  बिचार  जन्म-पूर्ब  लिंग-परीक्षण
 पर  प्रतिबंध  लगाने  का  है  और  पूरे  देश  के  लिए  समान  बिधान  प्रस्तुत
 करने  हेतु  कानून  में  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  यह  विधान  कब  तक  बनाया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पवन  सिंह  :  और  प्रसव  पूर्व  नैदानिक  तकनीक

 और  दुरूपयोग  1994  संसद  द्वारा

 मानसून  सत्र  1994  में  पारित  किया  गया  यह  अधिनियम  उस

 तारीख  से  लागू  होगा  जो  केन्द्र  सरकार  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना
 द्वारा  निर्धारित

 पहाड़ी  क्षेत्रों  हेतु  स्वास्थ्य  योजनाएं

 502.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 श्री  डेनिस  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  देश  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंजनजातीय  लोगों

 को  बेहतर  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करने  और  पोषण  के  स्तर  को  बढ़ाने
 के  लिए  कोई  विशेष  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  से  देश  में  पहाड़ी।आदिवासी  क्षेत्रों  में

 उपचारी  और  पुनर्वासीय  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाएं
 प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  पप  आधारित  ग्रामीण  स्वास्थ्य  संबंधी

 अवसंरचना  की  स्थापना  देश  भर  में  शिथिल  जनसंख्या  मानदंडों  पर  की

 गई

 इसके  अनेक  एलोपैथिक  अस्पताल/चल

 आयुर्वेदिक  अस्पताल/औषधालय  होमियोपैथिक

 ओऔषधालय  और  यूनानी/सिद्ध  औषधालय  भी  देश  में  आदिवासी
 क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  परिचर्या  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 कार्य  कर  रहे

 पराचिकित्सा  कार्यकर्ताओं  के  महिला  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं

 के  खेतन  एयं  दवाई/औषधों  की  लागत  और  परिवार  कल्याण

 कार्यक्रम  के  बजट  से  उपकेन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  भवनों  के  किराये

 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती
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 केन्द्रीय  सरकार  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित  देश  भर  में  राष्ट्रीय
 मलेरिया  उन्मूलन  राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  राष्ट्रीय
 दृष्टिहीनता  नियंत्रण  रक्त  निरापदता  सहित  राष्ट्रीय  एड्स
 नियंत्रण  तथा  यौन  संचारी  रोग  नियंत्रण  राष्ट्रीय  आयोडीन
 अल्पताजन्य  नियंत्रण  राष्ट्रीय  कैंसर

 राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  तथा  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 जिसमें  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  आदि  के  साथ-साथ  सुरक्षित  मातृत्व
 एवं  शिशु  उत्तर  जीविता  कार्यक्रम  शामिल  जैसे  विभिन्‍न  संचारी  और

 गैर  संचारी  रोग  नियंत्रण/उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 राज्य  सरकारों  की  सहायता  भी  करती  रही

 रोग  निरोधन  तथा  रक्‍ताल्पता  का  विटामिन  की

 एकीकृत  शिशु  विकास  जैसो  विभिन्न  पूरक  पौषणिक

 विशेष  पौषणिक  कार्यक्रम  और  कुछ  राज्यों  में  स्कूली  बच्चों

 के  लिए  दोपहर  का  भोजन  कार्यक्रम  पहाड़ी  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित

 देशभर  में  कार्यान्जित  किए  जा  रहे

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की

 असंतोषजनक  प्रगति

 503  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  देश  में  परिबवार  नियोजन  कार्यक्रम  की

 असंतोषजनक  प्रगति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  उपलब्धियां  रही

 स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पयन  सिंह  :  एक  कार्य  योजना  तैयार  की  गई  है

 और  उसे  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इसकी  प्रमुख  बातों  में  विशेषरूप

 से  ऐसे  जिलों  में  जहां  पर  जन्म  दर  अपेक्षाकृत  अधिक  वहां  सेवाओं

 की  गुणवत्ता  और  पहुंच  में  सुधार  युवा  आयु  के  दम्पत्तियों  में

 जन्म  में  अंतर  रखने  के  तरीकों  को  बढ़ावा  ढांचागत  विकास  करना

 तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  को  शामिल  करना  और  सामुदायिक

 सहभागिता  को  बढ़ावा  देना

 जन्म  दर  1981  में  37.2  से  घटकर  1993  में

 28.5  तक  आई  शिशु  मृत्यु  दर  1981  में  110  से  कम

 होकर  1993  में  74  हुई

 विदेशी  पूंजी  निवेश

 504.  श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हे

 विदेशी  पूंजी  निवेश  संबर्द्ध  बोर्ड  द्वारा  आज  की  तारीख

 तक  कुल  कितने  बिदेशी  पूंजी  निवेश  प्रस्तावों  को  मंजूरी  प्रदान  की  गई
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 प्रस्तावित  पूंजी  निबेश  की  कुल  राशि  का  बार
 ब्यौरा  क्‍या

 कुल  कितनी  परियोजनाओं  में  कार्य  आरंभ  हो  चूका  हे

 और  इनमें  अब  तक  वास्तव  में  कितना  पूंजी  निबेश  किया  जा  चूका
 और

 इस  संबंध  में  राज्य-बार  और  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्‍या  है  2

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग
 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और  (7a).

 बिदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  न ेनयी  नीति  के  बाद  की  अवधि  में  अर्थात

 1.8.91  से  31.1.95  तक  1556  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये  हैं  जिनमें

 24638.91  करोड़  रुपये  का  बिदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  अंतर्ग्रस्त  है

 यूरोपीय  इश्यू  के  लिए  5230.44  करोड़  रुपये  के  22  अनुमोदन  भी

 शामिल

 विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  1.1.93  से  31.1.95  की  अवधि

 में  अनुमोदित  विदेशी  निवेश  के  राज्यवार  ब्यौरे  दर्शान  बाला  विवरण

 संलग्न  1993  से  पूर्व  के  राज्यवार  विदेशों  नियेश  के  आंकड़े  केन्द्रीय

 रूप  से  नहीं  रखे  गये

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  वास्तविक  विदेशी  प्रत्यक्ष

 निवेश  के  आंकड़े  इस  प्रकार  बताये  हैं  :-

 वर्ष  राशि  करोड़

 1991  351.43  .43

 675.22

 1993  1786.00

 1994  2971.70

 1995  442.00

 यास्तविक  निवेश  के  राज्यवार  और  क्षेत्रवार  ब्यौरे  केन्द्रीय  रूप  से

 नहीं  रखे  जाते  इसके  कार्यान्‍न्ययन  का  मसला

 राज्यस्तरीय  अनुमोदनों  और  विकास  की  अवधियों  पर

 निर्भर  रहता  है  जो  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  अलग  होता  है  |

 ऐसे  आंकड़े  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  जाते

 विवरण

 से  तक  की  अवधि  में  विदेशी

 निवेश  संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदित  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के

 मामलों  की  राज्यवार  रिपोर्ट

 राज्य  जनवरी  95
 संख्या  निवेश  राशि

 करोड़ 2 3 महाराष्ट्र 7 .35 पश्चिम बंगाल 59 2894.23
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 ।  2  3.

 दिल्ली  167  2587  .33

 गुजरात  73  1702.21

 तमिलनाडु  156  1213.23

 आंध्र  प्रदेश  क्रय  1033.98  .98

 मध्य  प्रदेश  33  815.50

 उड़ीसा  15  813.88

 पंजाब  19  494.27

 कनटिक  98  419.11

 हरियाणा  7।  279.88

 राजस्थान  39  271.42

 पांडिचेरी  ।4  113.40

 उत्तर  प्रदेश  45  104.44

 गोवा  16  8।

 चंडीगढ़  9  74.86
 दादर  और  नगर  हबेली  5  3$  73

 केरल  15  29.86

 बिहार  3  20.30

 हिमाचल  प्रदेश  8  13.48

 अरुणाचल  प्रदेश  2  11.06

 दमन  और  दीव  ३  1.85

 असम  3  0.92

 अंडमान  और  निकोबार  3  0.06

 अन्य  111  3717.48

 योग  1335  2195.77

 सोलर  बाटर  हीटिंग  सिस्टम

 505.  श्री  महेश  कनोडिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  होटलों  तथा  अस्पतालों

 में  सोलर  वाटर  हीटिंग  सिस्टम  को  अनिवार्य  बनाने  के  लिए  कोई  प्रयास

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  अब  तक  क्‍या  उपलब्धि  रही

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :

 15  1995  लिखित  उत्तर  148

 और  सरकार  ने  भवनों  में  सोलर  जल

 तापन  प्रणालियों  की  स्थापनाਂ  के  संबंध  में  1992  में  एक  ग्रुप
 का  गठन  किया  इस  ग्रुप  ने  अगस्त  1992  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी  जिसमें  अस्पतालों  और  होटलों  में  सौर  जल  तापन  प्रणालियों

 को  स्थापना  को  अनिवाय॑  किए  जाने  की  सिफारिश  की  सरकारी

 क्षेत्र  में  अतिथि  प्रयोगशालाओं  और  अनुसंधान
 जहां  पर  गरम  पानी  की  निरंतर  आवश्यकता  नहीं  होती  में  भो  सोर

 जल  तापन  प्रणालियों  के  उपयोग  को  सिफारिश  की  गई  सरकार  ने

 इस  ग्रुप  की  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है  और  केन्द्रीय  सरकार  सेक्टर

 में  इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  कार्रवाई  योजना  तैयार  करने

 हेतु  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  निदेश  जारी  किए  केन्द्र

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  भी  लिखा  है  कि  वे  बाणिज्यक  क्षेत्र  में

 होटलों  और  अस्पतालों  में  सौर  जल  तापन  प्रणालियों  की  स्थापना  को

 अनिवार्य  करने  के  लिए  भवन  निर्माण  नियमों  को  संशोधित  करने  के

 लिए  अपने  नियंत्रणाधीन  स्थानीय  निकार्यों  को  निदेश  जारी  करने  पर

 विचार  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  संबंध  में  पहले  ही  कार्रवाई  कर

 दो  है  और  कुछ  अन्य  राज्य  इस  पर  विचार  कर  रहे

 लघु  उद्योग

 506.  श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  क्षेत्र  के लिए  आरक्षित  उत्पादों  का  कतिपय

 बड़ी  औद्योगिक  इकाइयों  द्वारा  निर्माण  किया  जा  रहा  और

 सरकार  द्वारा  इन  बड़ी  औद्योगिक  इकाइयों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  और  (@).

 मझौले/बड़े  एकक  75  प्रतिशत  निर्यात  दायित्य  लैयार

 बस्त्र  एकर्को  के  मामले  में  जिनमें  पुंजीनियेश  की  सीमा  3  करोड़  है

 यह  50  प्रतिशत  के  साथ  आरक्षित  मदों  का  निर्माण  कर  सकते

 यदि  वे  आरक्षण  की  तिथि  से  पूर्व  आरक्षित  मदों  का  निर्माण  कर  रहे

 थे  तो  वे  सरकार  से  कार्य-जारी-रखने  का  लाइसेंस  प्राप्त

 करके  ऐसा  कर  सकते  इसी  प्रकार  मझऔले/बड़े  उपक्रम  की  ओर

 अग्रसरित  होने  वाले  लघु  एकक  सी  ओ  बी  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के

 बाद  ऐसी  मदों  का  निर्माण  जारी  रख  सकते  कुछ  परिचित  आरक्षित

 मर्दों  मे ंजिनका  मझौले।बड़े  एककों  द्वारा  भी  किया  जा  रहा

 चमड़े  के  सैनेट्री  टुथ  दूथ  पाउडर

 आदि  शामिल

 आरक्षण  नीति  के  प्रावधानों  का  उल्लघंन  उद्योग  तथा

 अधिनियम  1951  की  धारा  24  के  अधीन  दंडनीय

 आरक्षण  के  प्रावधानों  के किसी  भी  प्रकार  के  उल्लंघन  की  स्थिति  में

 सहित  संबंधित  प्रशांसनिक  मंत्रालय/बिभाग  उल्लघंनकारी
 कंपनी  के  विरुद्ध  कार्रताई  शुरू  कर  सकते  इसके  अतिरिक्त  उद्योग

 तथा  अधिनियम  के  अधीन  गठित  आरक्षण  संबंधी

 सलाहकार  समिति  द्वारा  भी  उल्लधन  के  मामले  देखे  जाते
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 प्रजनन  संबंधी  अक्षमता

 507.  श्री  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  देश  लोगों  में  प्रजनन  संबंधी  अक्षमता  के  बारे  में
 अब  तक  कोई  अध्ययन  कराया  गया

 यदि  तो  इस  अध्ययन  का  निष्कर्ष  क्या  और

 GQ)  इन  रोगियों  का  उपचार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या
 कदम  उठाए

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 पथन  सिंह  :

 अंतर्राष्ट्रीय  जनसंख्या  विज्ञान  बंबई  द्वारा  किए
 गए  राष्ट्रीय  परिवार  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  1992-93  की  प्रारंभिक  रिपोर्ट  में

 देश  में  प्रजनन  संबंधी  अक्षमता  वाले  लोगों  की  समग्र  घटना-दर  4
 प्रतिशत  बताई  गई

 कतिपय  प्रकार  की  प्रजनन  संबंधी  अक्षमताओं  का

 उपचार  करने  की  सुविधाएं  कुछ  चिकित्सा  कालेजों  और  जिला

 अस्पतालों  में  उपलब्ध

 मलेरिया  पर  नियत्रण

 508.  श्री  विजय  पाटील  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  सरकार  को

 देश  में  मलेरिया  की  भारी  वृद्धि  के  विषय  में  सचेत  कर  दिया

 यदि  तो  मलेरिया  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीय
 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  विशेषज्ञ  समिति  ने  राज्य  स्वास्थ्य  संगठनों  द्वारा

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  धीमें  कार्यान्वयन  पर  अप्रसन्नता

 व्यक्त  की  और

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  में  कमियों  का  दूर  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  विशेषज्ञ  समिति  ने  स्थानिकमारी  तथा  अधिक
 खतरे  बाले  क्षेत्रों  मे ंमलेरिया  का  मुकाबला  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 दृष्टिकोर्णो  का  महत्वपूर्ण  रूप  से  सुझाव  दिया

 मलेरिया  के  प्रकोप  को  रोकने  के  लिए  अपनाए  गए  उपार्यों

 में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 -  शीघ्र  पता  लगाना  और  तत्काल
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 -  उपयृक्‍त  कोटनाशकों  के  साथ  संचरण  को  रोकने  क  त्लिए
 येक्टर

 -  मच्छर  पैदा  होने  के  स्रोतों  को  समाप्त  करने  व  लिए
 लाबानाशकों  के  साथ  लार्बा  रोधी  और

 --  मलेरिया  रोकने  के  लिए  लोगों  में  जागरूकता  उल्पन्न
 करने  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यकलापों  का  तज

 और  सर्मिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ  मलग्या  के
 नियंत्रण  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनाए  वाल
 बाले  उपायों  को  परिभाषित  किया

 रोग  के  रूप  में  मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिए  उठाए  जाने  याल॑
 कदमों  तथा  ग्रामीण  स्तर  पर  दी  जाने  बाली  दवाइयों  के  बार  मं
 आवश्यक  निर्देश  राज्य  सरकारों  को  जारी  किए  गए

 ग्रामीण  विकास  योजनाएं

 509.  श्री  येल्लैया  नंदी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  1995-96  के  दौरान  नई  ग्रामोण
 विकास  योजनाएं  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  विकास
 में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  हारजीभाई  :

 प्रश्न  नहीं

 केन्द्रीय  भवन  निर्माण  अनुसंधान  रुड़की

 510.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  भवन  निर्माण  अनुसंधान  रूड़की  ने

 भूकम्प  रोधी  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराई

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  तथा  इस
 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करके  भवनों  के  लिए  तैयार  किए  गए  डिजाइन
 का  ब्यौरा  क्या  और

 (1)  भृकप्प  रोधी  भवनों  के  निर्माण  हेतु  सरकार  इस  प्रौद्योगिको

 का  उपयोग  कहां-कहां  करेगी  2

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  :

 केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  संस्थान  ने  महाराष्ट्र  में

 लातूर  के  पास  आटि  प्ररूप  प्रदर्शन  यूनिटों  के  रूप  में  पांच

 भूकम्परोधी  घरों  का  निर्माण  आरंभ  किया
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 आदिप्ररूप  के  डिजाइन  की  निम्नलिखित  प्रमुख  विशेषताएं

 हैं  :-

 1.  लिंटल  एवं  छत  स्तरीय  आरसीसी  बैंड

 2.  दीवारों  के  लिए  प्रिकास्ट  ठोस  कॉक्रीट  ब्लॉक्स

 3.  छत  के  लिए  प्रिकास्ट  ठोस  तख्ते

 4.  बाहरी  दीवारों  के  कोनों  का  अतिरिक्त

 सरकार  ने  इस  प्रकार  के  घरों  के  निर्माण  का  कार्य  सिर्फ

 भूकम्प  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  ही आरम्भ  किया

 मलेरिया  के  उन्मूलन  हेतु  सहायता

 511.  श्री  राठवा  :

 श्री  दत्ता  मेघे  :

 श्री  अनंतराव  देशमुख  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ।9  1994  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1801  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  पर्यबेक्षण  मिशन  के  मलेरिया  उन्मूलन  के

 लिए  क्षेत्रों  की पहचान  करने  हेतु  सम्भाव्यता  अध्ययन  का  कार्य  पूरा
 कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 QD  चालू  वर्ष  के  दौरान  विश्व  बैंक  द्वारा  मलेरिया  से  प्रभावित

 राज्यों  को कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराये  जाने  की  संभावना  और

 सघन  कार्यक्रम  कब  से  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 से  ये  प्रश्न  नहीं

 औद्योगिक  रुग्णता

 512.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  कुछ  राज्यों  में  औद्योगिक

 रुग्णता  मुख्य  समस्या  बन  गई

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  देश  में  बैंकों

 द्वारा  सहायता  प्राप्त  रूरण  औद्योगिक  एककों  संबंधी  आकड़े  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  द्वारा  सकलित  किए  जाते  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  प्राप्त
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 नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  1992  और  1993  के  अंत

 में  लघु  और  गैर-लषघु  क्षेत्रों  मे ंरूण  एककों  की  संख्या  इस  प्रकार

 है  :-

 1992  1993

 के  अंत  में  के  अंत  में

 रूग्ण  लघु  उद्योग  एककों  245575  238176
 की  संख्या

 रूग्ण  गैर-लघु  उद्योग  1536  1867

 एककों  की  संख्या

 जिन  छह  राज्यों  में  रूगणता  का  हिस्सा  ज्यादा  बे  हैं  :

 पश्चिम  उत्तर  आंध्र  और  इन

 राज्यों  में  1992  और  1993  में  लघु  क्षेत्र  की  रूग्णता  में

 इनका  हिस्सा  लगभग  स्थिर  61.3  प्रतिशत  और  61.4  प्रतिशत

 रहा  किन्तु  गैर-लघु  क्षेत्र  की  रूग्णता  में  इनका  हिस्सा  1992  के

 अंत  में  72.0  प्रतिशत  से  घटकर  1993  के  अंत  में  69.9  प्रतिशत

 हो

 और  GD.  पिछले  कुछ  समय  में  औद्योगिक  रूग्णता  के  बारे

 में  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  कोई  विशिष्ट  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 सरकारी  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रमों  में  लागत

 लेखा  और  मूल्य  निर्धारण  प्रणाली

 513.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रमों  और  आयुध  कारखानों

 में  मूल्य  निर्धाण  और  लागत  लेखा  पर  1995  के  अंतिम

 सप्ताह  में  दिल्‍ली  में  एक  दो  दिवसीय  सम्मेलन
 आयोजित

 किया  गया

 यदि  तो  सम्मेलन  में  किन-किन  विषयों  पर  विच्चर-बिमर्श

 कौन-कौन  से  महत्वपूर्ण  सुझाज  दिए  गए  और  इस  सम्मेलन  के

 उद्देश्य  क्या  और

 सरकार  ने  इन  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या

 उपाय  किए

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  रक्षा

 उपक्रमों  और  आयुध  निर्माणियों  में  लागत  लेखाबिधि  और

 निर्धारण  प्रणालियों  के  बारे  में  नई  दिल्‍ली  में  27  और  28  1995

 को  एक  दो-दिवसीय  सम्मेलन  हुआ

 और  इस  सम्मेलन  में  जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई

 थी  वे  हैं  :  लागत-निर्धारण-प्रणालियां  और  प्रबंध

 मूल्य-निर्धारण  नीति  में  पारदर्शिता-सेनाओं  का  मूल्य-निर्धारण
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 नीति  तथा  विकास  एवं  उत्पादन  की  जाने  बाली  मदों
 का  उत्तरदायित्व  केन्द्र-सामरिक  व्यवसाय
 लागत  लेखाकरण  प्रणालियों  का  वित्त  लेखाओं  और
 लागत  लेखाओं  के  बीच  पारस्परिक  संबंध  व  आयुध  निर्माणियों  में
 यार्षिक  लेखाकरण  स्वरूप  को

 इस  सम्मेलन  में  यह  बात  आम  सहमति  के  रूप  में  उभर  कर  आई
 थी  कि  मौजूदा  औद्योगिक  परिपाटी  के  अनुसार  लागत  लेखा  कार्यविधि
 को  सरल  बनाए  जाने  तथा  लागत-निर्धारण  पद्धति  को  अद्यतन  बनाए
 जाने  को  सिफारिशों  के  संबंध  में  उपयुक्त  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  जानी

 चाहिए  ताकि  रक्षा  उत्पादन  यूनिटों  में  लागत  लेखाकरण  प्रणाली  को
 अधिक  संगत  तथा  प्रबंधोन्मुखी  बनाया  जा  इन  सुझावों  को
 शीघ्रता  से  कार्यान्वत  किए  जाने  के  लिए  सरकार  ने  अल्पकालिक  और
 दीघंकालिक  दोनों  ही  प्रकार  के  उपाय  किए  कुछ
 अल्पकालिक/दीर्घकालिक  उपाय  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  पहले
 ही  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  जैसे  (2  वारंट  लाइफ  में  कमी

 Gi)  सामग्री  उपयोग  Gi)  भंडार  खातों  का

 (iv)  चल  रहे  कार्य  का  (५)  अतिरिक्त  कार्य  आर्डरों  का

 (५)  परिवर्ती  उपरिशीर्षों  का  (vii)
 उपरिशीर्ष  आमेलन  पद्धति  की  (५॥॥)  अधिप्राप्ति  में  लगने
 वाले  समय  को  कम

 इसके  एक  कार्य  बल  गठित  किया  गया  है  ताकि  शेष
 और  दीर्घकालिक  उपायों  को  जांच  की  जा  सके  और  उन्हें

 समयबद्ध  ढंग  से  कार्यान्यत  किया  जा

 संक्रमण

 514.  उम्मारेड्डि  वेंकटेस्वरलु  :

 श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  ने

 के  आकस्मिक  संक्रमण  के  संबंध  में  मरीजों  में  भय  को  दूर  करने

 के  लिये  अस्पतालों  को  संक्रमण  नियंत्रण  के  प्रभावी  उपाय  करने  का

 सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  कार्यवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  संक्रमण  की  पैदा  हो  रही

 समस्या  के  संदर्भ  में  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  विशेषज्ञ

 दल  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  अस्पतालों  से  फैलने  वाले  संक्रमणों

 के  नियंत्रण  के  लिए  व्यापक  दिशानिर्देश  तैयार  किए  गए  थे  और  उन

 पर  कड़ी  कार्रवाई  करने  के  लिए  उन्हें  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के

 स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  को  सूचित  किया  गया
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 संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परिक्षाएं

 515.  श्री  शिवप्पा  :

 श्री  मुडला  गिरियप्पा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  यघ॑  से  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा
 ली  जाने  वाली  परीक्षाओं  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसचित  जनजाति
 को  उम्र  में  दी जाने  बाली  छूट  की  भांति  ही  अन्य  पिछड़ी  जातियों  के
 लिये  भी  उम्र  में  छूट  दिये  जाने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारग्रेट

 :  तथा  सरकार  ने  दिनांक  25  1995  को
 अन्य  पिछड़ी  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  सीधी  भर्ती  की  निर्धारित
 ऊपरी  आयु  सीमा  में  तीन  वर्ष  तक  की  छूट  दिए  जाने  के  आदेश  जारी

 किए  यही  आदेश  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  जा  रही
 परीक्षाओं  पर  भी  लागू  होते

 पंचायत  चुनाव

 516.  श्री  मूर्ति  :

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  को  राज्यों  में  पंचायत  चुनाव  कराने
 के  लिये  कहा  गया

 यदि  तो  फरवरी  1995  के  बाद  किन-किन  राज्यों  में

 चुनाव  कराए

 किन-किन  राज्यों  ने  पंचायतों  को  अतिरिक्त  दायित्य  सौंपे

 और

 उन्हें  किस  प्रकार  के  उत्तरदायित्य  सौंपे  गये

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  में  विकास

 में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  हारजीभाई  :

 और  पंचायत  चुनाव  कराना  राज्य  सरकार/राज्य  चुनाव  आयोग

 का  उत्तरदायित्य  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ने  उनसे  पंचायत

 चुनाव  शीघ्र  कराने  के  लिए  अनुरोध  किया  उत्तर

 आंध्र  और  गुजरात  तथा  केन्द्र  शासित

 क्षेत्रों  में  पंचायत  चुनाव  कराए  जाने  कनाटक  में  जिला

 परिषद/पंचायत  समिति  के  चुनाव  भी  कराए  जाने  इसके

 हिमाचल  प्रदेश  एवं  मणिपुर  में  जिला  परिषदों  के  चुनाव  भी

 कराए  जाने  इन  राज्यों  ने  सूचित  किया  है  कि  ये  पंचायत  चुनावों
 की  तैयारी  कर  रहे
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 और  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  समुचित  शक्तियां

 तथा  कार्य  प्रदान  करना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है और  इस

 प्रक्रिया  में  उनका  राज्य  कानुनों  में  निहित  प्रावधानों  के  द्वारा  मार्गदर्शन

 किया

 स्वयंसेवी  संगठन

 517.  मल्लू  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1992-93,  1993-94  -  94  और  आज  तक  परिवार

 कल्याण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आंध्र  प्रदश  के  स्वयंसेवी  संगठनों  को

 कार्ड  सहायता  अनुदान  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  राज्य  सरकार  ने  सहायता  अनुदान  का  उपयोग

 पूर्णव्पेण  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  2
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पवन  सिंह  :

 आंध्र  प्रदेश  में  गैर  सरकारी  संगठनों  को  दी  गई  वित्तीय

 सहायता  इस  प्रकार  है  :-

 1992-  93  20,86,480

 1993-94  63,11,940

 1994-95  -95  1,08,27,550

 (15-3-1995

 से  राज्य  सरकारों  को अब  तक  दी  गई  धनराशि  और

 उसका  उपयोग  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  मध्य  हिमाचल  प्रदेश  और

 मेघालय  को  जिन्होंने  यह  सूचित  किया  है  कि  वहां  पर  ऐसे
 गैर  सरकारी  संगठनों  की  कमी  है  जिन्हें  सहायता  प्रदान  की  जा

 अन्य  सभी  राज्यों  में  धनराशि  का  पूरी  तरह  उपयोग  किया  गया

 विवरण

 राज्य  स्कोवा  समितियों  को  रिलीज  की  गई  धनराशि

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश  3.00  2.40

 1991-92  1992-93

 ।  2  3

 असम  1.56  1.35

 बिहार  1.00  2.81

 गोआ  1.00  1.35

 गुजरात  1.74

 हरियाणा  _  1.60

 हिमाचल  प्रदेश  —  1.60

 कनटिक  1.00  2.59

 केरल
 न  2.56

 मध्य  प्रदेश  _  2.68

 महाराष्ट्र  4.25  2.90

 मणिपुर  0.83

 मेघालय  --

 मिजोरम
 न  1.33

 नई  दिल्‍ली  न  न

 उड़ीसा  2.78

 1993-94  1994-95  अब  तक

 सूचित  व्यय

 4  5  6

 28.00  50.00  28.40

 न  20.00

 15.00

 12.50  10.00

 2.50

 5.00

 15.00.  9.64

 10.00

 25.00  47.05  23.30

 1.50  1.00

 1.50

 2.00  20.00  3.12

 5.00

 63.00  30.00  59.55
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 2  3  4  5  6.

 पंजाब  0.30  2.40  5.00  10.00  2.51

 राजस्थान  न  2.68  23.00  50.00  23.00

 तमिलनाडु  ३.40  45.00  50.00  22.79

 त्रिपुरा  जा  1.33  ा  7.00

 उत्तर  प्रदेश  --  2.95  55.00  50.00  21.16

 पश्चिम  बंगाल  न  3.13  50.00  —  27.24

 चंडीगढ़  --  12.30  5.00  8.00

 योग  12.11  44.41  376.30  350.05  228.76

 सूचना  एकत्र  करने  के  प्रबंधों  को  सूत्रयद्ध  करने  और  भीतरी  प्रदेश

 में  उग्रवादियों  पर लगातार  दबाव  बनाए  रखकर  नियंत्रण  रेखा/सीमा  पर
 न्य्ह्यनतिन्यात

 जम्मू  और  कश्मीर  सीमा  से  घुसपैठ  घुसपैठ  की  रोकथाम  करने  के  उपाय  किए  जा  रहे

 518.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  महीनों  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  सीमा  से

 घुसपैठ  करते  हुये  कितने  पाकिस्तानी  घुसपैठियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  और  उनमें  से  कितने  पाकिस्तानी  सैनिक

 उक्त  अयधि  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  सीमा  पर  दोनों

 और  के  कुल  कितने  सैनिक  हताहत  और

 इस  सीमा  पर  घुसपैठ  रोकने  के लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  और

 उपलब्ध  सूचना  के  जम्मू  और  कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा/सीमा

 पर  हुई  विभिन्‍न  घटनाओं  में  पिछले  6  महीनों  1994  से

 1995  के  दौरान  लगभग  51  आतंकवादी  मारे  गए  थे  और

 8।  गिरफ्तार  किए  गए  इन  घटनाओं  में  सुरक्षा  बलों  के  भी  7

 कार्मिकों  के  मारे  जाने  और  ।।  के  घायल  हो  जाने  की  सूचना  उनमें

 से  किसी  के  भी  पाकिस्तानी  सैनिक  होने  की  सूचना  नहीं

 भारतीय  और  पाकिस्तानी  सैनिकों  के  बीच  उक्त  अबधि  के  दौरान

 नियंत्रण  रेखा  पर  दोनों  ओर  से  हुई  गोलीबारी  के  दौरान  122  पाकिस्तानी

 सैनिकों  के  हताहत  जाने।घायल  हो  होने  का  अनुमान  है

 ,  जबकि  4  भारतीय  स्रिफाही  मारे  गए
 और  27  घायल  हो

 (yt)  भू-आकृति  की  प्रकृति  और  व्यापक  दूरियों  के
 कारण

 घुसपैठ  को  बिल्कूल  रोक  पाना  संभव  नहीं  सघन  गश्त

 लगाकर  और  निगरानी  इन  उद्देश्यों  क ेलिए  उपकरणों  में  सुधार

 स्वास्थ्य  क्षेत्र  में  जिदेशी  सहभागिता

 519.  ओऔ  प्रमथेस  मुखर्जी  :

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विदेशी  एजेंसियों  को  हमारे  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रमों  में  हिस्सा  लेने  की  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (i)  क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  विशेषज्ञों  न ेसरकार  के  इस

 पर  चिंता  प्रकट  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  और  राष्ट्रीय  परियार  कल्याण  कार्यक्रम

 के  लिए  विदेशी  एजेंसियों  से  सामग्री  रूप  में  और  तकनीकी

 सहायता  प्राप्त  होती

 और  (3).  ये  प्रश्न  नहीं

 आमऔषधि  प्रतिरोधी  मलेरिया  रोग

 420.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  दिल्ली  में  एक  नये  औषधि  प्रतिरोधी

 मलेरिया  रोग  का  पता  चला
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 यदि  तो  दिल्‍ली  और  देश  के  अन्य  भागों"में  गत  एक

 वर्ष  के  टौरान  ऐसे  कितने  मामले  प्रकाश  में

 क्या  मलेरिया  के  इस  नये  रोग  के  इलाज  में  प्रयोग  होने

 बाली  औषधियां  देश  में  उपलब्ध  नहीं  और

 यदि  तो सरकार  ने  अधिक  औषधियों  का  आयात

 करने  और  इस  प्रकार  के  मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  पिछले  तीन  वर्षों  में  दिल्‍ली  में  ऐसा  कोई  मामला

 नहीं  रहा

 देश  के  9  राज्यों  में  अध्ययन  किए  गए  288  मामलों  में  से

 63  मामलों  में  विभिन्‍न  ग्रेडों  की  क्लोरोक्बीन  प्रतिरोधता  का  पता

 लगाया

 देश  में  वैकल्पिक  दवाइयां  और  औषधियां  उपलब्ध

 यह  प्रश्न  नहीं

 सांसदों  के  पत्र

 521.  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  माह  के  दौरान  संसद  सदस्यों  से  विभिन्न  मंत्रालयों

 से  संबंधिति  कितनी  शिकायतें  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  प्राप्त  हुई  और

 इन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की

 जान  मंजी  कार्बालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  धिभाग

 सथ्य  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और  प्रौद्योगिकी

 अंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  :  और

 ।  1994  से  लेकर  28  1995  तक  की  अवधि  के

 दौरान  संसद  सदस्यों  से  प्रधान  मंत्रो  को  संबोधित  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से

 संबंधित  ज्ञापनों  आदि  के  रूप  में

 1879  प्र  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  प्राप्त  हुए  ऐसे  पत्रों  की  पावती

 प्रथा  मंत्री  द्वारा  भेजी  जाती  है  और  उन्हें  यथोचित  कार्रवाई  के  लिए
 संबंजित  मंत्रालयों/विभागों/राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  जाता

 परमाणु  विद्युत  रिएक्टर

 522.  औ  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 ओऔ  अंकुशराब  टोपे  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परमाणु  विद्युत  निगम  तारापुर  में  दो  रिएक्टरों  की

 स्थापना  संबंधी  अपनी  योजनाओं  की  सरकारी  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  में
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 यदि  तो  इसकी  स्वीकृति  कब  तक  दे  दी  और

 इन  यूनिर्टो  की  स्थापना  से  कितनी  विद्युत

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  :

 और  तारापुर  में  2x500  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  बाली  परमाणु

 विद्युत  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने

 1991  में  परियोजना  संबंधी  वित्तीय  संस्वीकृति  दी  धन  को

 कमी  की  वजह  मुख्य  संयंत्र  का  सिविल  कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा

 500  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  एक  यूनिट  का  निर्माण  कार्य

 शुरू  करने  के  लिए  धनराशि  आबंटित  किया  जाना  विचाराधीन

 इन  यूनिटों  के  स्थापित  करने  से  पशिचमी  क्षेत्रीय  विद्युत
 ग्रिड  की सकल  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  1000  मेगावाट  की  वृद्धि  हो

 जाएगी  जिसके  परिणामस्वरूप  अर्थव्यवस्था  के  उन  क्षेत्रों  को  समग्र

 लाभ  होगा  जिन्हें  अतिरिक्त  बिजली  की  जरूरत

 भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस

 523.  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :

 ओऔ  कुमारासामी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  बिज्ञान  कांग्रेस  का  अधिवेशन  हाल

 ही  में  कलकत्ता  में  हुआ

 यदि  तो  इस  अधिवेशन  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा

 की  गई

 इस  अधिवेशन  में  कितने  विदेशी  वैज्ञानिकों  ने  भाग

 सरकार  द्वारा  इस  अधिवेशन  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 CS)  इस  अधिवेशन  के  दौरान  वैज्ञानिकों  में  किन-किन  विषयों

 पर  सहमति  और

 सरकार  की  इन  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्णा  विभाग

 सथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  :

 अलग-अलग  बिक्यों  पर  इंडियन  साइस  कांग्रेस  एसोसिएशन
 के  विभिन्न  समितियों  तथा  फोरमों  ने  टेक्नोलॉजी

 एंड  इंडस्ट्रीयल  डेवलपमेंट  इन  इंडियाਂ  के  केन्द्रीय  विषय  से  संबद्ध
 विभिन्न  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श

 सत्र  में  35  विदेशी  वैज्ञानिकों  ने  भाग

 भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  विभागों  तथा  मंत्रालयों  द्वारा

 आयोजक  विश्वविद्यालय  को  अनुदान  सहायता  के  रूप  में  19.20  लाख

 रुपये  की  राशि  उपलब्ध  कराई  गई
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 और  1995  में  आयोजित  विज्ञान  कांग्रेस  की
 सिफारिशें  अभी  प्रारुपण  की  अवस्था  में  हैं  तथा  सरकार  को  प्राप्त  नहीं

 हुई  सामान्य  परिपाटी  के  मुताबिक  कांग्रेस  की  सिफारिशों  पर  सम्बद्ध
 बविभागों/एजेंसियों  द्वारा  उचित  कार्रवाई  करने  में  मदद  पहुंचाने  के  उद्देश्य
 से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  अंतर-मंत्रालयी  टास्क  फोर्स  द्वारा
 विचार  किया  जाता

 मौसम  विज्ञान  विभाग  हेतु  उपकरण

 524.  श्री  सर्यदेज  सिंह  :

 श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मौसम  के  बारे  में  अपने

 पूर्बानुमानों  में  सुधार  लाने  हेतु  मौसम  विज्ञान  विभाग  को  नवीनतम  रडार

 और  अन्य  उपकरण  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍्यः

 उक्त  रडार  और  उपकरण  कब  तक  प्रदान  कर  दिये

 और  ह

 इन  उपकरणों  पर  कितनी  लागत  आन॑  का  अनुमान

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुबनेश  :

 से  ४र्वी  पंचवर्षीय  योजना  में  चलाई  जा  रही

 गतिविधियों  के  तहत  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  के  पास  अपने

 अबलोकनात्मक  नेटवर्क  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  स्टार्म

 डिटेक्शन  रडारों  तथा  विड  फाईडिंग  रडारों  को  लगाने  की  योजना

 कुछ  तटीय  केन्द्रों  मे ंब्तमान  परंपरागत  साइक्लोन  डिटेक्शन  रडारों  के

 स्थान  पर  डाप्लर  बेदर  रडारों  के  लगाये  जाने  की  भी  योजना  इन

 रडारों  द्वारा  1996  के  अंत  तक  कार्य  शुरू  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 इन  रडारों  की  अनुमानित  लागत  करीब  66.80  करोड़  रुपये

 रबड़  के  मूल्य  में  वृद्धि

 525.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  के  मूल्य  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  से  टायर  उद्योग

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  रबड  के  मूल्य  को  नियंत्रित  रखने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  हहे
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 उद्योग  मंत्रालय  (  औद्योगिक  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग
 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और

 रबड़  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  उद्देश्य  स ेसरकार  ने  वास्तविक
 प्रयोगकर्ताओं  (  को  10000  टन  प्राकृतिक  रबड़  का

 शुल्क  मुक्त  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया

 अनुभाग  अधिकारी  परीक्षा

 526.  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  ने

 रक्षा  और  रेल  मंत्रालयों  के  लिये  अनुभाग  अधिकारियों  और
 अन्य  सीमित  विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  टिप्पण  और  प्रारूपण  के

 लिये  केबल  दो  प्रश्न  पत्र  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  मुद्दे  पर  चर्चा  कर

 ली

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और  इस  पर

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारग्रेट
 :  से  अनुभाग  अधिकारी  ग्रेड  की  विभागीय  परीक्षा

 के  लिए  उम्मीदवारों  को  पांच  प्रश्न  पत्र  देने  पड़ते  हैं  और  अनुभाग
 अधिकारियों  को  टिप्पण  व  प्रारूपण  के  केवल  दो  प्रश्न  पत्रों  की  सुञिधा
 प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताथ  नहीं  इस  परीक्षा  के  पांच  प्रश्न  पत्रों

 में  से  तीन  प्रश्न  पत्रों  के  उत्तर  हिन्दी  में  देने  का विकल्प  उपलब्ध

 अन्य  दो  प्रश्न  पत्रों  के  उत्तर  हिन्दी  में  देने  की  सुजिधा  प्रदान  करने  व

 मामले  पर  सरकार  द्वारा  अलग  से  निर्णय  लिया

 आयुध  कारखानों  में  वित्तीय  प्रबंधन  प्रणाली

 527.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  7

 1994  के  आतारांकित  प्रश्न  संख्या  6  के  उत्तर  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आयुध  कारखानों  में  प्रचलित  बर्तमान  लागत  लेखा

 और  बित्तीय  प्रबंधन  प्रणाली  के  विस्तुत  अध्ययन  तथा  आधुनिक
 औद्योगिक  व्यवहारों  के  अनुरूप  प्रबोधन  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिये

 आर्डिनेंस  फैक्टरी  बोर्ड  ट्वारा  नियुक्त  मैसर्स  बाटालियोई  एंड

 कम्पनी  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  उस

 पर  क्‍या  कार्यवाही  की  और
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 यदि  तो  यह  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दी

 जायेगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :  और  संबंधित  रिपोर्ट

 दिसम्बर  1994  में  प्राप्त  हुई  जनवरी  1995  में  नई  दिल्ली  में  लागत

 लेखा  एबं  मूल्य  निर्धारण  पर  आयोजित  एक  संगोष्ठी  में  इस  पर  व्यापक

 रूप  से  जिचार-बिमर्श  किया  गया  लागत  लेखा  एवं  नियंत्रण  संबंधी

 कुछ  सिफारिशों  को  लागू  करने  क ेलिए  अब  आयुध  निमार्णी  बोर्ड  को

 अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  ये  सिफारिशें  वारंट  बैधता  में  कमी

 अस्वीकृत  सामग्री  के  लिए  अलग-अलग  मांग  पत्र  तैयार

 भण्डार-खातों  के  चल  रहे  कार्य  की  प्रगति  का  मूल्यांकन

 किए  ऊपरी  खर्चों  के  समेकन  इत्यादि  से  संबंधित  इस

 रिपोर्ट  में  कई  अन्य  सिफारिशें  भी  शामिल  हैं  जिनकी  गहराई  से  संबीक्षा

 किए  जाने  की  आवश्यकता  इसके  लिए  एक  कार्य-बल  की  स्थापना

 की  गई

 प्रश्न  नहीं

 नीम  हकीम

 528.  श्री  पंकज  चौधरी  :

 श्री  बारे  लाल  जाटव  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  कार्य  कर  रहे  नीम  हकीमों  की  बढ़ती

 हुई  संख्या  से  अबगत

 यदि  तो  कितने  नीम  हकीमों  के  खिलाफ  सरकार  ने

 कार्यवाही  की  और

 उनकी  संख्या  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का  बियार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  नीम  हकीमों  की  बढ़ती  संख्या  के  बारे  में  सरकार

 को  कोई  विशिष्ट  रिपोटें  प्राप्त  नहीं  हुई

 और  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  अधिनियम  1956
 तथा  भारतोय  केन्द्रीय  चिकित्सा  परिषद  1970  तथा  केन्द्रीय
 हॉमियापैथो  परिषद  1973  में  इस  आशय  के  दांडिक
 प्रावधान  पहले  से  ही  विद्यमान  राज्य  चिकित्सा  रजिस्टर  पर  दर्ज
 चिकित्सक  को  छोड़कर  कोई  व्यक्ति  किसी  राज्य  में  चिकित्सा  कार्य

 नहीं  करेगा  और  इस  उपबंध  का  उल्लंघन  करने  वाले  किसी  व्यक्ति
 को  एक  आयधिक  कारावास  का  दंड  दिया  जाएगा  जिसकी  अवधि  एक
 वर्ष  तक  बढ़ाई  जा  सकती  है  अथवा  जुर्माना  किया  जाएगा  जिसे

 1000/-  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  अथवा  दोनों  दंड  दिए  जा  सकते

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सुझाव  दिया  है
 कि  वे  अनहंक  चिकित्सकों  द्वारा  चिकित्सा  कार्य  को  रोकने  के  लिए

 दांडिक  प्रावधान
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 रोगियों  का  उपचार

 529.  खुशीराम  दुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्या  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  रोगियों  के  उपचार  हेतु
 विभिन्न  राज्यों  में  चिकित्सालयों  को  परिष्कृत  और  आधुनिक
 उपकरणों  की  खरीद  हेतु  आर्थिक  सहायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  1993-94  के  दौरान  राज्यवार  चिकित्सालयों

 को  कुल  कितनी  सहायता  दी  और

 QD)  इस  संबंध  में  क्‍या  मानदंड  अपनाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 और  (१).  प्रश्न  नहीं

 लघु  उद्योगों  के  लिये  सुरक्षित  मर्दे

 530.  श्री  एस.एम  लालजान  वाशा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योग  के  क्षेत्र  में  सुरक्षित
 मर्दों  को कम  करने  का  है

 यदि  तो  लघु  उद्योग  से  हटाई  जाने  वाली  मदों  का

 ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  मर्दों  को  अनारक्षित

 करने  पर  पुनर्विचार

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :

 और  प्रश्न  नहीं

 स्कूल  स्वास्थ्य  पर  राष्ट्रीय  कार्यशाला

 531.  श्री  जेंकटश्थर  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  स्कूल  स्वास्थ्य  पर  एक  तीन  दिवसीय

 राष्ट्रीय  कार्यशाला  नई  दिल्ली  में  20  से  22  1995  तक

 आयोजित  की  गई

 यदि  तो  इस  कार्यशाला  का  मुख्य  प्रयोजन  क्या

 किन-किन  राज्यों  ने  इस  कार्यशाला  में  भाग

 इस  कार्यशाला  में  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई
 और

 )  उन  पर  सरकार  द्वारां  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  ब्रिटिश  उच्चायोग  के  ब्रिटिश  परिषद

 प्रभाग  द्वारा  विशिष्ट  तौर  से  भारत  के  लिए  स्कूल  स्वास्थ्य  के  संबंधित
 मामलों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए  20  से  22  1995  को

 स्कूल  स्वास्थ्य  पर  एक  कार्यशाला  का  आयोजन  किये  जाने  की  सूचना
 दी  गई

 आंक्र  पश्चिम
 उत्तर  कर्नाटक  और  मध्य  प्रदेश  के

 प्रतिनिधियों  द्वारा  भाग  लिये  जाने  की  सूचना  दी  गई

 सरकार  को  कोई  सिफारिश  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई

 यह  प्रश्न  नहीं

 संजय  गांधी  स्नातकोत्तर  लखनऊ

 532.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  संजय  गांधी  स्नातकोत्तर

 लखनऊ  को  अतिरिक्त  बित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  धनराशि  कब  तक  दी

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  जापान  सरकार  से  पूरा  करने

 तथा  चरण-गता  आरंभ  करने  के  लिए  ओईसीएफ  ऋण  हेतु  एक

 परियोजना  प्रस्ताव  संजय  गांधी  स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  संस्थान

 लखनऊ  द्वारा  तैयार  किया  जा  रहा

 मंहगाई  भत्ते  को  पेंशन  में  मिलाया  जाना

 533.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1.4.79  से  उदारीकृत  पेंशन  को  निर्धारित

 करने  तथा  मंहगाई  भत्ते  की  राशि  को  पेंशन  में  सम्मिलित  करने  पर

 निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  नीतियां  *अपनाई  गई

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारश्रेट

 :  से  GD.  माननीय  संसद  सदस्य  शायद  केन्द्रीय  सरकारी

 कममचारियों  की  पेंशन  की  गणना  के  लिए  स्लैब  पद्धति  शुरू  किए  जाने

 का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जो  31.3.1979  से  पूर्वबर्ती  फार्मूले  के
 स्थान  पर
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 लागू  की  गयी  थी  जिसके  तहत  पेंशन  की  गणना  अंक  सेवा  के  प्रत्येक

 की  औसत  परिलब्धियों  के  1180  की  दर  पर  तथा  33/80  के

 अधिकतम  की  शर्त  के  अध्यधीन  की  जाती  स्लैब  पद्धति  में  पेंशन
 की  गणना  के  लिए  निम्न  व्यवस्था  रखी  गई  थी  :--

 मासिक  पेंशन  की  राशि

 1.  पेंशन  के  लिए  गिनी  जाने  बाली  --  औसत  परिलब्धियों  फा
 औसत  परिलब्धियों  के  पहले  50  प्रसतिशल

 1000/-  रुपये  तक

 2.  पेंशन  के  लिए  गिनी  जाने  बाली  --  औसत  परिलब्धियों  का

 औसत  परिलब्धियों  के  अगले  45  प्रतिशत

 500/-  तक

 3.  पेंशन  के  लिए  गिनी  जाने  बाली  --  औसत  परिलब्धियों  का

 औसत  परिलब्धियों  की  बकाया  40  प्रतिशत

 राशि

 साथ  ही  सरकार  ने  उस  समय  यह  निर्णय  भी  किया  कि  औसत

 उपभोक्ता  मूल्य  तक  महगाई  भत्ते  का  अंश  पेंशन  की

 गणना  के  लिए  मंहगाई  वेतन  के  रूप  में  गिना  पेंशन  के  प्रयोजन

 के  लिए  मंहगाई  भत्ते  के  अंश  को  बेलन  में  मिलाने  की  प्रसुविधा
 31.1.1982  से  औसत  उपभोक्ता  मूल्य  तक  तथा

 31.3.1985  से  औसत  उपभोक्‍ता  मूल्य  तक  और  आगे

 बढ़ा  दी  बाद  में  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतत  आयोग  की  सिफारिशों  को

 लागू  करने  के  सरकार  के  निर्णय  के  अनुसार  1.1.1986  से  पेंशन  नियम

 में  संशोधन  किया  संशोधित  प्राषधानों  के तहल  अब  पेंशन  की

 गणना  अर्हक  सेवा  के  33  तथा  इससे  अधिक  वर्षों  क ेलिए  औसत

 परिलब्धियों  के  50  प्रतिशत  की  दर  से  की  जाती  33  वर्ष  से  कम

 किन्तु  कम  से  कम  10  वर्ष  की  अर्हक  सेवा  के  लिए  पेंशन  की  राशि

 आनुपातिक  आधार  पर  तय  की  जाती

 ब्रांड  नामों  का  प्रयोग

 554...  श्री  सूरजभानु  सेशंकी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  विदेशी  तथा  स्थानीय  ब्रांड

 नार्मो  को  मिलाने  के  लिये  ब्रांड  नामों  के  प्रयोग  कोई  प्रतिबंध  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :

 और  प्रश्न  नहीं
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 पोलियो-रोधी  अभियान

 535.  श्री  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  शुरू  किये  गये  पोेलियो-रोधी  अभियान

 के  प्रभाव  का आकलन  करने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  और

 देश  में  पोलियो-रोधी  अभियान  के  बारे  में  अधिक

 जागरूकता  पैदा  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  7

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  और  (@.

 व्यक्तिगत  सम्पर्कों  तथा  जन  प्रचार  के  द्वारा  पोलियो-रोधी

 अभियान  के  प्रति  बेहतर  जागरूकता  पैदा  की  जा  रही

 नरौरा  रिएक्टर

 536.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नरौरा  फास्ट  ब्रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  की  विद्यमान

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उक्त  रिएक्टर  से  विद्युत  की  कुल  कितनी  मात्रा  में

 उत्पादन  होने  की  संभावना  और

 इसमें  उत्पादन  कब  से  शुरू
 '  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और
 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :

 और  नरौरा  में  कोई  फास्ट  ब्रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  स्थापित  नहीं
 किया  गया  नरौरा  परमाणु  बिजलीघर  में  220  मेगाबाट  क्षमता  वाले

 दो  दाबित  भारी  पानी  रिएक्टर  हैं  जो  पहले  से  ही  वाणिज्यिक  स्तर  पर

 कार्य  कर  रहे

 और  इन  रिएक्टरों  से  प्रतिवर्ष  लगभग  2400  मिलियन

 यूनिट  बिजली  का  उत्पादन  होने  की  आशा  ये  यूनिट  पहले  से  ही

 बाणिज्यिक  स्तर  पर  कार्य  कर  रहे

 राष्ट्रीय  नवीकरण
 कोण

 537.  श्री  राठवा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  विशेषरूप  से  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंलगे  उन
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 उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय
 नवीकरण  कोष  से  सहायता  दी  गयी  और

 इन  उद्योगों  को  प्रदत्त  सहायता  का  स्वरूप  क्या

 उद्योग  मंत्रालय  (  औद्योगिक  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और

 राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  की  स्थापना  3  1992  को  हुई
 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  जिनमें  वे  भी  शामिल  हैं  जो  गुजरात
 राज्य  में  में  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  लागू  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 नवीकरण  निधि  से  सहायता  उपलब्ध  करायी  गयी  ये  निधियां

 संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालयों/बिभागों  द्वारा  अपने  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  को  आबंटित  की  जाती  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थित

 औद्योगिक  एककों  को  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  से  सहायता  दिए  जाने

 संबंधी  आंकड़े  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  जाते

 एड्स  के  प्रति  जागरूकता

 558.  उम्मारेद्डि  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  संगठन  ने  जनता  में  एड्स  के

 प्रति  जागरूकता  उत्पन्न  करने  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  आरम्भ  किया

 ु

 यदि  तो  इसके  प्रचार  के  लिये  कौन-सी  मीडिया  चुनी
 गई

 क्या  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  समाज  के  सभी  तबकों  और

 अर्ध-चिकित्सा  कर्मचारियों  को  सम्मिलित  किया  गया

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  का  क्या  प्रभाव  देखने  को

 और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 सूचना  के  प्रसार  के  लिए  सरकार  के  अन्तर्गत  उपलब्ध

 सभी  चैनलों  का  उपयोग  प्रचार  अभियान  के  लिए  किया  जा  रहा

 इसमें  क्षेत्र  प्रचार  गीत  एवं  नाटक

 प्रभाग  और  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  शामिल  इस  उद्देश्य

 के  लिए  उपयोग  में  लाए  जा  रहे  अन्य  सभी  औपचारिक  और

 अनौपचारिक  संयार  चैनलों  का  उपयोग  करने  का  भी  प्रस्ताव

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  समाज  के  सभी  वर्गों  को कबर

 किया  जा  रहा  है  और  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंपरा  चिकित्सा  कार्मिकों

 को  चरणबद्ध  ढंग  से  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा
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 अभी  इस  कार्यक्रम  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करना  कठिन

 (=)  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  इस  उद्देश्य  के  लिए
 लगभग  75.61  करोड़  रुपए  की  धनराशि  निश्चित  की  गई

 डेंगू  हेमोरेज  बुखार

 539.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  स्थित  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान
 संस्थान  ने  देश  में  और  ज्यादा  खतरनाक  डेंगू  हेमोरेज  बुखार  के  फैलने
 के  बारे  में  कोई  चेतावनी  दी

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया
 और

 सरकार  द्वारा  इस  रोग  की  रोकथाम  हेतु  क्‍या  सुरक्षात्मक
 कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  बिचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 और  प्रश्न  नहीं

 उपग्रह  हेतु  समझौता  ज्ञापन

 540.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 श्री  अंकुशराज  रावसाहिब  टोपे  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उपग्रह  हेतु  वाशिंगटन  स्थित  इन्टेलसैट  के

 साथ  कोई  समझौता  ज्ञापन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 उपग्रह  के  अन्य  उद्देश्य  क्या  और

 इस  उपग्रह  का  प्रेक्षषण  कब  किया

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  तथा

 अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :  और  Cw.

 जी  जोकि  वाशिंगटन  स्थित  एक  अन्तर्राष्ट्रीय

 आन्तरसरकारी  संगठन  ने  अन्तरिक्ष  विभाग  के  साथ  प्रस्तावित

 इन्सैट-2ई  अन्तरिक्षयान  पर  ग्यारह  36  मेगाहर्त्स  की  सी-बैण्ड  संचार

 प्रेषानुकर  यूनिटों  को  10  बर्षों  की अषधि  के  लिए  लीज  पर
 लेने  हेतु

 एक  करार  किया  इन्टेलसैट  द्वारा  देय  वार्षिक  लीज  प्रभार  की

 इसके  उपायोग  के  आधार  9  मिलियन  और  10.6  मिलियन

 अमरीकी  डालर  के  मीच  ये  लीज  प्रभार  इन्सैट-2ई  के  प्रमोचन

 के  बाद  तथा  1998  के  प्रारंभ  में  इसके  परियालन  में  आने  के  बाद

 तिमाही  रूप  में  देय  यह  करार  अपने  हस्ताक्षर  होने  कीक  तारीख

 अर्थात्‌  जनवरी  30,  1995  से  प्रभावी

 24  1916  लिखित  उत्तर  1%

 इन्सैट-2ई  अन्तरिक्षयान  में  इन्सैट  प्रणाली  के  प्रयोक्‍ताओं
 द्वारा  उपयोग  के  लिए  अतिरिक्त  प्रेधानुकर  जिद्यमान

 इन्सैट-2ई  अत्यन्त  उच्च  जिभेदन  रेडियोमीटर  और  सी  सी  डी  कैमरों
 का  उपयोग  करते  हुए  मौसम-जिज्ञानीय  प्रतिबिम्बन  आंकड़ा  रिल्ने
 सेजा  और  खोज  तथा  बचाव  सेवा  भी  प्रदान

 इन्सैट-2ई  के  1997  के  अन्त  लक  प्रमोचित  किए  जाने
 और  1998  के  प्रारंभ  तक  परिचालित  किए  जाने  की  योजना

 चित्रा  कृत्रिम  हृदय  जाय

 sa.  श्री  सनोरंजन  भक्‍त  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चित्रा  कृत्रिम  हृदय  बाल्थ  के  बाणिग्क्कि  उत्पादन  की

 स्वीकृति  दे  दी  गयी

 यदि  तो  प्रति  वाल्व  अनुमानित  लागत  कितनी

 क्या  एक  बार  उत्पादन  शुरू  होने  के  बाद  हृदय  की  शल्य
 चिकित्सा  सस्ती  हो

 यदि  तो  यह  कितनी  सस्ती  हो  और

 @)  इसे  रोगियों  को कब  तक  सुलभ  किया
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 प्रति  वाल्य  लगभग  12,000/-

 जी

 यह  बात  आयातित  याल्य  की  लागत  पर  निर्भर  करेगी

 जिसके  साथ  हृदय  वाल्य  की  तुलना  की  जाती

 (5)  मैसर्स  जिसे  कृत्रिम  हृदय  जारू्थ  बनाने

 का  लाइसेंस  दिया  गया  रोगियों  को  यह  वाल्थ  एक  महीने  के  भीतर

 उपलब्ध  कराने  की  योजना  बना  रहा

 नमक  उत्पादन

 542.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कुल  कितने  नमक  का

 उत्पादन  किया  गया

 उक्त  अबधि  के  दौरान  क्रमशः  खाद्य  प्रयोजनों  हेतु  उद्यागा

 और  निर्यात  के  लिये  नमक  को  किलतनी-कितनी  मात्रा  का  उपयोग

 किया  और

 Cn)  निजी  नमक  कारखानों  की  स्थापना  हेतु  उद्योप्

 को  भूमि  आजंटन  करने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  की  नीति  कया



 in  लिखित  उत्तर

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  वर्ष

 1991-1994  के  दौरान  देश  में  उत्पादित  नमक  की  कुल
 मात्रा  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  नमक  उत्पादन  टन

 1991  123.95

 1992  135.53

 1993  137.28

 1994  121.33

 वर्ष  1991-1994  के  दौरान  खाद्य  प्रयोजनों

 उद्योगों  तथा  निर्यात  के  लिए  प्रयुक्त  मात्रा  निम्न  प्रकार  है  :--

 टन

 यर्ष  खाद्य  निर्यात  योग

 1991  62.43  4.83  5.73  109.99

 1992  53.38  45.56  4.07  103.01

 1993  60.96  48.12  6.05  115.13

 1994  52.41  46.75  3.98  103.14

 निजी  नमक  कारखानों  के  लिए  भूमि  आबंटन

 हेतु  सरकार  की  कोई  अलग  नीति  नहीं  नमक  विभाग  की  भूमि  के

 संबंध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  उद्योगों  को  भूमि  प्राप्त  करने  के  लिए
 अन्य  उद्यमियों  के  साथ  खुली  निबिदाओं  में  भाग  लेना  होता  निजी
 नमक  कारखानों  को  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  भी

 कोई  अलग  नीति  नहीं

 वैज्ञानिक  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा

 कार्य-निष्पादन  गारण्टी

 . 545.  श्री  लालजान  वाशा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  का

 विचार  अपनी  सेवाओं  हेतु  कार्य-निष्पादन  गारन्टी  की  पेशकश  करने
 का

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  लैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ने  अपने

 अनुसंधान  कार्य  से  कोई  रायल्टी  अर्जित  की  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  टौरान  प्रति  बर्ष  अर्जित  की

 गई  रायल्टी  का  ब्यौरा  क्या

 15  1995  लिखित  उत्तर  172

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भुवनेश  :  और

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  कार्यनिष्पादन  गारन्टी  के

 साथ  चयनात्मक  आधार  पर  सेवाओं  और  प्रौद्योगिकियों  का  प्रस्ताव

 देती  ग्राहकों  स ेबातचीत  होने  के  बाद  प्रदान  की  गई  कार्यनिष्पादन

 गारन्टी  अन्य  वाणिज्यिक  लाइसेंसधारियों  द्वारा  प्रस्तावित  कार्यनिष्पादन

 गारन्टी  के  अनुरूप  ही  होती

 सीएसआइआर  अनुसंधान  व  विकास  परामर्श

 एवं  सेवाओं  से  शेंयल्टी  के  अलावा  भी  राजस्व  अर्जित  करता  है  जिसमें

 से  रॉयल्टी  की  राशि  केबल  लगभग  1  प्रतिशत  होती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीएसआइआर  द्वारा  अर्जित

 रॉयल्टी  निम्न  प्रकार  है  :--

 लाखों

 1991-92  :  85.5

 1992-93 :  90.0

 1993-94  :  96.0

 आइसक्रीम  उद्योग

 544.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  आईसक्रीम
 निर्माण  के  क्षेत्र  में  बड़ी  कम्पनियों  के  प्रवेश  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 कोई  जांच  शुरू  की

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  लघु  क्षेत्र  उद्योग  नीति  के

 कथित  उल्लंघनकर्ताओं  के  बिरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करने  के  संबंध  में

 निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  उनके  सभी  लाइसेंस  रद्द

 कर  दिए  गए

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  (CH)

 सरकार  ने  लघु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  आइसक्रीम  निर्माण  में  कुछ  बड़ी
 कम्पनियों  द्वारा  कथित  अतिक्रमण  के  बारे  में  पूरे  तथ्यों  का  पता  लगाने

 हेतु  जांच  शुरू  को

 सरकार  ने  आरक्षण  नीति  को  किसी  भी

 उल्लंघनकर्ता  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्रवाई  करने  का  दृढ़  निर्णय  लिया

 क्योंकि  अभी  तक  जांच  पूरी  नहीं  हुई  इसलिए  अभी

 तक  कोई  भी  दंडात्मक  कार्यवाही  नहीं  की  गई



 173  लिखित  उत्तर

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 545.  श्री  राठवा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  ब्षों  के  दौरान  1995  तक  गुजरात
 सरकार  ने  विश्व  बैंक  से  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  क ेलिए  सहायता
 प्राप्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  धनराशि  का  राज्य
 सरकार  ने  पूरी  तरह  से  उपयोग  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  1990  से  पांच  वर्ष  की

 अबधि  के  लिए  43.90  करोड़  रुपये  की  लागत  से  गुजरात  राज्य  में

 विश्व  बैंक  सहायता-प्राप्त  भारतीय  जनसंख्या  परियोजना  का  कार्यान्वयन
 किया  जा  रहा

 और  भारत  सरकार  1995  तक  लगभग

 24  1916  लिखित  उत्तर  174

 28.41  करोड़  रुपये  विमुक्त  कर  चुकी  है  और  राज्य  सरकार  ने  20
 करोड़  रुपये  का  उपयोग  किए  जाने  की  सूचना  दी

 एलिसा  किट्स

 546.  उम्मारेद्डि  जेंकटेस्वरलु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  *

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  रक्त  परीक्षण  हेतु  कितने

 एलिसा  किट्स  आयात  किए

 क्या  उनमें  स ेअधिकतर  किट्स  काम  में  नहीं  लाए  जा  रहे
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  वर्ष  1993  और  1994  के  दौरान  आयात  किए

 गए  एलिसा  टेस्ट  किटों  की  संख्या  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलान

 यह  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 किटों  की  संख्या  प्रापण  ब्रांड  प्रापण  की  तारीख

 रा

 जिनेलबिया

 3,00,000  एलिसा  एच  आई  वी  डिटेक्ट  एच  आईं  वी  टी  एम  22.02.93

 2.  6,00,000  एलिसा  एथ  आईं  यी  1+2  डिटेक्ट  एच  आई  वी  टी  एम  05.05.93

 3.  4,50,000  एलिसा  एच  आई  वी  1+2  जिनेलविया  मिक्‍सट  एच  आई  वी  8/93

 4...  6,00,000  एलिसा  एच  आई  वी  1+2  जिनेलबिया  मिक्स्‍्ट  10/94

 कुल  :  6,75,000

 5.  एलिसा  एच  आईं  वी  डिटेक्ट  एच  आई  वी  टी  एम  5/94

 6.  एलिसा  एच  आई  वी  डिटेक्ट  एच  आई  वी  टी  एम  व्यक्तियों

 7.  एलिसा  एच  आई  वी  रिकोम्बिजिन  एच  आई  वी  ई  आई  ए

 कुल  :  6,75,000  ही

 सरकारी  अधिकारियों  और  पेशेवर  व्यक्तियों  के  विरूद्ध

 द्वारा  जांच  किए  गए  मामले

 547.  श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  रामाश्य  प्रसाद  सिंह  :

 श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  कितने

 आर्थिक  अपराधों  सहित  अन्य  अपराधों  के  मामले  दर्ज  किए  गए  और

 उनकी  जांच  की

 कितने  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  की  गई

 और  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  आरोप  सिद्ध  हुए/नहीं  सिद्ध
 और अं

 जांच-अवधि  के

 दौरान सरकार द्वारा बरापस लिए गए मामलों का ब्यौरा क्या
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 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारग्रेट

 :  वर्तमान  कैलेण्डर  वर्ष  1995  के  दौरान  कुल  164

 मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  जिनमें  182  सरकारी  कर्मचारी  तथा  129

 गैर-सरकारी  व्यक्ति  संलिप्त

 इसी  अवधि  के  दौरान  167  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  कार्रवाई

 की  गई  है/आरोप  सिद्ध  हुए

 सूचना  केनन्‍्द्रीकृत  रूप  से  नहीं  रखी

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 548.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  और  विदेशी  दोनों  ही  खाद्य

 प्रसंस्करण  एककों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए
 आरक्षित  क्षेत्र  पर  अतिक्रमण  करने  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  देश  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के

 लिए  आरक्षण  नीति  बरकरार  रखने  हेतु  ठोस  कदम  उठाए  जाने  पर

 विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  से

 सरकार  आरक्षण  नीति  के  प्रति  प्रतिबद्ध  ह ैऔर  यह  सुनिश्चत  करने
 के  लिए  प्रत्येक  संभव  कार्यवाही  की  जाती  है  कि  आरक्षित  क्षेत्रों  में

 भारतीय  अथवा  विदेशी  कोई  बड़ा  एकक  अतिक्रमण  न  सरकार

 यह  बात  फिर  से  दोहराना  चाहेगी  कि  आरक्षण  नीति  जारी

 आरक्षण  नीति  के  अतिक्रण  संबंधी  किसी  भी  शिकायत  को  उचित

 कार्यवाही  के  लिए  आरक्षण  संबंधी  स्थायी  परामर्श  समिति  को  भेजा
 जाता

 औद्योगिक  परियोजनाओं  में  निवेश  में  कमी

 549.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 श्री  अंकुशराब  टोपे  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  अर्थव्यवस्था  की  निगरानी  संबंधी

 कोई  सर्वेक्षण  कराया  है  जिसके  अनुसार  1994  के  दौरान  औद्योगिक

 परियोजनाओं  में  किये  जा  रहे  निवेश  में  वास्तव  में  कमी  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से

 भारतीय  अर्थ॑व्यवस्था  निगरानी  केन्द्र  न ेनिवेश  परियोजनाओं  के  बारे  में

 एक  सर्वेक्षण  किया  ह ैऔर  इसके  परिणाम  शेप  ऑफ  थिंग्स  टु
 1994”  नामक  दस्तावेज  में  प्रकाशित  किए  गए  भारतीय

 अर्थव्यवस्था  निगरानी  केन्द्र  के  अनुसार  परियोजनाओं  में

 स्थिति  लगभग  46  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  किन्तु  वास्तविक  रूप  से

 कार्यानिवत  की  जा  रही  परियोजनाओं  में  स्थिति  निवेश

 में  नाममात्र  रूप  से  4.4  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 भारतीय  अर्थव्यवस्था  निगरानी  केन्द्र  का  तक  जो  लगभग  3000

 एककों  के  सर्वेक्षण  पर  आधारित  है  कि  कुल  निवेश  में  पर्याप्त  वृद्धि

 हुई  है  किन्तु  इसे  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  प्रकाशित

 बचत  और  पूंजीगत  1993-94  के  तत्काल

 अनुमानਂ  सरकारी  सूचना  में  उपलब्ध  नहीं  केन्द्रीय  सांख्यिकीय

 संगठन  के  अनुसार  कुल  पूंजीगत  ढांचे  में  12.8  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है

 जो  वास्तविक  कुल  निवेश  का  एक  साधन  इसके  पूंजीगत

 यस्तु  क्षेत्र  में  24.7  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  अखिल  भारतीय  बित्त

 संस्थानों  द्वारा  बितरित  बित्तीय  सहायता  में  26  प्रतिशत  वृद्धि

 महिलाओं  के  लिए  नई  गर्भ  निरोधक  औषधि

 550.  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  महिलाओं  के  लिए  एक  नई  गर्भ

 निरोधक  औषधि  क्विनाक्राइन  के  संबंध  में  जानकारी

 यदि  तो  क्या  भारत  अथवा  अन्य  देशों  में  इस  औषधि

 के  संबंध  में  अभी  तक  कोई  अध्ययन  और  परीक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 परिणाम  निकले

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पवन  सिंह  :

 और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  फेडरल  ड्रग
 अथॉरिटी  के  अनुमोदन  के  पश्चात्‌  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  इस

 औषध  के  का  नैदानिक  परीक्षण  किया  इसके  पश्चात्‌
 वियतनाम  इत्यादि  में  परीक्षण  किए  गए

 हैं  लेकिन  इसमें  अलग  स्तर  की  सफलता  मिली

 रक्ला  उत्पादन  में  आत्मनिर्भरता

 551.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार ने  युद्धक  बमवर्षक  धरती

 से  धरती  पर  मार  करने  वाली  तोर्पी  आदि  जैसे  हथियारों  के  उत्पादन  के
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 संबंध  में  देश  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के लिए  अब  तक  क्या  प्रयास
 किये

 सरकार  को  इन  प्रयासों  में  कितनी  सफलता  मिली

 (1)  सरकार  के  समक्ष  इस  संबंध  में  आ  रही  समस्याओं  का
 ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या
 प्रयास  किये  गये  हैं  अथवा  किये  जा  रहे

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  :  से  सशस्त्र  सेनाओं  की
 आवश्यकताओं  को  अधिकतम  संभव  सीमा  तक  पूरा  करने  के  लिए
 सरकार  की  आयुध  निर्माणियां  तथा  सार्व॑जनिक  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रम  हैं
 जिन्हें  रक्षा  अनुसंधान  तथा  बिकास  संगठन  सहायता  प्रदान  करता
 सिविल  क्षेत्र  की  कंपनियों  को  भी  शामिल  किया  जाता  रक्षा  उत्पादन

 के  ढांचे  अपनी  सुविधाओं  को  आधुनिक  कार्यबल  की

 दक्षता  को  अद्यतन  करने  तथा  समुचित  प्रौद्योगिकी  सहयोग  प्राप्त  करने

 के  लिए  निरंतर  प्रयास  करने

 राज्य  विपणन  बोर्ड  योजनाओं  के

 लिए  सहायता

 552.  उम्मारेड्डि  वेंकटेस्वरलु  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  विपणन  बोर्ड  की  योजनाओं  को  कार्यान्वत

 करने  के  लिए  विश्व  बैंक  से  कोई  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  है।प्राप्त

 होने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 QD  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  विकास

 में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  हारजीभाई  :  और

 आवश्यक  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 प्रश्न  नहीं
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 होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में

 12.00  क्गे

 बिहार  विधान-सभा  की  अवधि  समाप्त  होने  से

 उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  (  :  अध्यक्ष  कल  इस  सदन
 में  बिहार  के  चुनाव  वहां  को  सरकार  द्वारा  जानबूझकर  संगठितरूप
 से  जो  गड़बड़  फैलायी  जा  रही  उस  पर  चर्चा  हो  रही  आज  यहां
 स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  निष्पक्ष  और  निर्भीक  रूप  से  मतदाता  वहां

 चुनाव  में  भाग  लेने  में  असमर्थ  प्रधान  मंत्री  जी  यहां  बैठे  हुए
 मैं  उनकी  जानकारी  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  कल  संसदीय  कार्य  मंत्री

 सारी  चर्चा  होने  के  बाद  सदन  को  यह  अश्वासन  दिया  था  कि  उन्होंने
 स्पष्टरूप  से  यह  कहा  था  कि  बिहार  के  राज्यपाल  महोदय  की  रिपोर्ट
 आ  चुकी  है  और  आज  शाम  को  कैबीनेट  की  बैठक  हो  रही  उस
 बैठक  में  हम  निर्णय  लेंगे  और कल  इस  सदन  को  अवगत

 अध्यक्ष  बिहार  की  विधान  सभा  का  कार्यकाल  कल  यानो
 और  आज  यानी  15  के  बीच  की  रात्रि  में  समाप्त  हो  गया  अब

 यहां  विधान-सभा  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  इसलिए  पहली  बात

 मैं  सरकार  से  जानना  चाहूंगा  कि  यहां  अब  क्या  स्थिति  क्या  बिहार
 में  चुनाव  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  केयरटेकर  सरकार  चलाकर  लेने
 का  निर्णय  किया  है  और  क्‍या  भारत  सरकार  ने  गवर्नर  की  राय  ले  ली

 हमने  जो  चर्चा  कल  की  थी  उसके  बाद  जो  मुझे  अतिरिक्त  सूचना
 हमारी  पार्टी  के  अध्यक्ष  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  से  मिली  जो  हमारे  इस
 सदन  के  लिए  वरिष्ठ  सदस्य  भी  उसके  बारे  में  मैं  इस  सदन  को

 बताना  चाहता  कल  उन्होंने  पटना  से  फोन  करके  जो  सूचना  मुझे
 दी  है  वह  बहुत  गम्भीर  और  संसदीय  इतिहास  में  बहुत  चिन्ताजनक

 उन्होंने  मुझे  बताया  कि  डिस्ट्रक्ट  जो  रिटर्निंग

 आफीसर  भी  उन्होंने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  जहां  से

 समता  पार्टी  का  उम्मीटवार  चुनाव  लड़  रहा  यह  पार्टी  जो  एक

 राष्ट्रीय  पार्टी  इसका  चुनाव  चिहन  वहां  पर  कई  हजार  बैलट  पेपर

 पर  छापा  ही  नहीं  गया  चुनाव  समाप्त  होने  के  जो  बैलट  पेपर

 उनको  गिनते  समय  यह  बात  चुनाव  अधिकारी  के  ध्यान  में

 उन्होंने  इस  बात  को  स्वीकार  किया

 हमारें  उम्मीदवार  ने  चुनाव  के  दौरान  ही  इस  बात  की

 सूचना  दे  दी  उन्होंने  बता  दिया  था  कि  बूथ  नंबर  222,  223,  224,

 225,  226,  227,  294,  295,  296  और  297  पर  इस  बात  को  देखा  था

 कि  इन  बूथों  पर  प्रदाय  किए  जा  रहे  हजारों  बैलट  पेपरों  पर  उनका

 चुनाव  चिन्ह  है  ही

 प्रधान  मंत्री  यह  ऐसी  छोटी  बात  नहीं  है  जिसे  यहां  उठाया  नहीं

 जा  यह  बात  कोई  साधारण  बात  नहीं  इस  देश  के  संविधान

 के  अनुसार  इस  देश  में  निष्पक्ष  और  निर्भीक  चुनाव  हों  यह  अनिवार्य

 इसी  कारण  हमारे  देश  में  प्रजातंत्र  सुरक्षित
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 मैं  यहां  के  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट  क ेबयान  को  कोट  कर  रहा

 सात  गोमिया  और  गया  आदि

 में  राज्य  सरकार  की  प्रिंटिंग  प्रेस  ने समता  पार्टी  के  चुनाव  निशान  को

 इस  प्रकार  से  छापा  है  कि  वोटर  उसे  पहचान  नहीं  सकता  यही

 बहां  आज  जो  चुनाव  हो  रहा  है  और  आगे  जो  होने  वाला  उसके

 लिए  किशनगंज  के  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट  ने  यह  बयान  दिया  है  कि

 हमको  फोर्स  उपलब्ध  नहीं  करवाई  केवल  चौकीदार  या  एक

 चौकीदार  और  एक  चपरासी  ही  बूथ  की  रक्षा  कर  सकता  दूसरा  कोई

 भी  नहीं  कर  आज  जहां  चुनाव  हो  रहा  उसमें  so  प्रतिशत

 पोलिंग  बूथ  संजेदनशील  यह  चुनाव  आयोग  ने  भी  मान  लिया

 मैं  प्रधानमंत्री  जी  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  बात  आपकी

 जानकारी  में  आई  परसों  जब  चुनाव  आयोग  ने  विभिन्‍न  तारीखों

 में  चुनाव  को  फेज  आउट  किया  तो  उन्होंने  कहा  कि  बिहार  की  सरकार

 को  जो  फोर्स  दी  गई  उसका  डिप्लॉयमेंट  नहीं  हो  रहा  है  क्‍योंकि

 बिहार  सरकार  ने  उसके  लिए  ट्रांसपोर्ट  देने  की  व्यवस्था  नहीं  यहां

 संवेदनशील  पोलिंग  बूथों  की  संख्या  ज्यादा  इसलिए  हमको  यह

 निर्णय  लेना  पड़ा  है  कि  चुनाव  ठीक  से  हो  लेकिन  जिस  मुख्यमंत्री
 को  उन्होंने  पोंगा  पंडित  जिस  सरकार  के  अधिकारियों-चीफ

 गृह  पुलिस  के  को  उन्होंने  सैन्सर  किया  और

 यह  कहा  कि  वहां  की  सरकार  के  कहने  के  मुताबिक  वे  अपने  कर्तव्य

 को  पूरा  नहीं  कर  रहे  मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि

 इस  बात  की  द्वारा  जांच  करवाई  जो  लोग  इसके

 लिए  जिम्मेदार  जिन्होंने  जानबुझकर  ऐसी  प्रिंटिंग  उनके  खिलाफ

 कार्यवाही  होनी  जो  अधिकारी  इसके  लिए
 जिम्मेदार  उसे  सस्पेंड  किया  जाना

 अखिरी  बात  यह  कहना  चाहता हूं  कि अब  समय  आ  गया  है  जब

 यहां  निष्पक्ष  चुनाव  करवाने  के  लिए  बिहार  की  सरकार  को  आगे  काम

 न  करने  दिया  जाए  और  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लगाकर  चुनाव  करवाए

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यह  एक  ऐसा  मामला  है
 जिस  पर  संक्षिप्त  चर्या  न  होकर  विस्तार  से  चर्चा  होनी  चाहिए  इसके
 तीन  पहलू  सबसे  पहला  आपसे  सम्बन्धित  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  सदन  का  सत्र  चलते  हुए  क्या  सरकार  का  सदन  से  बाहर

 यह  घोषणा  करना  उचित  है  कि  यह  बिहार  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू
 नहीं  करेगी  तथा  उसने  वर्तमान  सरकार  को  कार्यवाहक  सरकार  बने  रहने
 की  अनुमति  दे  दी  है और  ऐसा  तब  किया  गया  है  जब  संसदीय  कार्य

 मंत्री  न ेकल  यह  बादा  किया  था  कि  वे  सदन  को  सरकार  के  निर्णय
 के  बारे  में  आज  सबेरे  रेडियो  से  हमें  यह  पता  चला  कि

 सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  बिहार  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  नहीं
 किया  जाएगा  तथा  वर्तमान  सरकार  कामचलाऊ  सरकार  बनी  मैं

 इसे  संसद  के  अधिकारों  का  उल्लंघन  मानता  यह  कुछ  गलत

 गया  कल  यहां  कोई  घोषणा  नहीं  की  जबकि  हर  कोई  यह

 जानता  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  172  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  को

 15  1995  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  ह्ं

 प्रत्येक  यदि  पहले  ही  विघटित  नहीं  कर  दी  जाती  है
 अपने  प्रथम  अधिवेशन  के  लिए  नियत  तारीख  से  पांच  वर्ष  तक

 अधिक  नहीं  आपको  ज्ञात  होना  चाहिए  कि

 अनुच्छेद  172  में  यह  शब्दाबली  इसलिए  उपयोग  में  लाई  गई  है  कि  पांच

 वर्ष  अधिकतम  समय  सीमा  है  और  उससे  अधिक  मैंने  संविधान

 के  किसी  अन्य  अनुच्छेद  में  इससे  अधिक  नहींਂ  शब्दाबली  नहीं

 इसी  प्रावधान  पर  जोर  देते  हुए  पिछली  रात  आधी  रात  के  समय

 12  बजे  बिहार  विधान  सभा  स्वतः  विघटित  हो  और  इसलिए
 सरकार  का  यह  कर्तव्य  था  कि  बह  कल  शाम  सदन  के  स्थगित  होने
 से  पहले  उसे  यह  सूचना  देती  कि  विधान-सभा  विधटित  होने  की  स्थिति
 में  उसका  क्‍या  करने  का  विचार

 यह  संसदीय  औचित्य  का  प्रश्न  ह ैऔर  इसी  कारण  यह

 प्रश्न  मै ंआपसे  कर  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसी  स्थिति  में  सरकार
 के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वह  सदन  के  समक्ष  आए  और  हमें  बताए
 कि  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  यह  क्योंकि  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  उसे  मिल

 चुकी  इसकी  जानकारी  सदन  को  नहीं  दी  और  अचानक  यहां

 सदन  में  आते  समय  हमें  पटना  रेडियो  से  पता  चला  कि  यह  घोषणा

 कर  दी  गई  यह  एक  पहलू

 परन्तु  अधिक  महत्वपूर्ण  पहलू  उस  समय  क्या  होता  है  जब

 कोई  जिधान  सभा  संविधान  के  अनुच्छेद  172  के  अमस्‍्तर्गत  स्वतः

 विघटित  हो  जाती  संविधान  में  एक  अन्य  अनुच्छेद  168  है  जिसकी

 ओर  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  इसमें  कहा  गया  है  :

 राज्य  क ेलिए  एक  विधान  सभा  संविधान  में  ऐसी
 स्थिति  का  उल्लेख  नहीं  ह ैजबकि  कोई  विधान-मण्डल  और

 मण्डलीय  साधन  न  हो  इसमें  राज्य  विधान  सभा  तथा  कुछ
 राज्यों  में  राज्य  विधान  परिषद्‌  भी  शामिल  बिहार  में  विधान  परिषद

 परन्तु  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि किसी  समय  विधान  सभा  न  हो

 और  यदि  विधान  सभा  न  हो  तो  ऐसे  समय  राज्य  की  सरकार  संविधान

 के  अनुसार  नहीं  महोदय  आप  सिर  हिला  रहे  मेरा  यह  कहना

 है  कि  ऐसी  स्थिति  में  चर्चा  एक  दिन  पहले  अर्थात  कल  होनी  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बिधान  मण्डल  की  मौजूदगी  और  सरकार

 अथवा  कार्यपालिका  की  मौजूदगी  में  अन्तर  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा

 कार्यपालिका  तो  बनी  रहती  है  भले  ही  विधान  मण्डल  ने  हो

 क्योंकि  जब  विधान  सभा  भंग  की  जाती

 ज्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  महोदय  मैं  आपसे  सहमत  नहीं

 संविधान  में  कहा  गया  है  कि  विधान  मण्डल  होना  वहां  यह

 नहीं  कहा  गया  कि  राज्यपाल  और  सरकार  होनी  अनुच्छेद  168

 में  का  उल्लेख  नहीं  ऐसी  स्थिति  हो सकती  है  जब  कोई

 मुख्य  मंत्री  नहीं  हो  क्योंकि  विधान  मण्डल  के  कार्य  संसद  के  अलावा

 और  कोई  नहीं  कर  आखिरकार  बिहार  सरकार  किसके  प्रति

 जिम्मेदार  ऐसा  मुख्य  मंत्री  नहीं  हो सकता  जो  किसी  के  प्रति
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 जिम्मेदार  न  विधान  मण्डल  की  शक्तियां  सरकार  को  नहीं  संसद
 को  ग्रहण  करनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  लोकसभा  भंग  हाती  है  तो  कार्यबवाहक
 सरकार  होती

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  महोदय  लोकसभा  और  विधान  सभा
 में  अन्तर  जो  बहुत  ही  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  मण्डलਂ

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  जी  मैं  आपसे  पूरी
 तरह  असहमत  मेरा  यह  मानना  है  पिछली  आधी  रात  से  बिहार  में

 ऐसी  स्थिति  है  कि  वह  संविधान  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  सरकार  नहीं
 चलाई  जा  सकती  है  और  इसलिए  सरकार  के  लिए  यह  आवश्यक  है
 कि  वह  वहां  अनुच्छेद  356  लागू  कर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करें  और
 विधान  मण्डल  की  शक्तियां  ग्रहण  कर  उन्हें  संसद  में  निहित  करें  तथा
 राज्य  सरकार  को  समाप्त

 मैं  ऐसा  महसूस  कर  रहा  हूं  कि  संविधान  के  प्रावधानों  तथा

 संसदीय  अधिकारों  को  राजनीति  की  दृष्टि  से  देखा  जा  रहा  है  तथा  यह

 बहुत  ही  अनुचित  है  यदि  सरकार  ने  यह  निर्णय  राज्य  के  मुख्य  मंत्री

 और  गृह  राज्य  मंत्री  के  बीच  चर्चा  के  बाद  लिया  गया  है  तो  यह  बहुत
 ही  अनुचित  यह  निर्णय  यहां  लिया  जाना  चाहिए  बिहार  में  उत्तर

 प्रदेश  के  समान  व्यवस्था  करने  के  बजाय  संसद  को  विश्वास  में  लिया

 जाना  चाहिए  ऐसे  मामलों  में  राजनीतिक  टृष्टि  नहीं  अपनाई  जानी

 चाहिए

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  एक  बार  ये  सही  रहे

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मिलीभगत  तो  बहुत  दिन

 से  चल  रही

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  तो  कभी-कभी  अच्छा  काम  करते

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  तीसरा  मुद्दा  और  भी

 महत्यपूर्ण  मेरा  विश्वास  है  कि  सरकार  यही  जैसा  कुछ  मंत्री

 खुले  रूप  से  कह  रहे  कि  यदि  हम  समझते  हैं  कि  यह  गलत  है  तो

 न्यायालय  का  दरवाजा  खटखटाएं  और  न्याय  वे  ऐसा  क्यों

 यह  मेरी  समझ  में  आ  रहा  परन्तु  बिहार  में  जो  यह  संजैधानिक

 संकट  पैदा  हुआ  है  वह  लोकतंत्र  के  प्रति  निष्ठाबान  लोगों  की  इच्छा

 के  कारण  पैदा  हुआ  है  क्‍योंकि  वे  चाहते  हैं  कि  बिहार  में  लोग  अपना

 मत  निडर  होकर  निष्पक्ष  रूप  से  व्यक्त  कर  यही  कारण  कि  हमने

 यह  मुद्दा  यहां  उठाया  कल  तक  कुछ  लोग  षड़यंत्र  का  आरोप  लगा

 रहे  थ ेऔर  कह  रहे  थे  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  और  निर्बाचन

 आयोग  के  बीच  मिलीभगत  अब  यह  बात  बिहार  की  सत्ताधारी

 पार्टी  और  उसकी  सहयोगी  पार्टियों  के  लिए  ही  महत्व  की  नात  रह  गई

 इनमें  से  कुछ  इस  बात  को  गुप्त  रूप  से  मानने  को  तैयार  हैं  कि

 24  1916  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  182

 बिहार  के  समान  चुनावों  को  धांधली  देशभर  में  और  कहीं  नहीं
 एक  उदाहरण  मेरे  मित्र  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ही  दे  रहे  जिसमें  जानबूझ
 कर  हजारों  मतपत्रों  पर  एक  पार्टी  का  चुनाव  चिन्ह  छापा  ही  नहीं
 यदि  यह  बात  पता  नहीं  चलती  तो  बह  व्यक्ति  तो  पूरी  तरह  चुनाव
 हार  ही  गया

 इसलिए  हमारी  चिन्ता  यह  है  कि  यहां  ऐसी  स्थिति  है  कि
 केन्द्र  सरकार  ने  बिहार  सरकार  के  कार्यकाल  के  दौरान  कोई  हस्तक्षेप
 नहीं  केन्द्र  ने  लोगों  की  इस  मांग  के  बाबजूद  कि  बिहार  में

 राष्ट्रपति  शासन  के  बिना  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  नहीं  हो
 इन्तजार  और  राष्ट्रपति  शासन  लागू  नहीं  मेरा  इस  बात
 को  लेकर  झगड़ा  नहीं  परन्तु  ।5  मार्च  के  बाद  जब  विधान  सभा

 अनुच्छेद  172  के  तहत  स्वतः  भंग  हो  एक  ऐसी  सरकार  को

 कार्यवाहक  सरकार  बने  रहने  देने  में  कहां  का  औचित्य  है  जो  चुनावों
 में  धांधली  करती  चली  आ  रही  इसमें  कोई  औचित्य  नहीं  बशतें
 यदि  आपका  कोई  राजनीतिक  समझौता  अन  इसका  फैसला
 आपको  करना

 मिलीभगत  की  बात  हम  को  समझ  में  नहीं  वहां  की

 सरकारी  पार्टी  और  उसके  एलायंस  को  छोड़कर  हरेक  कहता  है  कि

 इसकी  अध्यक्षता  और  नेतृत्य  में  फ्री  एंड  फेयर  इलेक्शन  नहीं  हो  सकते

 इलैक्शन  के  लिये  रिसपांसिबल  बॉडी  जो  कि  सर्वोच्च  बॉडी

 अटॉनमस  बॉडी  कांस्टीट्यूशनल  एथॉरिटी  उसका  भी  यही  मत

 बह  चाहे  यह  कहे  कि  उनका  मत  इसलिये  है  कि  गबर्नमेंट  ने उनको

 कहा  ने  कहा

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  वह  कफैंसिल  कर  सकते

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  बह  कैंसिल  नहीं  कर  सकते

 इस  मुद्दे  का  तीसरा  पहलू  बहुत  ही  महत्थपूर्ण  है  जिस  पर  केन्द्र

 सरकार  और  निर्वाचन  आयोग  दोनों  को  बिचार  करना  ऐसा
 क्या  कारण  मैं  उसकी  नीयत  पर  शक  नहीं  कर  रहा  कि  भारत

 सरकार  ने  विधान  सभा  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  भी  सरकार  को

 चालू  रहने  उनमें  से  किसी  एक  को  राज्यपाल  का  सलाहकार

 नियुक्त  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  परन्तु  बिहार  में  राष्ट्रपति
 शासन  अवश्य  ही  लागू  किया  जाना  चाहिए  जो  वित्तीय  कठिनाइयां

 होती  उन  पर  संसद  में  चर्चा  हो सकती  इस  समय  बिहार  में  कोई

 विधान  मण्डल  नहीं  है  और  वहां  सरकार  किसी  के  प्रति  भी  जवाबदेह

 नहीं  यहां  इस  समय  एक  ऐसा  मुख्य  मंत्री  और  सरकार  है  जो  किसी

 के  प्रति  जवाबदेह  नहीं  ह ैऔर  ऐसी  सरकार  को  कार्यथाहक  सरकार  जने

 रहने  देना  संविधान  के  सभी  प्रावधानों  के  विरूद्ध  ऐसा  कोई  भी

 उदाहरण  नहीं  है और  यदि  आप  कहते  हैं  कि  न्यायालय  का  दरवाजा

 तो  ठीक  है  हम  इस  पर  बिचार  परन्तु  यह  संसद
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 सरकार  से  अपना  कर्तव्य  पालन  करने  के  लिए  कहने  में  स्वयं  को

 असहाय  क्‍यों  समझ  रही  मैं  यह  मानता  हूं  कि  आज  बिहार  में

 बिधान  सभा  नहीं  है  तो  केन्द्र  सरकार  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि

 वह  अनुच्छेद  356  का  प्रयोग  कर  संविधानिक  औचित्य  के  लिए  बहां

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  सत्ताधारी

 दल  और  उसकी  सहयोगी  पार्टियों  को  छोड़  सभी  कांग्रेस  भी

 यह  मानते  हैं  कि  वर्तमान  शासन  के  अन्तर्गत  चुनार्वो  में  धांधली  होना

 निश्चित

 वहां  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  नहीं  हो  वहां  लोगों  का

 निर्णय  ईमानदारी  का  निर्णय  नहीं  होगा  फिर  मैं  ऐसा  कोई  कारण  नहीं

 देखता  जो  सरकार  सदन  की  राय  को  स्वीकार  न

 मुमताज  अंसारी  :  अध्यक्ष  मुझे  बड़ा

 ताज्जुब  हो  रहा  है  और  अफसोस  भी  रहा  है  कि  ऐसी  पार्टियां  सिर

 उठा  रही  हैं  और  इस  तरह  के  इलाजामात  गढ़े  जा  हहे

 तराशी  की  जा  रही  जिनका  कोई  आधार  नहीं  है और  कोई

 बुनियाद  नहीं  आज  जो  सिम्बल  के  बारे  में  कहा  जा  रहा  इस

 तरह  की  बात  कह  दी  जाती  है  कि  मशाल  छाप  नही

 मेरी  बात  सुन  हल्ला  करने  से  कुछ  नहीं

 आप  पूरी  बात  तो  सुन  जरा  खामोश  तो

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  सच्चाई  को  कैसे  इन्कार

 मुमताज  अंसारी  :  अध्यक्ष  जिस  तरह  का  इल्जाम

 इन्होंने  लगाया  मन-गढ़ंत  है  और  इन्होंने  कहा  है  कि  मेरा

 मशाल-छाप  नहीं  आ  तो  बाज  लोग  अपना  छाप  इस  तरह  का

 क्यों  रख  लेते  हैं  कि वह  सोफ्टी  आइस-क्रीम  लगे  और  कहें  कि  इसकी

 प्रिंटिंग  नहीं  हो  पा  रही  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  यह  जो

 प्रिंटिंग  कराई  जाती  प्रिंटिंग  प्रेस  ह ैऔर  जब  प्रिंटिंग  प्रेस  में  छपता

 तो  उसक॑  सुपरविजन  के  लिए  इलैक्शन  कमीशन  इलैक्शन

 कमीशन  के  सुपरविजन  के  तहत  यह  मशाल-छाप  या  सोफ्टी

 आइस-क्रीम  या  जो  भी  छाप  जह  उठ  नहीं  रहा  तो यह  उनकी

 जिम्मेदारी  है  कि  किस  तरह  के  छाप  को  एलाट  कराया

 बाज-बाज  बिहार  में  यह  भी  देखने  को  मिला  है  कि  तीर-धनुष  छापा

 तो  उसको  पतंग  की  मिसाल  दी  इसी  तरह  से  हवाई-जहाज

 को  छापा  तो  उसको  कहा  गया  कुदाल  छाप  हो  गई  यह

 किसकी  जिम्मेदारी  मैं  कहता  हूं  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  की  जिम्मेदारी

 लेकिन  साथ-ही-साथ  इलैक्शन  कमीशन  के  उसकी

 देख-रेख  में  काम  होता  इसलिए  यह  इल्जाम  मन-गढ़ंत

 बे-बुनियाट

 दूसरी  अभी  जो  श्री  आडबाणी  ने

 इल्जाम  लगाया  कि  बिहार  में  बड़ी  अफरा-तफरी  बिहार  में

 15  1995  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  184

 ऑर्डर  की  समस्या  पांच  साल  तक  यह  आयाज  उठायी  गई

 और  पांच  साल  तक  बिहार  शान्ति  के  रास्ते  पर  चल  रहा  लेकिन

 आज  महाराष्ट्र  में  जहां  सिवाय  जुल्मों-सितम
 के  कुछ  नहीं  जहां  बम-बलास्ट  जहां  शिव-सैनिक  रहते

 जहां  पर  न  जाने  कितनी  जानें  तलफ  की  जाती  न  जाने  कितना

 तशदूद  फैलता  इन  सबके  बावजूद  भी  वहां  पर  इलैक्शन  कराया

 उसी  तरह  से  मणिपुर  में  गांव  के  गांव  जला  दिए  न  जाने

 कितने  लोगों  को  और  कितने  इन्सानों  को  मौत  के  घाट  उतार  दिया

 यहां  पर  भी  इलैक्शन  करा  दिए  आ्श्र  प्रदेश  में  जो  पहले

 एक्स-चीफ  मिनिस्टर  के  घर  रिगिंग  होती  ग्रेिंग  होती  सारी  बातें

 होती  हैं  और  इलैक्शन  करा  दिए  तेलंगाना  में  कितने  अमबात  होते

 न  जाने  कितनी  जानें  तलफ  होती  न  जाने  कितने  लोगों  को

 मौत  के  घाट  उतार  दिया  लेकिन  बहां  पर  भी  इलैक्शन  होता

 मैं  एक  चीज  कहना  चाहता  आज  आर्टिकल  172  का  रिफ्रैन्स  दिया

 जा  रहा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  कोई  तशफ्फी  नहीं

 हम  लोग  तो  चाहते  थे  कि  15  मार्च  के  पहले  यह  सरकार  बन  जानी

 चाहिए  मैं  पूछना  चाहता  यह  किसकी  जिम्मेदारी  है  और  क्‍यों

 नहीं  ।5  मार्य  के  पहले  इलैक्शन  करा  लिया  पहले  फरवरी  में

 कहा  गया  कि  इलैक्शन  फिर  फरवरी  से  टालकर  लाया  गया  कि

 मार्च  में  उसके  बाद  कहा  जा  रहा  है  कि  होली  उसके

 बाद  दिवाली  है  और  उसके  बाद  मोहर॑म  एक  इतनी  बड़ी  साजिश

 गढ़ी  जा  रही  इतनी  बड़ी  साजिश  के  तहत  यह  केयरटेकर  जब

 सरकार  बन  जाती  तो  इनके  सीने  पर  सांप  लोटता  है  कि  कैसे

 केयरटेकर  गबर्नमेंट  हो  गई  मैं  यह  पूछना  चाहता  क्‍यों  नहीं  आप

 जिम्मेदारी  लादते  हैं  इलैक्शन  कमीशन  के  यूनियन  गवर्नमेंट

 किस  तरह  की  मिलीभगत  यह  सारी  दुनिया  देख  रही  आप

 किसी  की  आंख  में  धूल  नहीं  झोंक  सकते  दो-दो  महीने  तक

 इलैक्शन  चल  रहा  सारे  उम्मीदवार  थक  चुके  सरकार  थक  चुकी
 हम  लोग  थक  चुके  सारा  बसायल  बर्बाद  हो  रहा  वहां  पर

 खाने-पीने  की  चीज  मुयस्सर  नहीं  गाडियां  मुयस्सर  नहीं

 ...  बारात  नहीं  जा  शादियां  नही  हो  एक

 मसकरापन  बना  दिया  गया  है  और  उसके  नाद  172  और  162  कहा

 जाता

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुमताज  यह  जानिये  कि  यह  संसद

 आप  मतदाताओं  के  सामने  नहीं  बोल  रहे

 मुमताज  अंसारी  :  केयरटेकर  गवर्नमेंट  के  लिए  हम  लोग

 कभी  तैयार  नहीं  हम  लोग  तो  चाहते  थे  वहां  की  सरकार  बनी  रहे

 यह  ईमानदारी  का  तकाजा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुमताज  मैंने  आपको  अपनी  बात
 कहने  का  मौका  दिया

 मुमताज  अंसारी  :  यह  सारी  इलैक्शन  कमिशन  की

 जिम्मेदारी  थी  कि  15  मार्च  के  पहले  यह  सरकार  बन  जानी  चाहिए
 थी।*

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  सदन  के  दो  बहुत  ही
 यरिष्ठ  सदस्यों  ने  बिहार  के  बारे  में  तथाकथित  संविधानिक  अनौचित्य

 अथवा  संकट  का  प्रश्न  उठाया

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हम  चुनावों  के  बारे  में  किस  सीमा

 तक  चर्चा  कर  सकते  जबकि  हम  कहते  हैं  कि  पूरे  अधिकार  मुख्य
 निर्वाचन  आयुक्त  के  पास  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  यही  कहते

 परन्तु  उसके  साथ  ही  ये  चाहते  हैं  कि  सभा  में  इसकी  चर्चा  की

 जहां  तक  चुनाव  चिन्ह  के  होने  या  ना  होने  की  बात  यह  काम

 न  तो  प्रधान  मंत्री  का  ह ैऔर  न  ही  यहां  बैठे  किसी  सदस्य  यह

 देखना  कि  चुनाव  के  मत  पत्र  ठीक  प्रकार  निर्बाघन  आयोग  का

 काम  और  जैसा  कि  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  शिकायत  की  है  कुछ
 उन  कही  गई  बातों  की  व्याख्या  की  जाए  या  यह  चर्चा  और  निर्णय

 हम  यहां  कैसे  कर  सकते  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  इस  आधार

 पर  बर्खास्त  की  जा  सकती  है  कि  निर्वाचन  आयोग  मत  पत्र  ठीक  से

 छापने  में  असफल  रहा  यह  संविधान  का  मजाक

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  का  कहना  है  कि  निर्णय  की  घोषणा

 सदन  के  बाहर  की  गई  मेरा  कहना  है  कि  यह  सरकार  बहुत  कम

 सही  काम  करती  यह  एक  अवसर  है  जब  उसने  सही  काम  किया

 यह  निर्णय  करना  केन्द्र  सरकार  का  काम  नहीं  राज्यपाल  के

 निर्णय  की  घोषणा  यहां  संसद  में  करना  आवश्यक  नहीं  ससंद

 के  अधिकार  यह  मांग  अवश्य  करते  हैं  कि  सदन  को  विश्वास  में  लिया

 जाना  चाहिए  कि  यह  निर्णय  लिया  गया  यदि  आपने  राज्यपाल  को

 कोई  निर्देश  दिए  उन्हें  बताना  आवश्यक  इसलिए  विशेषाधिकारों

 के  हनन  का  प्रश्न  उठ  ही  नहीं

 अनुच्छेद  172  के  अन्तर्गत  विधान  सभा  अपना  कार्यकाल  नहीं

 बढ़ा  जैसे  कि  संसद  आपातकाल  में  कर  सकती  हमने  अपने

 देश  में  ऐसा  किया  हमने  ऐसा  कानून  पास  किया  मैं  मानता  हूं

 कि  विधान  सभा  अपना  कार्यकाल  नहीं  बढ़ा

 अनुच्छेद  172  और  168  को  अनुच्छेद  156  के  साथ  पढ़ना

 जिसमें  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  की  व्यवस्था  है  और  राष्ट्रपति

 *  काय॑बाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 24  1916  होने से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  186

 शासन  लागू  करने  के  साथ  यह  व्यवस्था  है  कि  सदन  के  प्रति  जवाबदेह

 हुए  बिना  मंत्रिमण्डल  महीने  के  लिए  रह  सकता  इसलिए  मैं  नहीं
 जानता  कि  संविधानिक  संकट  किस  प्रकार  हो  सकता  इस  देश  में

 ऐसे  अनेक  उदाहरण  जब  सरकारों  को  कार्यवाहक  सरकार  बनाए
 रखा  गया  जबकि  वहां  विधान  सभा  नहीं  इसके  अलावा  स्वयं  संसद
 में  ऐसा  हुआ  है  जबकि  अनुच्छेद  168  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं
 केरल  से  लेकर  पश्चिम  बंगाल  तक  ऐसा  अनेक  बार  हुंआ  आज
 क्योंकि  यह  बिहार  का  मामला  है  और  कुछ  मित्र  श्री  लालू  प्रसाद  यादव
 का  नाम  तक  नहीं  सुनना  चाहते  तो  क्‍या  जहां  तक  संविधान  की

 व्यवस्था  लागू  करने  का  प्रश्न  ऐसा  रवैया  अपनाना  तब
 क्या  हम  ऐसे  मामले  में  अलग-अलग  मामले  के  लिए  तदथ  निर्णय

 ले  सकते  संविधान  की  व्याख्या  इस  बात  पर  निर्भर  नहीं  कर  सकती

 कि  आप  किसी  मुख्य  मंत्री  को  चाहते  हैं  अथबा  यदि  हम  ऐसा
 करते  हैं  तो  वह  इस  देश  में  एक  बड़ी  ही  दुख:ट  स्थिति

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  का  कहना  है  कि  इस  मामले  में  निर्णय

 लेने  के  राजनीतिक  कारण  यहां  राजनीति  के  अलाबा  और  किया

 क्या  जा  रहा  एक  राजनीतिक  ही  होना  इसका  राजनीतिक

 पहलू  है  यह  बहुत  कुछ  एक  राजनीतिक  मुद्दा  भी  संविधान

 में  यह  व्यवस्था  है  कि  चुनाव  कराने  और  उसकी  निगरानी  कराने  के

 लिए  एक  प्राधिकरण  विधान  सभा  के  समाप्त  होने  की  अबधि  का

 ज्ञान  होने  पर  यह  कराना  उसका  काम  उसने  चुनाव  कराने

 की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  आज  बिहार  में  कानून  और  व्यवस्था  का

 भार  किस  पर  उस  व्यक्ति  ने  सब  कुछ  अपने  ऊपर  ले  लिया

 उसने  हमारी  पार्टी  के  कार्यकर्त्ताओं  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  एक

 जिलाधीश  को  पूर्णिया  भेजा  मार्क्सवादी  कार्यकर्त्ताओं  को  पकड़ा  जा

 रहा  है  क्योंकि  वहां  एक  मार्क्सवादी  उम्मीदवार  उसने  एक  व्यक्ति

 को  चुन  उसे  जिलाधीश  बनाया  मैंने  यह  मामला  यहां  नहीं

 उठाया  है  क्योंकि  यह  वह  मंच  नहीं  हैं  जहां  इस  प्रश्न  का  निर्णय  हो

 कोई  उसकी  चर्चा  नहीं  हमने  की  अन्य  स्थानों  में  भी

 हमने  इसकी  चर्चा  की  पर  यहां  कोई  भी  इस  सारे  नाटक  के  मुख्य

 सूत्रधार  की  बात  नहीं  बह  तथाकथित  संविधानिक  प्रावधानों  के

 अन्तर्गत  संरक्षण  लिए  हुए  वह  जे  शक्तियां  याहता  है  जो  उच्चतम

 न्यायालय  उसे  देने  से  बार-बार  मना  कर  चुका  उसके  अनेक

 आदेशों  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  रद्द  किया  बह  चुनाव  रोक  रहा

 वह  आदेश  दे  रहा  जह  देश  की  सिविल  सेवा  के  सभी  अधिकार

 हथियाना  चाहता  राज्य  की  प्रशासनिक  सेवा  भी  उसके  नियंत्रण  में

 उच्चतम  न्यायालय  उसे  बार-बार  सही  कर  रहा  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णयों  को  वह  नकार  नहीं  इसलिए  मैं  यह  मानने

 को  लैयार  कि  बह  व्यक्ति  जो  कुछ  करता  है  यह  ऐसा  है  जिस

 पर  उंगली  नहीं  उठाई  जा  सकती  अथवा  जिसे  चुनौती  नहीं  दी  जा

 चुनौती  दी  गई  मैं  आशा  कर  रहा  था  कि  उच्चतम

 न्यायालय  निर्णय  दे  आशा  है  उसे  उसके  स्थान  पर  पहुंचा  दिया

 कब  और  क्या  निर्णय  देना  है  यह  उच्चतम  न्यायालय
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 का  काम  मैं  उसके  बारे  में  कूछ  नहीं  कह  परन्तु  मेरा  इतना

 कहना  है  कि  संविधान  के  प्रावधान  असफल  नहीं  राज्यपाल  को

 अधिकार  प्राप्त  है और  बह  सही  भी  अन्यथा  यह  और  कुछ  नहीं

 संविधान  और  लोकतंत्र  का  मजाक  बन  कर  रह  जाता  यदि  एक

 निर्वाचित  सरकार  को  इस  कारण  समाप्त  होने  दिया  जाता  क्योंकि

 निर्वाचन  आयुक्त  ने  अपनी  सोच  के  कारण  विधान  सभा  की  अवधि

 समाप्त  होने  की  स्थिति  पैदा  कर  दी  यह  तरीका  प्रत्येक  राज्य  में

 अपनाया  जा  सकता  परन्तु  भारत  का  संविधान  यह  नहीं

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  संविधान  की  व्याख्या  उस  रूप

 में  नहीं  की  जाएगी  जिस  रूप  में  श्री  आडबाणी  ने  की  मैं  नहीं  जानता

 कि  इस  मामले  में  भारत  सरकार  की  क्‍या  भूमिका  रही  परन्तु

 राज्यपाल  ने  सही  निर्णय  लिया  यदि  श्री  नरसिंह  राब  ने  उसे  सलाह

 दी  है  तो  सही  सलाह  दी  मैं  उनका  धन्यवाद  करता  धांधली  होगी

 या  नहीं-मैं  आशा  करता  हूं  धांधली  नहीं  लोगों  को  स्वतंत्र  और

 निष्पक्ष  रूप  से  मतदान  करने  दिया  जाना  परन्तु  यदि  धांधली

 होती  है  तो  निर्वाचन  आयोग  को  निर्णय  लेना  उसने  कई

 मामलों  में  पुनः  मतदान  के  आदेश  दिए  इसका  निर्णय  कौन

 धांधली  हो  सकती  इसलिए  चुनाव  नहीं  तब  स्थिति  क्या

 होगी  ?  श्री  आडवाणी  और  श्री  चन्द्रजीत  यादव  के  अनुसार  इस  स्थिति

 में  चुनाव  किसी  भी  प्राधिकार  के  अन्तर्गत  हो  सकते  पर  ये  किसके

 अधिकार  अन्तर्गत  प्रत्येक  मतदान  केन्द्र  की  निगरानी  के  लिए

 आपको  कितने  शेषन  चाहिएं  2?  समझ  में  नहीं  आता  हो  क्या  रहा

 सुरक्षा  बल  तैनात  करना  उसका  काम  वह  यह  बनता  रहा  है  कि

 कितने  और  कहां  सुरक्षा  बल  तैनात  किए  इस  व्यक्ति  ने  बिहार

 का  प्रशासन  अपने  हाथ  में  ले  लिया  इसलिए  हमें  कोई  अलग  रवैया

 नहीं  अपनाना  क्योकि  मेरे

 मित्र  श्री  आडवाणी  और  श्री  चन्द्रजीत  श्री  लालू  प्रसाद  यादव

 को  नहीं

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  बिल्कुल  यह  कहना  गलत

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ठीक  यदि  मैं  गलत  मैं  अपने

 आपको  सही  करता  हूं  कि  वह  अनचाहे  व्यक्ति  नहीं

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  आपने  यह  नहीं  बताया  कि  मुख्य  निर्वाचन

 अधिकारी  का  कहना  है  कि  बिहार  सरकार  परिवहन  सुविधा  नहीं  दे  रही

 सहयोग  नहीं  दे  रही  है  और  सुरक्षा  बल  तैनात  नहीं  कर  रही

 आपने  यह  सब  क्‍यों  नहीं  यह  भी  संविधानिक  संकट

 संविधान  में  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  की  व्यवस्था  अपने  मित्र  की

 सुविधा  के  लिए  यह  अनुच्छेद  यहां  उद्धत  करना  चाहता

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कृपया  अध्यक्ष  महोदय  से  अनुमति

 मुझे  अपनी  अन्तिम  बात  पूरी  करनी

 श्री  चन्द्रजीत  यादथ  :  क्या  आप  आधा  मिनट  का  मौका

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  का  कहना  है  कि  कोई  संविधान  संकट  नहीं

 मैं  कहता  हूं  कि  संकट  है  क्योंकि  लोकतंत्र  में  सबसे  मूलभूत  बात  है

 15  1995  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  188

 स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  अनुच्छेद  324(1)  में  कहा  गया  है  :

 संविधान  के  अधीन  संसद  और  प्रत्येक  राज्य  के

 विधान-मंडल  के  लिए  कराए  जाने  वाले  सभी  निर्वाचनों
 के  लिए  तथा  राष्ट्रपति  और  उपराष्ट्रपति  के  पर्दो  के लिए
 निर्वाचनों  के लिए  निर्वाचक-नामाबली  तैयार  कराने  का

 और  उन  सभी  निर्वायनों  के  संचालन  का

 निदेशन  और  नियंत्रण  एक  आयोग  में  निहित  होगा
 इस  संविधान  में  निर्वाचन  आयोग  कहा  गया

 खण्ड  6  में  कहा  गया  तथा  इसमें  कारणबश  ही  प्रधान  मंत्री  और

 मुख्य  मंत्री  के  नाम  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  इसमें  कहा  गया

 निर्वाचन  आयोग  ऐसा  अनुरोध  करे  राष्ट्रपति
 या  किसी  राज्य  का  राज्यपाल  निर्वाचन  आयोग  या

 प्रादेशिक  आयुक्त  को  उतने  कर्मचारिवृंद  उपलब्ध

 कराएगा  जितने  खंड  (1)  द्वारा  निर्वाचन  आयोग  को  सौंपे

 गए  क्त्यों  के  निर्वहन  के  लिए  आवश्यक

 बिहार  सरकार  द्वारा  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए  वहां
 संविधानिक  संकट

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  कौन  कहता

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  संविधान  कहता

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  ऐसा  उसने  कहां  कहा

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  ऐसा  इस  अनुच्छेद  में  कहा  गया  कृपा
 कर  इसे

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  यह  गलत

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  उन्होंने  यह  कहा  प्रधान  मंत्री  कहें  कि

 ऐसा  नहीं  कहा  गया  भारत  सरकार  इस  आशय  का  बक्‍्तव्य  दें  कि

 राज्यपाल  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  उनकी  क्या  सूचना  है और  जो  आरोप

 मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  ने  लगाए  हैं  वे  सही  हैं  या  सरकार  इस
 सम्बन्ध  में  सदन  में  स्पष्ट  बयान  श्री  चटर्जी  मुझे  बोलने  का  अवसर

 देने  के  लिए  धन्यवाद  ...

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  सोमनाथ  जी  नाराज  पर  मेरी

 डिमांड  तो  यह  है  कि  ...

 सोमनाथ  जी  के  अनुसार  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्‍त  ने  इस  समय

 राज्य  का  प्रशासन  एक  तरह  से  अपने  हाथ  में  ही  ले  लिया  इसके
 बजाय  मैं  तो  यह  कह  रहा  हूं  कि  प्रशासन  केन्द्र  सरकार  के  हाथ  में  क्यों

 .  न  दे  दिया  मैं  उन  पर  विश्वास  करने  को  तैयार  क्‍योंकि  ऐसी
 समस्या  विश्व  भर  में  कहीं  पैदा  नहीं  जहां  लोग  यह  क्योंकि

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  है  ये  सरकार  पर  स्थतंत्र  और  निष्पक्ष

 चुनाव  कराए  जनाने  के  लिए  विश्वास  नहीं  करते  ।  यह  बड़ी  ही

 असाधारण  स्थिति  इसमें  किसी  व्यक्ति  के  विरूद्ध  पूर्वागृह  की  बात
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 नहीं  यह  एक  सरकार  का  मूल्यांकन  है  और  उसी  आधार  पर  प्रत्येक

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  इसलिए  जब  सोमनाथ  जी  कहते  हैं  कि  उन्हें

 मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  की  कार्रवाई  पर  आपत्ति  ह ैऔर  वह  यह
 सोचते  हैं  कि  उन्होंने  राज्य  सरकार  का  प्रशासन  वास्तव  में  अपने  हाथ
 में  ले  लिया  मैं  भी  इसी  टृष्टि  से कहता  हूं  कि  यह  बेहतर  होगा  जो

 प्रशासन  श्री  नरसिंह  श्री  शुक्ल  जी  और  केन्द्र  सरकार  को

 सौंप  दिया  हम  उन  पर  विश्वास  करने  को  तैयार  क्‍योंकि  देश

 के  किसी  अन्य  भाग  महाराष्ट्र  में  गुजरात  में

 यो  महाराष्ट्र  की बात  कर  रहे  थे  कि  किसी  ने  यह  डिमांड  नहीं

 की  कि  प्रैसीडेंट  रूल  नहीं  होगा  तब  तक  फ्री  एंड  फेयर  इलेक्शन  नहीं

 लेकिन  बिहार  के  बारे  में  सब  लोगों  का  मत  है  और  मैं  जानता

 हूं  और  सैंट्रल  गवर्नमेंट  के  मिनिस्टर  मुझे  कहते  हैं  कि  वहां  पर  प्रैसीडेंट

 रूल  छः  महीने  पहले  लगाना  चाहिए  था  आज  लेकिन  आज  मुझे
 आश्चर्य  इस  पर  होता  है  कि  प्रैसीडेंट  रूल  न  लगाना  और  पांच  साल

 की  समाप्ति  के  बाद  भी  सरकार  का  चलते  रहना-इस  पर  मुझे  आपत्ति

 प्रथान  मंत्री  नरसिंह  :  आडवाणी

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  प्रधान  मंत्री  को  चाहिए  कि  थे  आडवाणी

 जी  द्वारा  उनमें  विश्वास  व्यक्त  करने  के  लिए  उनका

 आभार  व्यक्त

 श्री  नरसिंह  राज  :  इस  समय  सब  ओर  से  मुझमें  विश्वास

 व्यक्त  किया  जा  रहा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यदि  आपको  यह  प्रमाण  पत्र  चाहिए  तो

 ठीक  इसे  प्राप्त  कर  आप  जो  चाहें  कर  सकते  मेरे  मित्र  श्री

 आडबाणीजी  ने  कहा  कि  सभी  बिहार  में  राष्ट्रपति  शासन  चाहते

 यह  सही  नहीं  यहां  मेरे  कुछ  मित्रों  का  वह  व्यक्ति  कुछ  नहीं

 बिगाड़

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  यहां  उनका  जिक्र  न

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैंने  किसी  का  नाम  नहीं  लिया  अब

 उसी  व्यक्ति  ने  ।।  तारीख  को  चुनाव  कराए  जाने  की  अनुमति  दी

 उसने  आज  होने  बोले  चुनावों  की  अनुमति  दी  उसने  चुनाथों  की

 वह  तारीख  निश्चित  की  है  जिसके  बारे  में  हमने  कल  कहा  था  कि  यह

 मनमाना  निर्णय  अब  बही  व्यक्ति  सोचता  है  कि  चुनाव  कुछ

 पूर्व-शर्तों  क ेतहत  कराए  जा  सकते  हमें  ऐसा  ही  बताया  गया

 परन्तु  श्री  आडवाणी  आप  उससे  भी  सहमत  नहीं  आप  उससे  भी

 सहमत  नहीं  हैं  जो  संविधान  के  अन्तर्गत  तय  किया  गया  वह  कह

 सकता  था  कि  चुनाव  नहीं  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  तक

 उसका  कहना  था  कि  बिना  फोटो  पहचान  पत्र  के  चुनाव  नहीं

 उच्चतम  न्यायालय  ने  उसके  इस  फैसले  को  गलत  माना  और  कहा  कि
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 ऐसा  आदेश  वह  जारी  नहीं  कर  तब  आपने  उसकी  प्रशंसा  की
 क्योंकि  आप  समझते  थे  कि  मतदाता  सूची  के  सम्बन्ध  में  आपकी

 मदद  इसलिए  यह  कह  रहा  था  कि  एक  मामले  अथवा  दूसरे
 मामले  के  तथ्यों  क ेआधार  पर  संविधान  की  व्याख्या  के  सम्बन्ध  में

 तदर्थ  रवैया  नहीं  अपनाना  यह  खतरनाक  स्थिति  इसलिए
 मेरा  कहना  है  कि  समय  की  यह  मांग  है  और  संविधान  की  भी  यही

 मांग  है  कि  इस  सरकार  को  चालू  रहने  दिया  जाए  और  मुझे  यह  आशा

 है  कि  यह  सरकार  पुनः  शपथ  लिए  जाने  और  श्री  लालू  प्रसाद  यादज
 के  बिहार  में  फिर  से  मुख्यमंत्री  बनने  तक  चालू

 श्री  चन्द्रशेख्वर  :  अध्यक्ष  सोमनाथजी  ने  एक
 अच्छी  बात  कही  कि  यहां  पर  सारी  चीजों  पर  चर्चा  नहीं  हो सकती  कि

 चुनाव  कैसे  चुनाव  आयुक्त  कैसे  हालांकि  उन्होंने  स्वयं  उसकी

 चर्चा  उस  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहना  लेकिन  एक  बात

 जरूर  कहना  याहता  हूं  जो  चन्द्रजीतजी  ने  उसका  जवाब  प्रधान

 मंत्रीजी  को  देना  क्‍या  राज्यपाल  महोदय  ने  आपको  कहा  है  या

 नहीं  कि  बिहार  की  सरकार  उनके  साथ  इस  मामले  में  सहयोग  नहीं  कर

 रही  क्‍या  यह  सही  है  या  नहीं  कि  हमारी

 और  दूसरे  राज्यों  की  पुलिस  फोर्स  के  अधिकारियों  ने  आपको

 सूचना  दी  आपके  सूचना  सूत्रों  के  कि  कि  उनको  कोई
 कार्य  नहीं  सौंपा  जा  रहा  जे  बेकार  सड़कों  पर  घूम  रहे  यह

 आपको  खनर  है  कि  नहीं  कि  बिहार  में  क्‍या

 अध्यक्ष  मैं  बड़े  विनम्र  शब्दों  में  प्रधान  मंत्री  से  निवेदन

 करना  चाहूंगा  कि  तुरन्त  एक  पक्ष  के  या  दूसरे  के  राजनैतिक  लाभ  के

 लिए  हम  ऐसी  स्थिति  पैदा  न  कर  दें  कि  कल  पैरा-मिलिटरी

 आर्गेनाइजेशन  के  लोग  कहीं  जाने  से  इनकार  कर  दें  और  जाकर  कहें

 कि  हमे  वहां  केबल  दर्शक  मात्र  बनाकर  रखा  जाता  यह  बात

 जग-जाहिर  प्रधान  मंत्रीजी  को  भी  यह  बात  मालूम  मैं  यह  बात

 पूरी  जिम्मेदारी  के साथ  कह  रहा  क्या  यह  बात  प्रधान  मंत्रीजी  को

 मालूम  है  कि  नहीं  कि  6  महीने  पहले  राज्यपाल  महोदय  ने  और

 इंटेलिजेंस  ब्यूरो  के  लोगों  न ेउनसे  कहा  कि  बिहार  की  स्थिति  न  केबल

 सामान्य  बल्कि  सारी  सीमाओं  को  पार  कर  गई  अनिर्णय  की

 यह  स्थिति  कि  चुनाव  कल  होंगे  या  मैं  नहीं  समझता  कि  संविधान

 का  इसमें  बड़ा  विश्लेषण  हो  रहा  लालू  प्रसाद  पांच  दिन  के

 बहुमत  से  चुनकर  आ  जायेंगे  और  पांच  दिन  मुख्य  मंत्री  नहीं  रहेंगे  तो

 देश  का  क्या  बिगड़  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती

 बड़े  जोरों  से कहा  जाता  है  कि  निष्पक्ष  चुनाज  हो  रहे  पांच  टिन  के

 बाद  जे  सारी  ग्लोरी  के  साथ  आ  फिर  व्यर्थ  इतनी  चिन्ता  क्‍यों

 की  जा  रही  अगर  सरकारी  मशीनरी  का  इस्तेमाल  चुनाव  के  लिए

 नहीं  हो  रहा  इसका  कोई  जवाब  देने  वाला  नहीं

 अध्यक्ष  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  बिहार  के

 सारे  अखबारों  बिहार  की  एक-दो  नहीं  दस  एजेंसीज  ने  कहा  है  कि

 हमें  यहां  पर  व्यर्थ  भेजा  गया  क्या  यह  संसद  की  जिम्मेदारी  नहीं

 होती  कि  हम  इस  बात  को  देखें  कि  जिन  सुरक्षा  बलों  के  बल  पर  हम
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 इस  देश  की  सुरक्षा  करना  चाहते  जिनके  दम  पर  जिषम  परिस्थितियों

 का  सामना  करना  चाहते  हैं  उनके  द्वारा  खुले  आम  सार्बजनिकरूप  से

 कहा  जाता  है  कि  हमें  वहां  बेकार  रखा  गया  क्‍या  यह  सही  नहीं

 है  कि  सारे  नियमों  के  बाबजुद  जिलाधिकारी  खुद  पोलिंग  बूथ्स  पर  कब्जा

 करा  रहे  उसके  बाद  भी  इस  सरकार  के  पांच  दिन  न  बने  रहने  से

 कौन-सा  संबिधान  दूट  रहा  लोकशाही  टूट  रही  य ेसब  भाषण

 जब  सोमनाथजी  जैसे  बरिष्ठ  नेता  देते  हैं  तो  मुझे  बड़ा  आश्चर्य  होता

 है  कि  संसदीय  जनतंत्र  की  कोई  मर्यादा  हमारे  मन  में  है  या

 अध्यक्ष  मैं  संविधान  का  विशेषज्ञ  नहीं

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यही  बात  मैं  कह  रहा  संविधान  की

 व्याख्या  श्री  लालू  प्रसाद  यादव  को  दिमाग  में  रखकर  की  जा  रही

 ऐसा  नहीं  किया  जा  मैं  यही  कह  रहा

 श्री  चन्द्रशेखर  :
 जो  पहली  परिस्थितियां  में  नहीं

 लेकिन  विधान  सभा  आज  खत्म  हो  रही

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  हो  चुकी

 श्री  चन्द्रशेखर  :  देश  खत्म  हो  रहा  विधान  सभा  तो  बाद  में

 उसके  बाद  क्‍यों  उनको  बनाये  रखा  इसमें  संविधान  का

 इंटरप्रिटेशन  कया

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आडवाणीजी  से

 श्री  चन्द्रशेखर  :  मैं  नहीं  आडवाणीजी  हों  या  आप

 श्री  राजेश  कुमार  :  नहीं  रखने  से  कुछ  नहीं  होता  तो

 बनाये  रखने  से  कौन-सा  आसमान  नीचे  गिर

 श्री  चन्द्रशेखर  :  अध्यक्ष  इनको  मैं  कहना  नहीं
 लेकिन  यह  सवाल  पूछ  रहे

 श्री  मुमताज  अंसारी  :  आप  जो  आज  कह  रहे  हैं  तो  क्यों  नहीं
 पहल  चूनाव  करा

 श्री  चन्द्रशेख्वार  :  सह  अलग  बात

 श्री  मुमताज  अंसारी  :  क्या  कांस्टीटयूशनल  क्राइसेज  क्रिएट
 किया  क्‍यों  लालू  यादत  पर  अटैक  किया  जा  रहा

 क्यों  इस  तरह  से  परम्परा  की  दुह्ााई  दी  जा  रही  मैं  यह  पूछना
 चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्लीज  बैठ  आप  इस  प्रकार  से

 बोलकर  कि  क्‍या  हो  रहा  उसका  ऐविडेस  मत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्लीज  सिट  डाऊन
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 श्री  चन्द्र  शेखर  :  अध्यक्ष  इतनी  उत्तेजना  का  मेरे  ऊपर

 कोई  असर  होने  वाला  नहीं

 श्री  राजेश  कुमार  :  अध्यक्ष  महोदय

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  बैठ

 श्री  चन्द्र  शेखर  :  अध्यक्ष  मैं  इन  बातों  को  उठाना  नहीं

 चाहता  था  लेकिन  इन  लोगों  ने  सबाल  उठाया  है  इसलिये  मेरे  लिये  उत्तर

 देना  जरूरी  उस  सरकार  के  रहने  से  वह  होगा  जिसका  जिक्र  अभी

 श्री  सोमनाथ  जी  ने  किया  कि  पूर्णिया  में  दूसरा  कलेक्टर  इससे
 जो  नौकरशाही  जो  ब्यूरोक्रेसी  उसके  मनोबल  पर  क्‍या  असर

 उसके  रहने  से  दूसरा  असर  यह  पड़ेगा  कि  हमारी  पैरा-मिलिट्री
 आर्गनाईजेशन  के  लोगों  के  मन  में  संदेह  और  अविश्वास  पैदा

 इलेक्शन्स  क्यों  नहीं  अचानक  तो  यह  सब  हुआ
 पिछले  6  महीने  से  यह  चर्चा  चल  रही  है  कि  वहां  पर  चुनाव  देर  से

 इसका  भी  जवाब  प्रधान  मंत्रीजी  को  टेना  होगा  कि  क्‍यों  नहीं

 मुख्यमंत्री  और  चुनाव  आयुक्त  से

 श्री  राजेश  कुमार  :  पहले  मुख्यमंत्री  तो  मिले  थे  कि  चुनाव  हो

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  छः  महीने  पहले  क्यों  नहीं

 श्री  चन्द्र  शेखर  :  हमारे  दादा  बहुत  समझदार  व्यक्ति  असल

 में  जही  होना  चाहिये  था  जो  आप  कह  रहे  हैं  जिसे  मैं  नहीं

 बह  समझदारी  को  बात  आपको  प्रधान  मंत्री  को  बताना  चाहिये

 यदि  महीने  पहले  यह  समझदारी  किये  होते  तो  देश  में  संकट  नहीं

 इसलिये  आप  सही  बात  कह  रहे  कभी-कभी  गलती  से  सही

 बात  निकल  जाती

 अध्यक्ष  इसलिये  इन  बातों  को  छोड़  दिया  जाये  तो  जो

 .  बिहार  में  आज  हो  रहा  चाहे  जिस  तरह  से  विवाद  उठाया  जा  रहा

 इसमें  श्री  लालू  प्रसाद  यादव  का  व्यक्तिगत  सवाल  नहीं  है  लेकिन

 जिस  तरह  से  वहां  शासन  चल  रहा  है  और  जिस  तरह  से  विवाद  को

 बढ़ाया  जा  रहा  है  उसके  परिणाम  बहुत  ही  भयावह  होने  बाले

 चुनाव  के  बीच  में  और  उसके  बाद  भी  प्रधानमंत्री  को  पूरा  अधिकार

 उनको  राज्यपाल  ने  सलाह  दी  या  इनकी  सलाह  पर  राज्यपाल  ने  यह

 बात  की  लेकिन  जो  हो  रहा  उससे  न  केवल  बिहार  का  बल्कि  सारे

 राष्ट्र  का  अहिल  होने  वाला

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना

 चाहती

 .  श्री  नरसिंह  राव  :  यदि  आप  चाहते  कि  अन्य  सदस्य  इस

 सम्बन्ध  में  तो  उन्हें  बोलने  उनके  बाद  मैं  बोलूंगा  मुझे  बहुत

 कम कहना  परन्तु  कुछ  कहना
 अवश्य

 *  कार्यवाही  बृतान्त  में  सम्मिलिल  नहीं  किया
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 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नियमित  चर्चा  नहीं  मैंने  इसकी

 अनुमति  दे  दी  पर  मान  लीजिए  एक  पार्टी  एक  राज्य  से  बहुत
 अधिक  सदस्य  बोलना  क्‍या  उन्हें  अनुमति  दी

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  चर्चा  का  विषय  यह  नहीं  मुद्दा  यह  है
 आडबाणीजी  और  चन्द्रशेखरजी  ने  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जेनाजी  को  बोलने  की  अनुमति  देता

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  श्री  लालू  प्रसाद  यादव

 चुनाव  होने  तक  कार्यबाहक  मुख्यमंत्री  बनने  के  इच्छुक  है  या
 प्रश्न  यह  है  कि  चुनाव  15  तारीख  से  पहले  क्‍यों  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  चुनाव  किसे  कराने  हैं  7  क्‍या  चुनाव  सरकार

 को  कराने

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  प्रश्न  यह  है  कि  चुनाव  क्‍यों

 ._  अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दें  कि  चुनाव
 कौन

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  विधान  सभा  अवधि  समाप्त  होने  से  पहले

 चुनाव  कराने  की  संवैधानिक  जिम्मेदारी  निवांचन  आयोग  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  इस  प्रश्न  का  उत्तर  कौन

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  में  कल  भी  यही  कह  रहा  था  कि  चुनाव

 जानबुझ  कर  टाले  गए  क्योंकि  लालू  प्रसाद  यादव  पहचान  पत्र  के  मुद्दे
 को  लेकर  उच्चतम  न्यायालय  मुद्दा  कानून  और  व्यवस्था  का  नहीं

 मुद्दा  ह ैपहचान  पत्र  पहचान  पत्र  नहीं  होंगे  तो  चुनाव  नहीं

 यह  कहना  था  निबचिन  आयोग  का  तथा  इसे  श्री  लालू  प्रसाद  यादत

 ने  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दी और  उच्चतम  न्यायालय  ने  फैसला

 दिया  कि  बिना  पहचान  पत्र  के  चुनाव  हो  सकते  इस  प्रकार  अहं

 का  टकराव  हो  गया  जिसमें  एक  और  निर्बांचन  आयोग  था  ओर  दूसरी
 और  मुख्य  मंत्री  श्री  लालू  प्रसाद

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  एक  मिनट  के  लिए  पहले  मेरी  बात

 आप  जानते  हैं  कि  अच्छी  चर्चा  चल  रही  हम  केवल  मुद्दे  तक

 ही  सीमित  दोनों  पक्षों  के  पास  अच्छे  तर्क  में  किसी  का  पक्ष

 नहीं  ले  पर  एक  तक॑  दिया  है  कि  सरकार  को  बनाए  रखने  में

 न्यायोचित  क्‍या

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  लालू  सरकार  को  बनाए

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  यह  पूरी  तरह  से  एक  संविधानिक  मामला

 है  जिसका  निर्णय  राज्यपाल  कर  सकते  हैं  और  राज्यपाल  ने  अन्ततः

 अपना  निर्णय  दे  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दा  यह  है  कि  यदि

 अन्तिम  क्षण  में  चुनाबों  क ेबीच  आप  अपना  निर्णय  बदलते  हैं  तो  क्‍या

 होता

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  अब  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  बिहार  में  कानून

 और  व्यवस्था  की  स्थिति  इतनी  खराब  है  तो  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्‍त

 हे
 24  1916  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  194

 अनिश्चित  काल  के  लिए  चुनाव  स्थगित  कर  सकते  वह  कह  सकते
 हैं  ऐसी  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  चुनाव  नहीं  करा

 जबकि  वे  कभी  कहते  हैं  कि  आज  चुनाव  हो  सकते  हैं  और
 अगले  दिन  यह  कि  चुनाव  नहीं  हो  सकते  ।  कानून  और  व्यवस्था  की
 हालत  दिन-प्रति-दिन  नहीं  बदल  वे  आज  उसे  अच्छा  कल

 बुरा  नहीं  कह  निर्वाचन  आयोग  की  इस  सम्बन्ध  में  यह  व्याख्या
 अहं  के  टकराव  के  कारण  ऐसा  बे  श्री  लालू  प्रसाद  यादव  क॑
 उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  के  कारण  कह  रहे  निर्वाचन  आयोग
 का  कर्तव्य  विधान  सभा  की  अबधि  समाप्त  होने  से  पहले  चुनाव  कराना

 ऐसा  ना  कराने  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  ऐसा  नहीं  है  कि  श्री

 लालू  प्रसाद  यादव  5-7  दिन  के  लिए  कार्यवाहक  मुख्यमंत्री  यने  रहना
 चाहते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  विधान  सभा  को  अधि
 समाप्त  होने  के  बाद  सरकार  के  बने  रहने  का  क्या  औधित्य  हे  2

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  प्रश्न  यह  कि  चुनाव  15  तारीख  से  पहले
 क्यों  नहीं  कराए  गए

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  प्रश्न  औधित्थ  का  नहीं  बरन्‌  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  संविधान  के  प्रावधानों  को  लागू  करने  का  आपको  प्रत्येक

 मामले  के  तथ्यों  की  जांच  करनी  होगी  यहां  एक
 निर्याचन  सरकार  संविधानिक  तंत्र  ने  चुनाव  नहीं  समय  रहते

 चुनाव  कराना  उनका  काम  सरकार  को  बर्खास्त  करने  का  एक  गहा

 बनाना  सरकार  आगे  क्यों  नहीं  बनी  रह
 मात्र  अवधि  समाप्त  होना  उचित  मुद्दा

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमनाथ  जी  यह  मामला  बड़ा  ही  पेचीदा

 इसके  दो  पक्ष  हम  इस  पर  बिचार  कर  एक  निर्णय

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  चुंकि  अध्यक्ष  महोदय  ने  टिप्पणी  की  /

 मेरा  विनम्र  निवेदन  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  एक  बात  कही  यदि  आप  चर्चा  कर

 रहे  हैं  तो उस  बात  का  उत्तर  मै ंएक  और  बात  कह  रहा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  औचित्य  मामले  के  गुणदोष  पर  आधारित

 हो  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कैसे  कह  सकते  यदि  आप  बीच  में

 ही  अपना  निर्णय  बदल  दें  तो  क्‍या  हो  सकता  यह  दो  बातें

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कौन  होस॑  यहां  तो  होर्स  चेंज  नहीं

 हुआ  डेट  चेन्ज  हुईं



 195  बिहार  विधान-सभा  की  अवधि  समाप्त

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  अध्यक्ष  में  सीधा

 मुद्दे  पर

 आज  मुद्दा  यह  है  कि  लालू  प्रसाद  यादव  सरकार  को  कार्यवाहक

 सरकार  के  रूप  में  क्‍यों  बने  रहने  दिया  गया  है  जैसा  कि  आप  जानते

 है  संबिधान  में  कार्यवाहक  सरकार  शब्द  नहीं

 वास्तविकता  यह  है  कि  यह  ऐसी  स्थिति  जिसका  कोई

 पूर्व-उदाहरण  नहीं  मैं  संविधानिक  संकट  के  कारण  भंग  की  गई

 विधान  सभा  और  अपैनी  अवधि  पूरी  करने  वाली  विधान  सभा  में  भेद

 करता  इसलिए  यह  एक  भिन्न  स्थिति

 अब  मैं  उठाए  गए  प्रश्न  पर  आता  चुनाव  समय  पर  क्यों  नहीं

 कराए  यह  बहुत  ही  उचित  प्रश्न  यह  प्रश्न  अहं  और  दो

 व्यक्तियों  के टकराव  का  नहीं  चुनाव  समय  पर  इसलिए  नहीं  हो

 सके  क्योंकि  राज्य  सरकार  ने  जिसे  हर  सम्भव  तरीके  से  मुख्य  निर्वाचन

 आयुक्त  से  सहयोग  करना  चाहिए  अपना  सहयोग  नहीं

 यास्तव  में  इस  कारण  ऊपर  से  लेकर  नीचे  सरकारी  प्रशासनिक

 तंत्र  में  हेराफगी  कर  चुनाव  कराने  की  सम्भावना  में  रूकाबट

 उदाहरण  के  लिए  मत  पत्र  छपवाने  की  जिम्मेदारी  मुख्य  निर्वाचन

 आयुक्त  की  परन्तु  सामान्यतः  यह  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  को  सौंप

 दी  जाती  इस  यदि  ऐसा  किए  जाने  पर  सरकार  अपने  सरकारी

 प्रेस  का  उपयोग  गलत  मत  पत्र  जिसमें  मत  पत्र  की  मुख्य  बातों

 को  ही  छोड़  दिया  में  करे  तो  इसके  लिए  कौन

 इसलिए  चुनाव  समय  पर  नहीं  मैं  इसके  लिए  सरकार  को

 दोषी  मानता  निर्वाचन  आयोग  को  मौजूदा  परिस्थितियों  को  देखते

 हुए  समय-समय  पर  निर्णय  लेने  होते

 अब  मैं  आपके  तीसरे  मुद्दे  परे  आता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  मुद्दे  पर  उनके  मुद्दे  पर  ।

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  संविधान  में  विधान

 सभा  न  रहने  की  कल्पना  नहीं  की  गई  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है
 कि  इस  समय  हम  मात्र  संविधानिक  अथवा  राजनीतिक  अथवा  मतदाता

 सूची  के  प्रश्न  का  सामना  ही  नहीं  कर  रहे  हमारे  सामने  आर्थिक

 संकट  भी  मंडरा  रहा  पहली  अप्रैल  के  बाद  बिहार  में  प्रशासन  के

 बने  रहने  के  बारे  में  क्या  होने  जा  रहा  मौजूदा  समय  सारिणी  के

 हो  सकता  है  इसे  और  आगे  नढ़ा  दिया  मैं  नहीं  जानता

 कि  आज  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  चुनाव  होंगे  या  हो सकता  है  मुख्य
 निर्वाचन  आयुक्त  शेष  चुनावों  को  ओर  आगे  स्थगित  कर  इसलिए
 किसी  को  नहीं  पता  कि  बिहार  विधान  सभा  का  गठन  होगा  भी  या

 बर्तमान  परिस्थितियों  में  इसके  गठन  की  सम्भावना  नहीं  यह  संभव

 नहीं  कि  3  मार्च  के  बाद  इसकी  पहली  बैठक  ऐसी  स्थिति  में

 लेखानुदान  कौन  पास  इसका  एकमात्र  रास्ता  है  कि  यह

 अधिकार  संसद  को  सौंप  दिया  जाए  ताकि  आर्थिक  संकट  न

 मेरा  आखरी  मुद्दा  है  कि  संविधान  में  यह  शब्दावली  प्रयोग  में  लाई

 गई  है  कि  राज्य  सरकार  संबिधान  के  अनुसार  आगे  नहीं  बनी  रह

 15  1995  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्गन्ध  में  196

 चाहे  कोई  भी  जिम्मेदार  हो  और  कोई  भी  परिस्थिति

 यदि  चुनाव  नहीं  हुए  तो  वैधानिक  शून्य  पैदा  हो  जिसका

 संविधान  में  उल्लेख  नहीं  इसलिए  चुनावों  के  और  देश
 के  लिए  आवश्यक  होने  के  कारण  मेरा  कहना  है  कि  राज्य  का  प्रशासन

 संविधान  के  अनुसार  नहीं  चल  रहा

 इसलिए  मेरी  केन्द्र  सरकार  से  अपील  है  कि  वे  इस  जिम्मेदारी  को

 गम्भीरता  से  राजनीतिक  लाभ  के  लिए  दुल-मुल  नीति  न

 तथ्य  तो  यह  है  कि  जे  उत्तर  प्रदेश  के समान  राजनीतिक  स्थिति  को

 दृष्टिगत  रखते  हुए  ऐसा  कर  रहे  उन्हें  आशा  है  कि  बिहार  में  भी

 वैसी  ही  स्थिति  ऐसा  मेरा  विचार  बे  राजनीतिक  लाभ  के

 कारण  अपनी  बुनियादी  संविधानिक  जिम्मेदारी  से  कतरा  रहे  मेरा

 कहना  है  कि  उन्हें  आज  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  देना  वहां

 राजनीतिक  शून्य  नहीं  होना  चाहिए  और  न  ही  प्रशासनिक  अथवा

 आर्थिक  शून्य  ।

 एक  ऐसा  व्यक्ति  जो  लोगों  की  आंखों  में  सभी  गलत  कामों  और

 ऊपर  से  नीचे  तक  मतदाता  तंत्र  के  घोटाले  का  दोषी  चुनाव  के

 समय  प्रभारी  कैसे  बनाया  जा  सकता  जबकि  इसका  संविधानिक

 अधिकार  भी  नहीं  आप  किस  प्रकार  *...

 क्‍या  आप  ऐसा  कर  सकते  ताकि  और  चोरी  न  हो  27 इसलिए
 मैं  पूरा  जोर  देकर  सरकार  से  कहता  हूं  कि बह  अपनी  जिम्मेदारी  को

 गम्भीरता  से  ले  और  लोकतंत्र  तथा  बिहार  की  जनता  के  हित  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू

 मुमताज  अंसारी  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता

 यह  सच  है  कि  चुनाव  लोकतंत्र  का  जीवन  तंतु  है  और  अत्यावश्यक

 है  पर  मुझे  श्री  सैयट  शहाबुद्दोन  द्वारा  बिहार  सरकार  पर  लगाए  गए

 आरोपों  पर  सख्त  आपत्ति

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  आप  कैसे  कर  सकते  बे  यहां

 आलोचना  करने  के  लिए

 मुमताज  अंसारी  :  उन्होंने  अभी-अभी  कहा  कि  बिहार

 सरकार  ने  निर्वाचन  आयोग  को  कोई  सहयोग  नहीं  आप  कृपया
 देखें  कि  निर्वाचन  आयोग  के  कहने  पर  को  भी  हटा  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  यह  कार्यवाही

 बृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  बृतान्त  में  शामिल  नहीं  की  जा

 रही  है

 *  अध्यक्ष  पीठ  के  अदेशानुसुण  कार्यवाही  यृतान्त  से  निकाल  दिया
 *5  कार्यवाही  यृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  की
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मैं  श्री
 जसवन्त  सिंह  को  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  बृतान्त  में  शामिल  नहीं  की
 जा  रही  है...**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठेंगे  या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मै ंआपको  बोलने  का  अवसर  दे

 चुका

 श्री  राजेश  कुमार  :  बिहार  में  कौन  बूथ  कब्जा  करता  है  और

 कौन  नहीं  करता  है  यह  बिहार  के  लोग  जानते  हैं  न  कि  मध्य  प्रदेश

 के  बिहार  के  सांसदों  की  भी  अपनी  बात  कहने  का  अवसर

 मिलना

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  बिहार  के  ही

 मुमताज  अंसारी  :  हम  चाहते  हैं  कि  चुनाव
 निश्चित  तारीख  को  ही  ये  चुनाव  क्‍यों  स्थगित  किए

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यदि  यहां  संसद  में  यह  हो  सकता

 है  तो  अन्य  स्थानों  पर  क्‍या  हो  रहा

 1.00

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  अब  तक

 कहीं  गई  बातों  को  नहीं  दोहराऊंगा  कुछ  समय  से  हम  इस  समस्या  पर

 चर्चा  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वह  स्थान  है  जहां  आप  बुद्धि  से  लड

 सकते  मात्र  अपनी  आवाज  ऊंची  करके

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  मैं  उन  बातों  को  नहीं

 दोहराऊंगा  जो  पहले  कही  जा  चुकी  परन्तु  मुझे  उन  कुछ  पहलुओं

 पर  जोर  देना  होगा  जिनका  हम  सब  सामना  करते  मैं  अपने  मित्र

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  के  कथन  से  बहुत  प्रभावित  ऐसा  बहुत  कम

 होता  है  जब  सोमनाथजी  सरकार  की  पैरयी

 अध्यक्ष  महोदय  :  जसवन्त  हम  बड़ी  ही  असाधारण

 स्थिति  में

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  मैं  जानता

 **  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  को

 24  1916  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  198

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  कहता  है  कि  वे  सरकार
 से  सहयोग  कर  रहे  हैं  और  हरेक  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  को  कहता

 पहले  वे  कह  रहे  थे  कि  राष्ट्रपति  शासन  लागू  न  किया

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  मैं  जानता  मैं  एक  महुत  ही

 महत्थपूर्ण  बात  की  ओर  ध्यान  दिला  रहा  ये  बहुत  ही  मेधावी
 वकील  हैं  जब  ये  कहते  हैं  कि  किसी  प्रकार  का

 अनौचित्य  नहीं  किया  मैंने  सोचा  था  कि  जे  इस  बात  को  इसलिए
 बढ़ा  रहे  हैं  जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार  की  यह  एक  निरन्तर

 जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार  बिहार  में  पैदा  हुई  स्थिति  तथा  वर्तमान

 स्थिति  के  लिए  जिम्मेदार  उसकी  यह  जिम्मेदारी  दो  प्रकार  से

 विशेषकर  राज्यपाल  द्वारा  समय-समय  पर  उसे  दी  गई  सलाह  के

 सम्बन्ध  यह  बात  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  श्री  चन्द्र  शेखर  ने  कही

 थी  क्योंकि  उन्हें  इस  विषय  की  जानकारी

 मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हुं  कि  बिहार  के  राज्यपाल  केन्द्र
 सरकार  को  समय-समय  पर  सलाह  देते  रहे  ज ेउसे  बिहार  की  स्थिति

 के  बारे  में  वास्तव  में  चेतावनी  देते  रहे  तब  केन्द्र  सरकार  के  लिए

 पहले  तो  समय  पर  कार्रवाई  करना  आवश्यक  था  तथा  दूसरे  बिना  किसी

 सन्देह  जो  कुछ  भी  हो  उसकी  जानकारी  सदन  को  कल  देनी  चाहिए
 आज  उसे  बताना  चाहिए  था  कि  बिहार  के  राज्यपाल  ने  क्‍या

 सलाह  दी

 इस  समस्या  का  एक  और  आर्थिक  जटिलताओं  का  भी
 जिसका  जिक्र  मेरे  मित्र  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  न ेकिया  यह  बात  कल

 भी  कही  गई  हमने  पूछा  था  सरकार  ने  संसदीय  कार्य

 मंत्री  के  माध्यम  से  बताया  था  :  हम  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लेने

 में  असमर्थ  हैं  क्योंकि  यह  बड़ा  ही  जटिल  मामला  यदि  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  होता  है  तो  एक  विकल्प  यदि  ऐसा  नहीं  होता

 बिहार  के  अर्थ  सम्बन्धी  अधिकारों  का  क्या

 मैंने  कल  भी  कहा  था  कि  निःसन्देह  बिहार  के  राज्यपाल  ने  इस

 समस्या  की  ओर  ध्यान  दिया  उसके  बाद  ही  इस  सदन  में  हमें

 आश्वासन  दिया  गया  मेरे  अग्रज  और  मित्र  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने

 भी  एक  आश्वासन  मांगा  था  आप  शाम  तक  हमें  बला  मैं

 जानता  हूं  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  के  किसी  भी  वरिष्ठ  नेता  को

 जानकारी  नहीं  टी  गई  इस  कारण  भी  मुझे  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  द्वारा

 सरकार  के  रवैए  की  पैरवी  किए  जाने  पर  अथम्भा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैंने  यह  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  एक  दूसरा  पहलू  भी  है  जिससे  केन्द्र

 सरकार  सम्बन्धित  और  वह  है  बिहार  को  मेजे  गए  केन्द्रीय

 सुरक्षा  नलों  की  गलत  तथा  तैनाती  न  करना  और  यह  न

 बताना  कि  उन  बलों  को  क्‍या  करना  मैं  इस  विषय  पर  अधिक

 नहीं  कहना  इस  सम्बन्ध  में  श्री  चन्द्र  शेखर  बहुत  कुछ

 कह  चुके  यह  बात  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  ने  भी  उठाई  यह

 सारा  मामला  एक  मजाक  बन  कर  रह  गया  अब  जो  मुद्दा

 आपने  विशेष  महत्व  देकर  उठाया  है  वह  है  सरकार  को  आगे  बनाए

 रखने  का  सरकार  ने  इसे  स्पष्ट  नहीं  किया  यास्तथ  में
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 जैसा  चन्द्रशेखर  जी  ने  वे  इतने  लोकप्रिय  और  इतने  वोटों  का

 खजाना  तो  यदि  पांच  दिन  बे  मुख्य  मंत्री  नहीं  रहते  तो

 लोकप्रियता  कैसे  लुप्त  हो  जाएगी  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  पाइंट  नहीं  मेंने  ऐसा  कभी  नहीं

 श्री  जसवन्स  सिंह  :  अगर  बह  पाइंट  नहीं  तो फिर  मेरी  समझ
 में  नहीं  आता  कि  पाइंट  क्या

 कोई  उसे  समझा  नहीं  सका  पांच  दिन  की  कांटीन्यूटी  के  पीछे

 तक  क्‍या  इस  बात  को  सरकार  हमें  यदि  सरकार  नहीं

 समझा  पाती  तो  मान्यबर  मेरा  आग्रह  है  कि

 निश्चय  हो  राज्यपाल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  इसका  कारण  बताया

 होगा  और  कांटीन्यूटी  को  आवश्यकता  बताई  दूसरे  यदि

 कार्टीन्यूटी  नहीं  रहती  है  और  बीच  चुनाव  में  परिवर्तन  करते  हैं  तो

 चुनावों  क॑  बारे  में  हम  क्या  करने  जा  रहे  चुनाव  कराना  या  उसकी

 निगरानी  करना  मौजूदा  मुख्य  मंत्री  को  जिम्मेदारी  नहीं  यह  जिम्मेदारी

 मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  की  इसलिए  यदि  चुनावों  के  बीच  में  मुख्य
 मंत्री  बदल  जाता  है  अथवा  मुख्य  मंत्री  को  कुछ  हो  जाता  तो  चुनावों
 पर  इसका  कोई  असर  नहीं  कार्यपालिका  अध्यक्ष  की

 धाटोन्यूटी  पर  कोई  असर  नहीं  जो  बात  केन्द्र  सरकार  को  स्पष्ट

 रूप  से  बतानी  चाहिए  और  जिसके  लिए  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  की

 गहराई  से  जांच  की  जानी  चाहिए  वह  है  सरकार  को  बनाए
 रखने  के  पीछे  क्या  ओऔचित्य  है  7”  हम  आश्वस्त  नहीं  हुए  हैं  और

 इसलिए  संविधानिक  औचित्य  और  बिहार  में  सुचारू  चुनावों  के

 हम  फिर  दोहराते  अभी  भी  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  का  समय

 है  लथा  राष्ट्रपति  शासन  के  अन्तर्गत  चुनाव  सन्तुलन  बना  रहे  फिर  चाहे
 कोर्ट  भी  चुनाव  जीते  और  सरकार  बनाए  ।  यही  उचित  मार्ग

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  अध्यक्ष  मैं  कुछ  मूल  बातों  पर

 ही  आपका  और  सदन  का  ध्यान  बाते  उठ  रही  है  कि  अगर

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  होता  तो  संविधान  का  क्‍या  उल्लंधन  होता

 है  7  संविधान  का  उल्लंघन  नहीं  होता  लेकिन  मैं  चाहूंंगा  कि  मेरी
 बात  को  हमारे  तर्कयुक्त  भाषण  देने  बाले  जसबन्त  सिंहजी
 और  आडयाणीजी  जो  बोले  उससे  बिहार  में  यह  हवा  बन  गई  है
 कि  के  नेताओं  विपक्ष  के  नेता  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 ने  बार-बार  मांग  को  है  कि  बिहार  में  राष्ट्रपति  शासन  को  लागू  करो

 और  शासकदल  जिसके  प्रधानमंत्री  अध्यक्ष  उन्होंने  भी  ऐसा  प्रचार

 करने  का  प्रयास  किया  है  कि  बिहार  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  अब

 15  1995  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  200

 चूंकि  विधान  सभा  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  इसलिए  यह  वातावरण

 बन  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  बृतान्त  में  शामिल  नहीं  को  जा

 रही

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  अध्यक्ष  आप  मुझे  सुन
 ---

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुनना  नहीं  बह  रिकार्ड  से  बाहर  जा

 रहा  क्योंकि  थे  यहां  जवाब  देने  के  लिए  उपस्थित  नहीं  है  इसलिए
 आपकी  यह  बात  रिकार्ड  पर  नहीं  जा  रही  जो  कुछ  कहना  है  वह

 आप  गवर्नमेंट  से

 श्री  भोगन्द्र  झा  :  अध्यक्ष  चूंकि  मैं  हिन्दी  में  बोल  रहा

 हूं  इसलिए  मुझे  लगता  है  कि  मेरी  बात  समझ  में  नहीं  आ  रही  मैंने

 किसी  पर  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  मैं  तो  यह  कह  रहा  हूं  कि  ऐसा
 बाताबरण  तैयार  हो  गया  है  क्योंकि  इस  बात  का  इतना  प्रचार  किया

 गया  है  जिससे  ऐसा  बाताबरण  तैयार  हो  गया  मैं  भी  बिहार  से  आता

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  ऐसा  वातावरण  पहले  से  ही

 तैयार  हो  गया  इनकी  भी  हस्ती

 सदन  में  विपक्ष  के  नेता  शासक  दल  के  नेता  बार-बार  मांग

 करते  आ  रहे  मैं  नहीं  चाहता  कि  चुनाव  आयोग  के  बारे  में  यह

 सही  या  लोगों  के  सामने  आए  कि  वह  इसमें  किसी  दल

 के  साथ  इसलिए  चुनाव  आयोग  की  प्रतिष्ठा  क ेलिए  और  हमारे

 जनतंत्रात्मक  संविधान  की  प्रतिष्ठा  क ेलिए  भी  यह  आवश्यक  है  कि

 राष्ट्रपति  शासन  के  मातहत  चुनाव  नहीं  होने  दूसरा  बिन्दु  यह

 है  कि  यदि  यह  सरकार  रह  जाएगी  तो  क्या  बिगड़  त्रिपुरा  में

 सरकार  चुनाव  आयोग  ने  कुछ  कदम  कुछ  अधिकारियों  को

 दंडित  निष्पक्ष  चुनाव  हुआ  और  बाद  में  हमारे  मित्र  संतोष  मोहन

 देव  जी  को  भी  शिकायत  नहीं  रही  कि  इसी  के  चलते  चुनाव  परिणाम

 बिगड़  गया  मैं  अभी  भी  समझ  रहा  हूं  कि  यदि  कुछ  गिरोहों  द्वारा

 हिंसा  करने  पर  चुनाव  स्थगित  होते  रहे  तो  भारत  का  जनतंत्र  बंधक  पड़
 बे  हिंसा  करेंगे  और  चुनाव  टलते  यह  स्थिति  नहीं  आने

 देनी  यह  केवल  बिहार  का  मामला  नहीं  यह  90  करोड़
 लोगों  के  भारत  का  मामला  हमारे  संविधान  का  मामला  हमारे

 जनतंत्र  का  मामला  है  इसलिए  भी  इसे  झुकना  नहीं  यह  सही

 है  कि  चुनाव  आयोग  या  न्यायपालिका  कोई  अलग  फौज  नहीं  यह

 राज्य  सरकारों  को  लागू  करना  है  और  इसे  लागू  करने  में  राज्य  सरकार

 के  प्रधान  को  भी  सहयोग  करना  मैं  उस  वियाद  में  नहीं  जाऊंगा

 कि  इसका  कहां  तक  पालन  हुआ  कृपया  करके  सन्न

 हम  संसद  में  बैठे  आप  मुझसे  ऐसी  आशा  नहीं  कर  सकते

 *  काय॑वाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  सहीं  किया
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 कि  मैं  किसी  के  लिए  असत्य  मेरा  आग्रह  यह  भी  है  कि  जिन
 सरकारी  अधिकारियों  ने  चुनाव  का  उल्लंघन  किया  नियमों  का
 उल्लंघन  किया  चुनाव  आयोग  को  यह  अधिकार  है  कि  बह  उन्हें
 चुनाव  प्रक्रिया  से

 मैंने  जो सुना  और  अखबारों  में  पढ़ा  जहां  तक  हिंसा  या  किसी
 के  लाभ  का  मामला  कम  से  कम  दो  जिलों-दरभंगा  और  मधुबनी

 अधिकांश  क्षेत्रों  मे ंजहां  से  हमारे  के  लोग  चुनाव  लड़
 रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  सवाल  सिर्फ  इतना  है  कि  प्रैजीडैंट  रूल
 लगाना  है  या  नहीं  लगाना

 श्री  भोगेन्द्र  में  उसी  पर  कह  रहा  यदि  हिंसारहित  चुनाव
 हो  तो  या  जनता  दल  के  जीतने  की  पूरी  संभावना
 मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  में  एक  ।2  1991
 में  8  लोगों  की  हत्या  हुई  यह  नहीं  है  कि  हम  इतने  अनाथ  थे  कि

 मुकाबला  नहीं  कर  सकते

 मेरा  आग्रह  है  कि  स्वतंत्र  और  निश्पक्ष  चुनाव  यह  मतदाता

 के  हित  में  है और  यदि  मेरा  विशेषण  सही  है  तो  जनता  दल  के  हित
 में  भी  के  हित  में  भी  लेकिन  चुनाव
 आयोग  को  यह  अधिकार  भी  है  कि  बह  दोषी  अधिकारियों  को  दंडित

 अब  वित्तीय  मामले  का  मुद्दा  सामने  चुनाव  आयोग  को

 अधिकार  है  कि  वह  तिथि  का  निर्धरण  लेकिन  बार-बार  तिथि

 में  परिवर्तन  करने  से  चुनाव  आयोग  के  बारे  में  भी  लोगों  के  सामने  एक

 धुंधला-सा  आकार  आ  गया  यह  नहीं  है  कि संसद  को  यह  अधिकार

 यदि  सभी  दल  के  लोग  मिलकर  चुनाव  आयोग  से  आग्रह  करें  कि

 25  तारीख  को  बदलकर  2।  कर  दे  तो  इसी  3।  से  पहले  विधान  सभा

 का  गठन  हो  सकता  है  और  वित्तीय  मामले  का  भी  समाधान  हो  सकता

 मैं  समझता  हूं  कि  इसे  सभी  मंजूर  हम  आज  ही  मिलकर

 यह  आग्रह  कर  सकते  हम  अपने  संविधान  के  किसी  भी  अंग  को

 अपंग  बनाने  का  प्रयास  न  यह  मेरा  आग्रह

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बोलना  चाहते  आप  क्यों  पीछे  देख

 रहे  आप  बोलना  चाहते  हैं

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  मैं  समझता  कि  मुझे  समय

 नहीं  इसलिए  में  पीछे  देख  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मगर  आपने  हाथ  तो  ऊपर  किया  हुआ

 श्री  लेज  नारायण  सिंह  :  मैंने  तो कई  बार  हाथ  ऊपर  किया

 माननीय  अध्यक्ष  मुझे  यहां  अपनी  बात  कहनी

 इसलिए  मैंने  हाथ  उठाया  बिहार  का  मामला  है  और  बिहार  के  लोगों

 को  बोलने  का  मौका  नहीं  मिल  रहा  था  इसलिए  मैंने  आपत्ति  की  ।

 बिहार  में  कौन  बूथ  कब्जा  करता  कौन  नहीं  करता  हम  लोगों  को

 जानकारी  इसकी  जानकारी  आन्ध्र  प्रदेश  के  लोगों  को  नहीं  इसकी

 जानकारी  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  लोगों  को  नहीं  हम  लोग

 24  1916  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  202

 जानते  हैं  कि  बूथ  कौन  कब्जा  करता  अगर  असलियत  की
 इन्कवायरी  हो  तो  पता  चलेगा  कि  बूथ  कब्जा  यही  करता  है  जो  लाठो
 से  मजबूत  किस  दल  में  लाठी  से  मजबूत  लोग  इसको  माननीय
 आडवाणी  जी  भी  जानते  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  भी  जानते  हम
 जो  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  लोग  हैं  या जनता  दल  के  लोग  बूथ  कब्जा
 रोकते  बूथ  कब्जा  करने  की  बात  नहीं  करते  हम  लोग  बूथ  कब्जा

 नहीं  करते  हम  लोगों  के खिलाफ  राजा  और  महाराजा  चुनाव  लड़ते
 है  और  राजाओं  और  महाराजाओं  का  मुकाबला  करके  हम  लोग  सभा
 में  आते  हम  लोगों  के  खिलाफ  कोई  गरीब  आदमी  चुनाव  में  नहीं
 आता

 जहां  तक  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  या  नहीं  करने  का  सवाल

 वह  कानूनी  मुद्दा  यह  जो  चुनाव  चल  रहा  इसका  प्रोसैस
 जनवरी  से  जारी  अगर  15  मार्च  के  पहले  चुनाव  हो  गया  होता  तो

 इस  तरह  की  परिस्थिति  नहीं  ।5  मार्च  के  पहले  चुनाव  नहीं
 कराने  का  उत्तरदायित्व  किसके  ऊपर  क्या  बिहार  सरकार  के  ऊपर

 इसका  भार  है  कि  ।5  मार्च  के  पहले  चुनाव  करा  चुनाथ  आयोग
 का  जो  आदेश  उसके  मुताबिक  तमाम  कारंबाई  पूरी  लेकित

 न  मालूम  क्या  दूसरे  की  नजर  बिहार  के  ऊपर  खराब  हो  गई  कि  ।5
 मार्च  के  पहले  जो  चुनाव  होने  वाला  उस  चुनाव  को  लोगों  ने  नहीं

 चुनाव  नहीं  कराने  में  हाथ  राज्य  सरकार  का  नहीं  राज्य

 सरकार  भी  चाहती  थी  कि  चुनाव  ।5  मार्च  के  पहले  हो  जनता

 दल  के  लोग  भी  चाहते  हम  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  लोग  भी  चाहते

 मार्क्सवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  के लोग  भी  चाहते  हम  तमाम  लोग

 चुनाव  के  लिए  तैयार  थे  कि  कल  चुनाव  लेकिन  रात  को  ।।  थजे

 खबर  आती  है  कि  ।5  मार्य  को  जो  चुनाव  होने  बाला  वह  अब

 2।  तारीख  को

 मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  क्षेत्र  मे ंकोई  अशान्ति  नहीं

 वहां  हाजिर  भी  हाजिर  यहां

 कोई  अशान्ति  नहीं  चुथ  कब्जा  भी  नहीं  होना  जिनको  बृथ  कब्जा

 करना  अब  वहां  उनके  दांत  दूट  गये  अब  यहां  लोग  बूथ  कब्जा

 करने  वाले  नहीं  यहां  और  की  इतनी

 फोर्स  जमा  है  कि  कोई  माई  का  लाल  नहीं  जो  बिहार  में  बूथ  कब्जा

 कर  सकता  लेकिन  बूथ  कब्जा  करने  वाले  बिहार  में  और  हल्ला

 होता  है  महाराष्ट्र  मुझे  नहीं  मालुम  कि  इसका  क्या  कारण

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कानून  के  मुताबिक  जनवरी  से  चुनाथ  का

 प्रोसैस  जारी  इस  प्रोसेस  को  खत्म  करने  में  कितना  भी  समय

 वह  चुनाव  आयोग  के  ऊपर  निर्भर  करता  कानून  के  मुताबिक
 सरकार  पर  इसका  कोई  असर  नहीं  होना  इसलिए  असर  नहीं

 होना  चाहिए  कि  सरकार  नियम  के  मुताबिक  अभी  मैं  समझता  हूं
 कि  आगर  कोई  भी  इन्क्वायरी  करेगा  तो  पता  चलेगा  कि  अभी  वहां  जो

 सरकार  उस  सरकार  को  बहुमत  में  आने  से  कोई  नहीं  रोक  सकता

 बिहार  के  लोगों  को  वोट  देना  जहां  दूसरे  राज्य  के  ल्लोगों  को  खोट

 नहीं  देना  बिहार  की  जनता  याहती  है  कि  बिहार  में  जहीं  सरकार
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 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  वहां  गये  हैं  तो  ।0  हजार  लोगों  की  मीटिंग

 हुई  आडयाणी  साहब  गये  हैं  तो  ।0  हजार  लोगों  की  मीटिंग  हुई

 अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  गये  तो  5000  लोगों  की  मीटिंग  हुई  है और

 बिहार  का  मुख्यमंत्री  वहां  भाषण  करता  है  तो  दो  लाख  लोगों  की  मीटिंग

 होती  बिहार  के  मुख्यमंत्री  से हाथ  मिलाने  वाला  कौन  जब  इन

 लोगों  की  जमानत  जब्त  होने  का  मौका  आता  है  तो  कहते  हैं  कि

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  इस  तरह  से  काम  चलने  बाला  नहीं

 बिहार  की  जनता  जिसको  चाहती  वहां  यही  महाराष्ट्र  का

 आदमी  वहां  नहीं  रह  सकता  आन्श्र  प्रदेश  का  आदमी  वहां  नहीं  रह

 सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा  ठीक  बहुत  अच्छा  हो  अब

 आप

 श्री  लेज  नारायण  सिंह  :  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बिहार

 की  जनता  की  तरफ से  राष्ट्रपति  शासन  वहां  नहीं  वहां  आप

 24  घंटे  के  अन्दर  चुनाव  कराइये  तो  बहां  राष्ट्रीय  मोर्चा  और  बाम  मोर्चा

 की  सरकार  उसको  कोई  माई  का  लाल  नहीं  रोक  सकता  यह

 मैं  दाबे  के  साथ  कहना  चाहता  वहां  लालू  यादव  की  जो  सरकार

 वह  संविधान  के  मुताबिक  उसको  वहां  रहना  आप  2।

 मार्च  के  पहले  चुनाव  करा  यह  मैं  आपसे  कहना  चाहता

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  अध्यक्ष  बहुत-बहुत
 आपने  सदन  के  सामने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  रखा

 प्रश्न  है  :  बिहार  सरकार  को  क्यों  आगे  बनाए  रखा  मैं  इसका

 उत्तर  देने  का  प्रयत्न  श्री  चन्द्रशेखर  जी  ने  कहा  कि  बिहार  में

 कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  तो  लम्बे  समय  से  थी  और  यदि

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना  था  तो  वह  उस  समय  लागू  होना  चाहिए
 था  जब  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  छः  महीने  पहले  राज्यपाल  की  रिपोर्ट

 केन्द्र  सरकार  के  पास  पहुंच  गई  मामला  यह  उठाया  जा  रहा  है  कि

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  ऐसी  है  कि  लालू  यादव  की  सरकार

 कांटीन्यू  नहीं  रहनी  चाहिए  और  उसे  पिछले  महीने  से  चालू  रहने

 देना  सही  नहीं  एक  और  तर्क  जो  दिया  जा  रहा  है  मैं  उसे  भी  स्पष्ट

 करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  मदद  केवल  यह  बताने

 में  कीजिए  कि  बहां  राष्ट्रपति  शासन  क्‍यों  लागू  किया  जाए  या  क्यों  न

 लागू  किया

 ओऔ  चन्द्रशेखर  :  अध्यक्ष  मुझे  खेद  है  दादा  ने  उनके

 कथन  का  गलत  अर्थ  निकाला  उन्होंने  कहा  कि  यदि  कानून  और

 व्यवस्था  की  समस्या  महीने  पहले  तो  राष्ट्रपति  शासन  लागू
 करने  का  मामला  उस  समय  क्यों  नहीं  उठाया  तब  मैंने  कहा  था

 कि  कभी  गलती  से  आप  अपने  को  वक्तव्य  की  त्रुटि  सुधार  लें  तो

 सरकार  को  कार्रवाई  करनी  चाहिए  मैंने  राष्ट्रपति  शासन  महीने

 पहले  लागू  करने  का  सुझाव  नहीं  दिया  मैंने  प्रधान  मंत्री  स ेकई

 15  1995  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  204

 बातों  पर  चर्चा  इस  सदन  में  उन  बातों  की  चर्चा  करना  मेरे  लिए
 सम्भव  नहीं  इसलिए  उन  मामलों  को  न

 अध्यक्ष  मैंने  पिछले  एक  वर्ष  में  बिहार  के  बारे  में  प्रधान

 मंत्री  स ेतीन  बार  बात  पर  मैंने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  आज

 भी  मैं  बह  नहीं  बताऊंगा  परन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  आज  सदन

 में  अथवा  चुनावों  के  बाद  यह  स्पष्ट  करें  कि  मुख्य  मंत्री  की  भूमिका
 क्या  रही  और  प्रधान  मंत्री  को  कया  रिपोर्ट  मिल  रही  अतः  उस

 सम्बन्ध  में  मुझे  उत्तेजित  नहीं  कीजिए  मैं  उत्तेजित  होने  वाला  नहीं

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  मैं  श्री  चन्द्रशेखर  जी  को  मेरा  कथन

 पक्का  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  निर्मल  कान्ति  जी आपको  सभी  सदस्यों

 द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  उत्तर  नहीं  देना  आप  अपना  भाषण  केबल

 इस  बात  तक  सीमित  रखें  कि  राष्ट्रपति  शासन  क्‍यों  लागू  किया  जाय

 और  क्यों  लागू  ना  किया

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  महोदय  थे  समझते  हैं  कि  मेरा  कथन

 सही  इससे  उनके  सोचने  के  ढंग  का  पता  चलता  दूसरी  बात  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  दो  डर  व्यक्त  किए  गए  पहला  यह  कि

 वर्तमान  परिस्थितियों  के  अन्तर्गत  क्या  3।  1995  के  बाद  खर्चा

 किया  जा  सकेगा  या  नहीं  तथा  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  संविधानिक

 कठिनाई  होगी  या  मेरा  विश्वास  है  कि  कोई  संविधानिक  कठिनाई

 नहीं  अब  प्रश्न  है  क्‍यों  नहीं  यदि  चुनाव  प्रक्रिया  समाप्त

 नहीं  होती  है  और  यदि  कार्यवाहक  सरकार  3।  मार्च  के  बाद  भी  बनी

 रहती  है  तो  सरकार  को  और  दो  महीने  के  लिए  खर्च  की  अनुमति  देने

 वाला  अध्यादेश  जारी  किया  जा  सकता  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं

 हमने  पहले  भी  ऐसा  किया  केन्द्र  को  पैसा  खर्च  करने  की

 अनुमति  देने  वाले  अध्यादेश  जारी  किए  गए  ऐसे  अध्यादेशों  को

 लोक  सभा  से  अनुमोदित  कराना  होता  जब  कभी  ये  अध्यादेश  संसद

 से  अनुमोदित  नहीं  तन  समस्या  होती

 श्री  राम  नाईक  :  विधान  सभा  को  इसे  अनुमोदित  करना

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  इसे  विधान  सभा  को  अनुमोदित  नहीं

 करना  विधान  सभा  अध्यादेश  जारी  होने  के  बाद  गठित  होगी  ताकि

 पहली  अप्रैल  के  बाद  खर्च  बन्द  न  इसमें  कोई  संविधानिक  कठिनाई

 नहीं

 तीसरे  क्‍या  कार्यवाहक  सरकार  को  चलते  रहने  देना  संवैधानिक

 है  अथवा  इसका  उत्तर  श्री  सोमनाथ  जी  ने  बड़ी  अच्छी  तरह  दे

 दिया  है  तथा  इसके  अनेक  उदाहरण  पिछले  दो-तीन  दिन  के  दौरान

 जब  गुजरात  मंत्रिमंडल  भंग  कर  दिया  गया  मुख्य  मंत्री  से  और  एक

 दिन  तक  बने  रहने  को  कहा  गया

 श्री  मोहन  सिंह  :  अध्यक्ष  क्या  कोई  भी

 फाइनेन्स  बिल  राष्ट्रपति  या  गवर्नर  अर्डिनेन्स  के जरिए  ला  सकते

 यह  मैं  जानना  चाहता  क्या  इसकी  कोई  संविधानिक  व्यवस्था
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 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  जी  यह  हो  सकता  अब  में
 आपके  प्रश्न  पर  आता

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरा  प्रश्न  नहीं  यह  सदस्यों  का  प्रश्न
 है  मैं  तो  उन्हें  सदन  के  सम्मुख  रख  रहा

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  आपने  उस  प्रश्न  को  इस  रूप  में  रखा
 है  कि  क्‍यों  बने  रहने  दिया  इसका  उत्तर  बहुत  सरल

 उदाहरणस्थरूप  आप  सदन  के  अध्यक्ष  क्‍यों  बने  इसका  बड़ा
 सीधा-सा  उत्तर  सर  न्यूटन  ने  दिया  था  कि  चालू  न  रहने  का  कोई  पर्याप्त
 कारण  नहीं  हम  जीवधारी  क्‍यों  बने  क्योंकि  ऐसा  न  होने  देने
 के  पर्याप्त  कारण  नहीं  आपने  सही  प्रश्न  किया  और  उसका

 यही  उत्तर

 श्री  नरसिंह  राव  :  जैसा  कि  मैं  कह  चुका

 मुझे  बहुत  कम  कहना  संविधानिक  तथा  अन्य  प्रश्न  उठाए  उत्तर

 दिए  गए  तथा  दोबारा  उठाए  मैं  उनका  जिक्र  नहीं
 राज्यपाल  का  मत  है  कि  एक  कार्यवाहक  सरकार  जहां  तक  मेरा

 सवाल है  मैं  उसे  स्वीकृति  दे  निर्वाचन  आयोग  का  विचार  है  कि

 स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  के  लिए  मतदान  की  तारीखें  स्थगित  करनी

 स्थगन  का  यह  निर्णय  एक  से  अधिक  बार  लिया  उन्हें  एक
 से  अधिक  बार  ऐसा  लगे  कि  चुनाव  के  लिए  आवश्यक  कानून  और

 व्यवस्था  की  स्थिति  की  यह  मांग  है  कि  बारम्बार  तारीखें  स्थगित  की

 जाएं  तो  मैं  उसके  आड़े  नहीं  उसके  बारे  में  मैं  कोई  टिप्पणी

 नहीं  मैं  निर्वाचन  आयोग  की  राय  के  अनुसार

 वे  भारत  सरकार  से  बड़ी  संख्या  में  सुरक्षा  बल  चाहते  शुरू
 में  हमें  यह  कठिन  लगा  क्‍योंकि  कई  अन्य  राज्यों  में  भी साथ-साथ

 चुनाव  हो  रहे  जब  अन्य  राज्यों  में  चुनाव  समाप्त  हो  गए  थे  हम

 उन्हें  अधिक  संख्या  में  सुरक्षाबल  देने  में  सक्षम  हो  उनकी  तैनाती

 करना  उनका  काम  यदि  थे  समझते  हैं  कि  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष

 चुनाव  के  लिए  बलों  की  तैनाती  पर्याप्त  उस  पर  न  तो  मुझे  और

 ना  हममें  से  किसी  अन्य  को  कोई  टिप्पणी  करनी  इसलिए  मैं

 यह  समझता  हूं  कि  असाधारण  परिस्थितियों  में  एक  बिशेष  राज्य  में  ऐसी

 स्थिति  पैदा  अब  जो  कुछ  हो  चुका  बह  हो  उस  पर  मैं  कोई

 टिप्पणी  नहीं

 हम  देख  रहे  हैं  कि  कार्यवाहक  सरकार  अभी  बनी  हुई
 दो  बिचार  हो  सकते  हैं  :  क्‍या  कार्यवाहक  सरकार  होनी  भी  चाहिए

 अथवा  क्‍या  उस  दिन  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  जहां  तक

 पिछली  रात  की  बात  है  यह  सच  है  कि  विधान  सभा  मौजूद  यह

 मध्य  रात्रि  को एकदम  समाप्त  हो

 अब  हमारे  सामने  समस्या  है  राज्य  के  प्रशासन  के  लिए  धन  को

 व्यवस्था  कैसे  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सदन  से  यह  कह  सकता  हूं  कि

 हमें  इस  पर  निरन्तर  गजर  रखनी  कल  भी  चुनाव  पहले  कराए  जाने

 को  बात  कही  गई  यह  सुविधा  का  मामला  है  परन्तु  इसके  साथ

 ही  इसका  निर्णय  करना  भी  निर्वायन  आयोग  का  काम  अतः  मैं

 24  1916  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  206

 केवल  इतना  कह  सकता  हूं  कि  हम  इसकी  समीक्षा  करते  हम

 ऐसा  कुछ  भी  जिससे  संविधान  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  न
 मैं  इतना  ही  कह  सकता  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  मैं  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  करने  को  कह  रहा  यह  एक  संविधानिक  साधन  हमारे
 पास  है  जिसका  उपयोग  तभी  किया  जाएगा  जब  वह  आवश्यक
 मैं  संविधान  के  केवल  इसी  औचित्य  की  बात  करना  इससे
 आगे  कहने  को  कुछ  नहीं

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  आपने  यह  प्रश्न  रखा  है  कि  विधान
 सभा  भंग  होने  के  बाद  भी  यह  सरकार  क्यों  बनी  उसका  उत्तर  नहीं
 दिया  गया  मैं  ऐसा  कोई  भी  संविधानिक  या  कानूनी  कारण  नहीं
 देखता  कि  इस  सरकार  को  बना  रहने  दिया  जाए  और  विशेषकर  इसलिए
 और  भी  अधिक  क्योंकि  यह  एक  आम  धारणा  है  कि  इस  सरकार  के

 अन्तर्गत  चुनाव  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  नहीं  हो  प्रश्न  केवल  हिंसा
 का  नहीं  प्रश्न  है  सरकारी  तंत्र  द्वारा  चुनाव  में  हेराफेरी  किए  जाने

 यही  मुख्य  कारण  है  जो  हम  यह  कह  रहे  अब  विधान  सभा

 भंग  हो  चुकी  इस  सरकार  को  बनाए  रखने  का  कोई  कारण  नहीं

 इसका  उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया

 श्री  नरसिंह  राव  :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  राज्यपाल  ने
 निर्णय  लिया

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  :  हमारे  पास  तो  रिपोर्ट  नहों

 श्री  नरसिंह  राज  :  हम  इस  निर्णय  से  अलग  निर्णय  नहीं

 लेना  हम  राष्ट्रपति  स ेइसकी  सिफारिश  करना  नहीं  मेरा

 यही  कहना  है  कि  आप  यहीं  परन्तु  सदैव  ऐसी  स्थिति  रहता  है

 जबकि  स्थगन  के  समय  को  आगे  बढ़ाया  जा  सकता  मुझे  आशा

 है  कि  25  तारीख  मतदान  का  अंतिम  दिन  इसलिए  जो  कुछ  मैंने

 कहा  है  वही  सही  स्थिति  इसके  अलावा  और  अधिक  कुछ  नहीं

 श्री  लाल  कृष्ण  आडयाणी  :  हमारे  पास  दोनों  रिपोर्ट  आनी

 औ  श्रीकांत  जेना  :  प्रधान  मंत्री  न ेएक  खतरनाक  संकेत  टिया

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाडी  :  अध्यक्ष  हम  संतुष्ट  नहीं

 मैं  तो  अभी  भी  मानता  हूं  कि  राष्ट्रपति  का  शासन

 जान-बूझ  कर  के  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं  और  इसीलिए  हम  इसके  विरोध

 में  सदन  का  बहिग॑मन  करते
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 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  तथा  कुछ  अन्य  सदस्य

 सभा  भवन  से  बाहर  चले

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इस  मामले  में  जिम्मेदारी  राज्यपाल  के

 अलावा  किसी  और  की  नहीं  नहीं  यह  फैसला  करना  उनका  ही  काम

 है  कि  कार्यवाहक  सरकार  रहे  अथवा  श्री  आडवाणी  ने

 पूछा  है  कि  बह  क्‍यों  बनी  इसलिए  अब  जिम्मेदारी  राज्यपाल  के

 अलाबा  किसी  और  की

 सारा  मामला  कानून  और  व्यवस्था  पर  आधारित  श्री

 आडबाणी  के  अनुसार  इसी  कारण  राष्ट्रपति  शासन  आवश्यक

 प्रधान  मंत्री  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्‍त  को

 जितने  सुरक्षा  बल  चाहिएं  वह  उन्हें  दिए  गए  उनके  पास  अर्ध-सैनिक

 बल  हैं  बह  उन्हें  तैनात  कर  रहे  हैं  और  चुनाव  करा  रहे  ऐसी  स्थिति

 में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  लिए  और  व्यवस्थाਂ  को

 उचित  कारण  क्‍यों  कर  बना  सकते  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  सुरक्षा
 बलों  को  तैनात  कर  रहे  अब  राष्ट्रपति  शासन  कैसे  लागू  किया  जा

 सकता  उसके  लिए  कोई  कारण  नहीं

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  प्रधान  मंत्री  न ेचुनाव  और  आगे  सर्थागत  किए
 जाने  का  गंभीर  संकेत  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  निवचिन

 आयोग  ने  बिहार  विधान  सभा  के  चुनाव  और  आगे  कोई  अन्य  कारण

 बताकर  स्थगित  किए  और  बिहार  के  लोगों  के  मतदान  का  अधिकार

 नहीं  दिया  गया  तो  देशों  में  गंभीर  स्थिति  पैदा  हो

 श्री  नरसिंह  राय  :  यह  सहो  नहीं

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  मैं  चेतालनी  दता  हूं  कि  यदि  बिहार  विधान
 सभा  के  चुनाव  और  आगे  स्थगित  कए  गए  तो  गंभीर  स्थिति  पैदा  हो

 श्री  नरसिंह  राव  :  यह  सही  विचार  नहीं  चुनावों  के
 स्थगित  किए  जाने  के  साथ  चुनाव  के  लिए  क्षेत्रों  को  भी अलग-अलग
 भार्गो  में  बांटा  गया  है  पहले  केबल  तीन  क्षेत्रों  मे ंकिन्तु  अब  चार  क्षेत्रों
 में  चुनाव  कराए  जाएंगे-क्योंकि  एक  निश्चित  क्षेत्र  में  अधिक  सुरक्षा
 बल  तैनात  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  यह  निर्वाचन  आयोग  का

 फैसला  हम  इस  पर  आपत्ति  नहीं  कर

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  श्री  चन्द्रशेखर  ने  बताया  था  कि  निर्वाचन

 आयोग  उन्हें  तैनात  कर  रहा

 श्री  चन्द्रशेख्वर  :  अध्यक्ष  मुझे  यह  सुनकर  खेद  हुआ  कि

 किस  कानून  के  तहत  निर्वाचन  आयोग  सुरक्षा  बल  तैनात  कर  सकता

 सुरक्षा  बल  राज्य  सरकार  जिला  अधिकारियों  द्वारा  लैनात  किए  जा

 रहे  निर्बाचन  आयोग  को  इसका  अधिकार  नहीं  सभी
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 अर्ध-सैनिक  बल  पुलिस  अधीक्षक  और  कलेक्टर  के  अधीन

 कम  से  कम  जो  कानून  जानते  हैं  उन्हे  ऐसी  बात  नहीं
 कहनी  चाहिए  *

 देश  का  कोई  कानून

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुरक्षा  बल  उपलब्ध  कराना  उसे  तैनात  करने

 से  भिन्‍न  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  यदि  आप  गंभीर  बिषय  पर  चर्चा

 कर  रहे  हैं  तो  गंभोरता  से  उन्हें  अपनी  बात  कहने

 श्री  चन्द्रशेखर  :  अध्यक्ष  मेरी  व्यक्तिगत  जानकारी  के

 अनुसार  जो  मैंने  बिहार  ऋ  ।5  जिलों  में  घृम  कर  इकट्ठा  की  अर्ध

 सैनिक  बलों  को  राय  प्रशासन  अर्थात  जिला  मजिस्ट्रेट  और  पुलिस
 अधीक्षक  द्वारा  तैनात  था  ना  रहा  तकनीकी  तौर  पर  नहीं

 व्यवहारिक  तार  मतदान  अधिकारी  द्वारा  नहीं  राज्य

 प्रसाशन  अथांत  पुलिस  अधीक्षक  और  कलेक्टर  द्वारा  जो  किसी  भी

 प्रकार  मतदान  आधिकारी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो  वे  कह  रहे  उसे  समझने
 का  प्रयत्न

 श्री  चन्द्रशेखर  :  अध्यक्ष  क्‍या  मैं  यह  समझूं  कि  प्रत्येक

 मतदान  अधिकारी  को  तैनात  करने  के  लिए  एक  निश्चित  संख्या  में

 सुरक्षा  बल  दिए  गए  सरकार  इसका  उत्तर  ऐसा  कैसे  हो सकता

 है  7  केवल  जिला  प्रशासन  ही  तैनाती  कर  रहा  है  और  वहीं  समस्या  पैदा

 होती

 मेरी  शंका  का  कोई  समाधान  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  सबके  बोलने  से  सबाल  हल  होने
 वाला  नहीं  कुछ  सुनिए

 श्री  चन्द्रशेखर  :  इलेक्शन  कमिश्नर  के  खिलाफ  होने  का

 मतलब  यह  नहीं  है  कि  उस  पर  सब  आरोप  लगा  इलेक्शन

 कमिश्नर  फोर्सेस  डेप्लाय  नहीं  कर  इतनी  जानकारी  होनी

 डेप्लायमेंट  स्टेट  के  लोग  कर  रहे  हैं  और  यही  शंका

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  चन्द्रशेखरजी  के  प्रति  सम्मान  प्रकट  करते

 हुए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सुरक्षा  बल  जिला  मजिस्ट्रेट  द्वारा  तैनात

 किए  जा  रहे  पर  ऐसा  कोई  मौका  नहीं  आया  है  जहां  मांगे  जाने  पर

 सुरक्षा  बल  तैनात  ना  किए  गए  इसलिए  तकनीकी  तौर  पर  उन्हें

 जिला  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  तैनात  किया  जाता  है  परन्तु  व्यवहारिक  रूप  में

 उन्हें  मतदान  अधिकारी  और  निर्वाचन  आयोग  तैनात  करता  यह

 एक  सर्वविदित  बात  हमने  भी  चुनाव  लड़े

 |  अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कायंबाही  बृतांल  से  निकाल  दिया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इतने  समय  से  क्‍या  कह  रहे

 श्री  नरसिंह  राज  :  सुरक्षा  बलों  की  तैनाती  के  ब्यौरे  का
 पता  लगाना  बहुत  कठिन  में  सदन  को  केबल  इतना  बता  सकता

 हूं  कि  चुनाव  स्थगित  करने  का  एक  कारण  निर्वाचन  आयोग  के  संतोष

 के  अनुसार  सुरक्षा  बलों  को  तैनात  न  करना  अब  इस  समस्या  का

 हल  किया  जा  रहा  मैं  नहों  जानता  कि  निर्वाचन  आयोग  पूरी  तरह

 संतुष्ट  है  या  निर्वाचन  आयोग  स्थिति  से  जुझ  रहा  राज्य

 सरकार  को  भी  अपना  काम  करना  है  और  अब  स्थिति  यह  है  कि  नई

 तारीखों  की  घोषणा  कर  दी  गई  हम  केबल  यह  आशा  कर  सकते

 हैं  कि  इन  तारीखों  पर  चुनाव  होंगे  तथा  स्वंत्रत  और  निष्पक्ष  चुनाव  के

 लिए  उपयुक्‍त  परिस्थितियां  हम  केबल  यही  कह  सकते

 इससे  अधिक  कुछ  कहना  उचित  नहीं

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  कुछ  और  कहना  आवश्यक

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत-नहुत  अब  आप  बैठ  सकते
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 सस्‍्कूटर्स  इंडिया  लखनऊ  आदि  के  वर्ष  1993-94

 के  कार्यकरण  की  समीक्षा  और  वार्षिक  प्रतिजेदन  तथा  इन

 पत्रों  क ेसभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  विवरण

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  मैं  श्रीमती  कृष्णा

 साही  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के

 अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  :--

 स्कूटर्स  इंडिया  लखनऊ  के  वर्ष  1993-94  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 स्कूटर्स  इंडिया  लखनऊ  का  वर्ष  1993-94  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक  - महालेखापरीक्षक  को

 प्रिंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7086/95]

 भारतीय  सोमट  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1993-94  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में

 भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष
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 1993-94  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 ग्रिंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7087/95]

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  की  सहायक  कंपनी

 जेसप  एण्ड  कंपनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1993-94
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  की  सहायक  कंपनी

 जेसप  एण्ड  कंपनी  कलकत्ता  का  यर्ष  1993-94

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  लथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाले  तीन  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 ग्रिंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7088/५५]

 (3)  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  मैन्यूफैबचरिंग  कंपनी  लिमिटेड  के

 वर्ष  1993-94  के  वार्षिक  प्रतिबेदन  तथा  लेखापरीक्षित  ल॑खा  ओं

 को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  9  महीने  की  नि्धांग्त

 अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  दर्शाने

 बाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7089/95]

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  एकीकृत  जिकास

 निगम  पोर्ट  ब्लेयर  के  वर्ण  1993-94  के

 कार्यकरण  की  समीक्षा  और  वार्षिक  प्रतिबेदन  सथा  इन

 पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  का

 कारण  बताने  वाला  आदि

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग

 में  राज्य  मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कंपनी  1996  की  धारा  की  उपधारा  (1)  #

 अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  :--

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समृह  एकीकृत  विकास

 निगम  पोर्ट  ब्लयर  के  वर्ष  1993-94  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समृह  एकीकृत  बिकास

 निगम  पोर्ट  ब्लेयर  का  वर्ष  1993-94  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर

 नियंत्रक  - महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  बिलम्ब  के  कारण  दशाने  बाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखा  देखिए  संख्या  7090/95]
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 (3)  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  बिस्तार  प्रशिक्षण  हैदराबाद

 के  वर्ष  1993-94  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 लथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  बिस्तार  प्रशिक्षण  हैदराबाद

 के  वर्ष  1993-94  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  मारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (4)  उपयुक्त  (32  मे  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  बिबरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रिंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7091/95]

 सामान्य  आरक्षी  अभियन्ता  बल  समूह  में  तथा  समूह
 भर्ती  1993  और  1994  तथा  इन  पत्रों  के

 सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण

 दर्शानेवाला  आदि

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :-

 (12  संबिधान  के  अनुच्छेट  309  के  परन्तुक  के  अंतर्गत  जारी  की  गई

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  :-

 सामान्य  आरक्षी  अभियंता  बल  समूह  भर्ती

 1993,  जो  5  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  126  में  प्रकाशित  हुए

 जी  सामान्य  आरक्षी  अभियन्ता  बल  समूह  तथा  समूह
 भर्ती  1994,  जो  23  1994  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  204
 में  प्रकाशित  हुए

 सामान्य  आरक्षी  अभियंता  बल  समूह  तथा  समूह
 भीर्ती  1994,  जो  28  1994  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  247
 में  प्रकाशित  हुए

 सामान्य  आरक्षी  अभियन्ता  बल  समूह  गਂ  तथा  समूह
 भर्ती  नियम  1994,  जो  1994  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  269

 में  हुए

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  बिबरण  तथा  अंग्रेजी

 (3)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के

 15  1995  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  212

 अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  :--

 गोवा  शिपयार्ड  गोवा  के  वर्ष  1993-94  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 गोबा  शिपयार्ड  गोवा  के  वर्ष  1993-94  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 ग्रिंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7093/95]

 मझगांव  गोदी  मुम्बई  के  वर्ष  1993-94  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 मझगांव  गोदी  मुम्बई  का  वर्ष  1993-94  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 ग्रंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7094/95]

 भारत  अर्थमूृवर्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1993-94  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा

 भारत  अर्थमूवर्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1993-94  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की

 ग्रिंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7095/95]

 भारत  डायनमिक्स  हैदराबाद  के  वर्ष  1993-94

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 भारत  डायनमिक्स  हैदराबाद  का  वर्ष  1993-94
 का  यार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 में  रखा  देखिए  संख्या  7096/95]

 कसलटेंसी  डेवेलपमेंट  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  1993-94  का  वार्थिक  प्रतिवेदन

 कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  धिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुवनेश  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 कन्सलटेंसी  डेबेलपमेंट  नाई  दिल्ली  के  वर्ष

 1993-94  के  वार्षिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 कनन्‍्सलर्टेसी  डेवेलपर्मेट  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 1993-94  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक
 प्रति  लथा  अंग्रेजी

 प्रंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7097/95]
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 भौतिक  विज्ञान  भुवनेश्वर  के  वर्ष  1993-94  के
 वार्षिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 भौतिक  विज्ञान  भुषनेश्बर  के  वर्ष  1993-94  के
 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा

 भौतिक  विज्ञान  भुवनेश्वर  के  वर्ष  1993-94  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  बिलंब  के  कारण  दर्शाने  बाला  बिबरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  7098/95]

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1993-94

 का  वार्थिक  प्रतिवेदन  और  कार्यकरण  की  समीक्षा

 तथा  इन  पत्रों  के समा-पटल  पर  रखने  में  हुए -
 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पवन  सिंह  :--

 (12  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1993-94

 के  वार्षिक  प्रतियेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1993-94

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रिंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7099/95]

 1.39

 सामान्य  बजट  पेश  किए  जाने  से  पहले  लोक-सभा

 स्थगित  किए  जाने  के  बारे  में  घोषणा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  सभा

 अपराहून  4  बजे  स्थगित  होगी  तथा  सामान्य  बजट  की  प्रस्तुति  हेतु

 अपराहन  5  बजे  पुनः  समेत

 सभा  अब  मध्याहून  भोजन  के  लिए  स्थगित  होती  हैं  तथा

 अपराहन  2.40  बजे  पुनः  समबेत

 24  1916  समितियों  के  लिए  निर्यांचन  24

 2.40

 तत्‌पश्चात  लोक  सभा  मध्याह  भोजन  के  लिए  2  बजकर  40
 मिनट  तक  के  लिए  स्थगित

 2.50

 लोक  सभा  मध्याह  भोजन  के  पश्यात  2  बजकर
 50  मिनट  पर  पुनः  समेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 2.50

 शहरी  और  ग्रामीण  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति

 तेरहवां  प्रतियेदन  और  कार्यवाही  सारांश

 श्री  पाला  मैथ्यू  :  मैं  किराया  विधेयक

 1994”  के  बारे  में  शहरी  और  ग्रामीण  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति  का

 तेरहवां  प्रतिबेदन  तथा  अंग्रेजी  तथा  समिति  की

 तत्संबंधी  बैठकों  के  कार्यवाही-सारांश  प्रस्तुत  करता

 2.51

 समितियों  के  लिए  निर्याचन

 रगड़  बोर्ड

 श्री  चिदम्बरम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 रबड़  1955  के  नियम  4(1)  के  साथ  पठित

 रबड़  1947  की  धारा  4  की  उपधारा  (3)(z)
 के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा

 कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबर्धों

 लथा  उसके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  के  अध्यधीन  रबड़
 बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  हेतु  अपने  में  से

 दो  सदस्य  निर्वाचित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :-

 रबड़  1955  के  नियम  4(1)  के  साथ  पठित

 रबड़  1947  की  धारा  4  की  उपधारा  (3)(2)
 के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा

 कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबधों

 तथा  उसके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  के  अध्यधीन  रबड़
 बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  हेतु  अपने  में  से

 दो  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत
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 2.52  2.54

 कोॉयर  बोर्ड

 श्री  अरुणाचलम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कॉयर  उद्योग  1954  के  नियम  4  के

 नियम  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी

 रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 बिनिर्टिष्ट  अवधि  के  लिए  कॉयर  बोर्ड  के  सदस्य  के  रूप

 में  कार्य  करने  हेतु  अपन  म  से  दो  सदस्य  निरवचित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे  :

 कॉयर  उद्योग  1954  के  निमय  4  के  उप

 नियम  (Ce)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी

 रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 बिनिर्दिष्ट  अवधि  के  लिए  कॉयर  बोर्ड  के  सदस्य  के  रूप

 में  कार्य  करने  हेतु  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 2.53

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  की  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  1948  की  धारा

 12(1)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी

 रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के

 अन्य  उपबंधों  के  निर्वाचन  की  तारीख  से  एक

 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  की  केन्द्रीय

 सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  हेतु
 अपने  में  से  दो  सदस्य  निवरचित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :-

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  1948  को  धारा

 120)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी

 रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के

 अन्य  उपबंधों  के  अध्यधीन  निर्वाचन  की  तारीख  से  एक

 बर्ष  को  अवधि  के  लिए  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  की  केन्द्रीय

 सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  हेतु
 अपने  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 कार्य-मंत्रणा  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सैंतालीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  मैं  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  की

 ओर से  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  14  1995  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये

 गये  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  सैंतालीसबें  प्रतिवेदन  से

 सहमत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  14  1995  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए

 गए  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  सैंतालीसबें  प्रतिवेदन  से

 सहमत  हैं

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 2.55

 नियम  ३377  के  अधीन  मामले

 रुपसा-बांगरीपोसी  छोटी  रेल  लाइन  में  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  के  प्रस्ताथ  को  स्वीकृति  देने  की  आवश्यकता

 कार्तिकेश्वर  पात्र  :  रुपसा-बांगरीपोसी  छोटी

 रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  पहले  चरण  की  सर्वेक्षण

 रिपोर्ट  रेल  मंत्रालय  को  मिल  चुकी  है  और  विचार-विमर्श  के  बाद

 पहले  चरण  में  रेल  लाइन  बदलने  का  काम  शुरू  करने  के  लिए  योजना

 आयोग  को  भेज  दिया  गया  लाइन  को  गोरुमहीसानी  बदामनपहाड़
 तक  बढ़ाने  के  लिए  दूसरे  चरण  के  सर्वेक्षण  का  कार्य  प्रगति  पर

 सर्वेक्षण  रिपोर्ट  1994  तक  प्रस्तुत  कर  ही  जानी  चाहिए

 रेल  मंत्रालय  द्वारा  उसे  अंतिम  रूप  देकर  योजना  आयोग  के  बिचारार्थ

 भेज  दिया  जाना  चाहिए  इस  लाइन  को  बदलने  और  बिस्तार  के

 कार्य  को  1993-94  के  बजट  में  शामिल  किया  गया  परन्तु  पर्याप्त

 मात्रा  मे ंधन  न  मिलने  के  कारण  इसे  पूरा  न  किया  जा

 इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 रुपसा-बांगरीपोसी  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  प्रस्ताव

 को  स्वीकृति  प्रदान  करे  और  तुरंत  उसकी  आधार  शिला

 मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  में  मध्य  रेलजे  का  जोनल

 मुख्यालय  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 श्री  श्रवणकुमार  पटेल  :  जबलपुर  की  जनता  दशकों

 से  किसी  उल्लेखनीय  विकास  गतिविधि  से  वंचित  रही  आखिरकार

 उन्हें  भी  खुश  होने  का  मौका  मिला  है  कि  सरकार  ने  जबलपुर  में  मध्य

 रेलवे  का  मुख्यालय  खोलने  का  निश्चय  किया  यह  बहुत  ही

 सोचवबिचार  कर  विशेषज्ञों  की राय  और  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  किया

 गया
 |
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 एकबार  फिर  महाकौशल  को  जनता  इस  निर्णय  के  विरुद्ध

 बिलासपुर-छत्तीसगढ़  क्षेत्र  मे ंचल  रहे  आन्दोलन  से  भयभीत

 काफी  पहले  1983  में  सरीन  समिति  ने  भौगोलिक  और  आर्थिक

 पहलुओं  पर  विचार  किया  था  और  सिफारिश  की  थी  कि  मध्य  रेलवे
 को  जोनल  मुख्यालय  जबलपुर  में  स्थापित  किया

 फिर  हाल  ही  में  उपयुक्तता  के  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिए  एक
 विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  उस  समिति  ने  भी  सरीन  समिति  की
 सिफारिशों  को  दोहराते  हुए  कहा  कि  जबलपुर  में  जोनल  मुख्यालय
 स्थापति  करना  उचित  ब  वांछित

 रेल  मंत्री  ने  भी  अपने  एक  पत्र  में  यह  वाद  किया  था  कि  मध्य
 रेलबे  का  मुख्यालय  जबलपुर  में  स्थापित  किया

 अब  मैं  रेल  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  इस  बात  का  पक्का

 वादा  करे  कि  मध्य  रेलवे  का  जोनल  मुख्यालय  जबलपुर  में  स्थापित

 करने  का  उनका  सुबिचारित  निर्णय  शीघ्र  लागू  किया  सरकार

 को  यह  याद  होगा  कि  महाकौशल  क्षेत्र  व  अनेक  संसद  सदस्यों  ने  इस
 संबंध  में  काफी  पहले  सरकार  से  अनुरोध  किया

 कपड़ा  नीति  की  समीक्षा  करने  तथा  देश  की  सथा

 विशेषकर  मध्य  प्रदेश  की  रूग्ण  कपड़ा  मिलों  के

 आधुनिकोकरण  और  जीणोद्धार  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करने  की  आवश्यकता

 लक्ष्मी  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  केन्द्र  सरकार

 की  वस्त्र  उद्योग  संबंधी  नीति  के  फलस्वरूप  देश  में  अनेक  राज्यों  में

 भारतीय  अस्त्र  उद्योग  निगम  द्वारा  तथा  विभिन्न  राज्य  वस्त्र  उद्योग  निगमों

 द्वारा  संचालित  कपड़ा  मिलें  निरंतर  घाटे  में  जाने  क ेकारण  कई  बंद  हो

 गयी  हैं  तथा  कई  बंद  होने  की  स्थिति  में  इससे  देश  में  लाखों  की

 संख्या  में  ऐसी  मिलों  में  कार्यरत  श्रमिकों  के  सामने  जीवबन-मरण  का

 संकट  खड़ा  हो  गया  ऐसे  प्रदेशों  में  मध्य  प्रदेश  भी  एक  ऐसा  प्रदेश

 है  जहां  कई  कपड़ा  मिलें  जो  भारतीय  वस्त्र  उद्योग  निगम  द्वारा  संचालित

 बंद  होने  जा  रही  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  का  ध्यान

 बार-बार  आकर्षित  किए  जाने  के  बाद  भी  उनके  नवीनीकरण  अथवा

 पुनजीर्बन  हेतु  कोई  ठोस  उपाय  किए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  यद्धपि

 इस  बारे  में  कुछ  वैकल्पिक  उपाय  नहीं  दिए  गए  थे  किन्तु  बे  इतने

 अग्यायहारिक  हैं  कि  मजदूर  उन्हें  स्वीकार  करने  में  समर्थ  नहीं  इन

 मिलों  के  पास  वित्तीय  साधन  भी  नहीं  ऐसी  स्थिति  में

 रतलाम  की  कपड़ा  मिलें  और  इनमें  कार्यरत  हजारों  मजदूर  इनके  बंद

 होने  की  स्थिति  में  अत्यधिक  चिंतित  हैं  और  मजदूर  क्षेत्र  में भयंकर

 असंतोष

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  इस  पर  गंभीरता  से  विचार

 ऐसी  मिलों  को  जो  वास्तव  में  कुप्रबंध  के  कारण  घाटे  में  जा करें ०  0  0।

 रही  हैं  अथवा  सामान्य  नवीनीकरण  से  वे  लाभप्रद  हो  सकती  तुरन्त
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 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करें  जिससे  कि  मजदूरों  के  समक्ष  उत्पन्न  सकट
 समाप्त  हो

 बिहार  के  जीर्ण-क्षीर्ण  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत
 तथा  रख-रखाज  को  लिए  समुचित  धन  उपलब्ध
 कराने  की  आवश्यकता

 मुसमताज  अंसारी  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  बिहार
 में  राजमार्गों  की खराब  स्थिति  को  ओर  दिलाना  चाहता  इन  सड़कों
 पर  गहरे  गढ़े  बन  गए  हैं  तथा  इन  पर  किसी  भो  प्रकार  की  मोटर  गाड़ियों
 का  चलाना  खतरनाक  हो  गया  राजमार्गों  की  इस  जीर्ण-क्षीर्ण
 अवस्था  के  कारण  अनेक  गंभीर  दुर्घटनाएं  हुईं  हैं  तथा  अनेक  बहुमुल्य
 जाने  और  सम्पति  नष्ट  हुई

 इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  राजमागों
 के  रख-रखाव  के  लिए  वह  राज्य  सरकार  को  पर्याप्त  थन

 3.00

 बिहार  के  जहानानाद  जिले  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 खोलने  की  आवश्यकता

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  उपाध्यक्ष  नियम

 377  के  अधीन  में  अपने  क्षेत्र  के एक  महत्वपूर्ण  सबाल  को  उठाना

 चाहता  जहानाबाद  जिले  की  स्थापना  हुए  कई  वर्ष  हो  गये  लेकिन

 अभी  तक  वहां  कोई  केन्द्रीय  विद्यालय  नहीं  खोला  जा  सका  है  जबकि

 यह  जिला  उग्रवाद  प्रभावित  क्षेत्र  होने  क ेकारण

 शैक्षणिक  एवं  अन्य  कई  समस्याओं  से  ग्रसित

 राज्य  सरकार  नियमानुसार  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिये  भुखण्ड
 आवंटित  करने  के  लिये  तैयार

 सरकार  से  आग्रह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  विशेष  निधि

 से  जहानाबाद  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  व्यवस्था  विशेष  आदेश

 के  तहत  करने  की  कृपा  करें  ताकि  उग्रवाद  प्रभावित  जिले  में

 अधिकाधिक  बच्चों  को  शिक्षित  किया  जा

 तमिलनाडु  के  लंबी  दूरी  के  उत्कृष्ट  तैराक  मास्टर

 कूटराली  स्वरनकी  उपलब्धियों  को  उचित

 मान्यता  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 सोन्द्ररम  :  मास्टर

 कूटरालीस्वरन  तमिलनाडु  में  तिरुचेंगौड़  के  एक  उत्कृष्ट  लंबी  दूरी  के

 तैराक  उन्होंने  पश्चिम  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  अनेक

 लंबी  दूरी  की  तैराकी  प्रतियोगिताओं  में  भाग  लिया  उन्होंने  श्री  मिहिर

 सेन  द्वारा  एक  वर्ष  में  पांच  समुद्रों  में  तैरने  क ेगिनीज  बुक  आफ  एवार्ड

 के  रिकार्ड  को  1994  में  सफलतापुर्बक
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 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि वह  इस  युवा  और  योग्य

 तैराक  को  अर्जुन  पुरस्कार  अथवा  किसी  अमन्य  प्रकार  से  मान्यता  देकर

 सम्मानित  करे  ताकि  युवकों  और  युवतियों  को  इस  क्षेत्र  मे ंआगे  आने

 को  बढ़ावा

 उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  के  कृषि  विश्वविद्यालय  के  लिए

 अधिक  धन  आवंटित  करने  की  आवश्यकता

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  भुवनेश्वर  स्थिति  उड़ीसा

 कृषि  विश्वविद्यालय  गंम्भीर  वित्तीय  संकट  का  सामना  कर  रहा

 आज  से  30  वर्ष  पहले  जब  इस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  गई

 यह  देश  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  कृषि  विश्वविद्यालय  था  इसके
 अत्यधिक  बिख्यात  होने  के  कारण  इसमें  उड़ीसा  ही  नहीं  बरन्‌  अन्य

 राज्यों  के  मेधावी  छात्र  भी  बड़ी  संख्या  में  प्रवेश  लेते  यद्यपि

 विद्यालय  को  छात्रों  को  शोधकार्य  और  आधुनिक  तकनीकी

 शिक्षा  देने  में  भारी  सफलता  मिली  परन्तु  धन  की  कमी  के  कारण

 यह  इन  कार्यक्रमों  को  अत्याधुनिक  यैज्ञानिक  तरीके  से  चालू  रखने  में

 असमर्थ  इस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  अमरीका  की  लेैंड  ग्रान्ट

 युनिवर्सिटी  के  अनुरूप  की  गई  समय-समय  पर  इसे  नियमित  रूप

 से  अमरीका  से  अनुदान  मिलता  रहा  वे  किन  आठवें  दशक  के  बाद

 विश्वविद्यालय  को  यह  विदेशी  अनुदान  मिलना  बंद  हो  उस  समय

 से  केन्द्र  सरकार  भी  इसे  पर्याप्त  धन  नहीं  दे  रही  30  वर्ष  पहले  खरीदे

 गए  उपकरण  और  मशीनें  अब  पुरानी  और  बेकार  हो  गई  जबकि

 सभी  जगह  आधुनिक  वैज्ञानिक  मशीनों  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 मौजूदा  मशीनों  से  विश्वविद्यालय  के  कार्यकलापों  को  चालू  रखना

 संभव  नहीं  परिणामस्वरूप  आधुनिक  व्यावहारिक  प्रशिक्षण

 देना  और  शोध  करना  रुक  गया  विश्वब्रद्यालय  को  चलाने  के  लिए
 राज्य  और  केन्द्र  के  अनुदान  के  अलावा  प्रतिवर्ष  30  करोड़  रुपया

 मैं  केन्द्र  स ेअनुरोध  करता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  को  भारी  आर्थिक
 संकट  से  बचाने  के  लिए  1994-95  वित्त  वर्ष  के  लिए  भुवनेश्वर
 कृषि-विश्वविद्यालय  को  पर्याप्त  धन  स्वीकृत

 देश  में  गो-हत्था  पर  कड़ाई  से  प्रतिबंध  लगाएं  जाने

 की  आवश्यकता

 परशुराम  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  गाय  को

 काटने  के  समय  उसकी  बिवशत  व  क्रोध  से  एसिट  टोन  नामक  तेजाब

 छूटने  से  उसका  मांस  जहरीला  बन  जाता  है  जिसको  खाने  से  शरीर  में

 160  रोग  उत्पन्न  होते  एक  गाय  के  बछड़े  और  दूध  आदि  से  4

 10  440  लोगों  को  एक  बार  का  भोजन  मिलाता  है  जबकि

 इनके  मांस  से  केबल  80  लोगों  को  भोजन  प्राप्त  होता  इनके  गोबर

 और  मूत्र  से  विद्युत  व  पर्यावरणशोधक  तथा  रोगनाशक  तत्वों  की

 प्राप्ति  होती

 इतना  लाभ  होने  के  बाद  भी  भारत  में  3,600  प्रमाणित  बूचड़खानों
 में  ।  करोड़  22  लाख  गाये  काटी  जाती  इससे  तीन  गुने  अन्य
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 और  विधेयक  के  बारे  में

 बूयड़खानों  में  इस  संख्या  से कई  गुनी  अधिक  गाये  काटी  जाती

 जबकि  हुमायूं  और  अकबर  ने  भी  गो-हत्या  पर  रोक  लगाई
 आजादी  से  पहले  हमारे  नेताओं  ने  गो-हत्या  के  विरोध  में  सत्याग्रह

 दिनांक  1-1-1997  को  गो-रक्षा  समिति  बनाई  गई  और

 1950  में  संजिधान  लागू  होने  पर  अनुच्छेट  48  के  अंतर्गत  गो-हत्या  पर
 प्रतिबंध

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  विन्रम  आग्रह  है  कि  भारतीय  संस्कृति  की

 पर्यावरण  की  स्वास्थ्य  की  रक्षा  हेतु  गोबध  पर  कड़ाई  के  साथ

 पूर्ण  प्रतिबंध  लगाया

 3.05  ५८

 केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 केबल  दूरदर्शन  नेटबर्क  विधेयक-जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  ।3  और  14  पर  आगे

 चर्चा  शुरू  माननीय  मंत्री  बोल  रहे  थे  और  वे  अपना  भाषण  जारी

 आप  यदि  कोई  स्पष्टीकरण  चाहें  तो  बाद  में  ऐसा  कर  सकते

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  उपाध्यक्ष  कल  बोलते  हुए  मैंने  बताया  था

 कि  इस  अध्यादेश  में  व  सभी  मूलभूत  बाते  हैं  जो  3  1993  को

 राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित  किए  गए  विधेयक  के  उपबंधों  में  इसके

 साथ  ही  मैंने  उन  संशोधनों  का  हवाला  भी  दिया  था  जो  स्थायी  समिति

 ने  सुझाए  थे  और  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार  किया  वे  बाते  हैं  :

 जो  कानूनी  नहीं  यह  उसे  कानूनी  बनाता  इससे  उस

 क्षेत्र  मे ंकानून  बनेगा  जहां  कोई  कानून  नहीं  और  जो  क्षेत्र

 वैध  नहीं  उसे  वैध  इस  प्रकार  अध्यादेश  केबल  आपरेटरों

 के  पंजीयन  को  व्यवस्था  करना  उनके  पंजीयन  कार्य  के  लिए  देश
 में  मुख्य  डाकघरों  के  पोस्टमास्टर्रो  को  प्राधिकृत  किया  गया

 3.06

 तारासिंह  पीठासीन

 उन्हें  प्रति  सप्ताह  निर्देश  ही  नहीं  दिए  जाते  वरन-प्रति  सप्ताह

 इसकी  निगरानी  की  जाती  है  और  डाक  विभाग  के  सचिव  को  इसकी
 रिपोर्ट  भेजी  जाती  निर्देश  मिलने  की  बात  को  उन्होंने  स्वीकार  किया

 दूसरा  प्रावधान  यह  है  कि  केबल  थे  ही  भारतीय  नागरिक  अथवा

 कंपनियां  केबल  आपरेटरों  के  रूप  में  पंजीकृत  की  जा  सकती  हैं  जिनकी

 5।  प्रतिशत  से  अन्यून  पूंजी  शेयर  भारतीय  नागरिकों  के  पास
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 तीसरे  कुछ  बंधन  भी  पहला  बंधन  यह  है  यह  सुनिश्चित  किया

 जाए  कि  बे  कार्यक्रम  जो  विशेष  गजटों  अथवा  डिकोडरों  के  उपयोग
 के  बिना  प्राप्त  होने  वाले  कार्यक्रमों  के  अलावा  वे  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  अधिसूचित  कार्यक्रमों  और  विज्ञापन  नियमों  के  अनुरूप  ये
 नियम  29  1994  को  अध्यादेश  प्रस्थापित  किए  जाने  के  दिन

 ही  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचित  किए  गए  दूसरा  बंधन  यह  है
 कि  उन्हें  दूरदर्शन  के कम  से  कम  दो  उपग्रह  चैनलों  को  पुनः  ट्रांसमिट
 करना  मूल  विधेयक  में  जब  इसे  1993  में  स्थायी  समिति
 को  भेजा  गया  केवल  एक  चैनल  ट्रांसमिट  करने  का  बंधन

 परन्तु  15  1993  को  हमने  पांच  चैनल  शुरू  किए  और  अब

 हम  उपग्रह  चैनलों  से  क्षेत्रीय  प्रसारण  करते  इसीलिए  केबल

 आपरेटरों  के  लिए  यह  बंधनकारी  है  कि  थे  एक  क्षेत्रीय  चैनल  के

 साथ-साथ  एक  और  चैनल  को  भी  पुनः  ट्रांसमिट  तीसरा  बंधन

 यह  है  कि  बे  तीन  वर्ष  के  अंदर-अंदर  भारतीय  मानक  संस्थान  ब्यूरो
 द्वारा  निर्धारित  स्तर  के  अनुरूप  अपने  मौजूदा  उपकरणों  को  बदल

 तीसरे  बंधन  के  अंतर्गत  अध्यादेश  का  उल्लंघन  करने  पर  दण्डों  का

 प्रावधान  है  जिनमें  उपकरणों  को  जब्त  जुर्माना  और  कैद  शामिल

 अध्यादेश  में  एक  ऐसे  अधिकारी  की  नियूक्ति  की  भी  व्यवस्था  है

 जिसे  जनहित  में  किसी  विशेष  कार्यक्रम  के  प्रसारण  पर  रोक  लगाने  के

 लिए  केबल  आपरेटरों  पर  मुकदमा  चलाने  और  प्रसारण  बंद  करने  का

 आदेश  देने  के  अधिकार  ऐसे  बहुत  से  सदस्यों  के  मन  में  यह

 आशंका  जो  विधेयक  के  तो  समर्थक  थे  पर  इसे  अध्यादेश  के  रूप

 में  लाए  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  अन्यथा  वे  इससे  पूरी  तरह  सहमत

 इसलिए  अध्यादेश  के  सभी  प्रावधान  भारतीय  दण्ड  संहिता  और

 देश  के  मौजूदा  कानूनों  के  अंतर्गत  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  व ेकलक्टर  अथवा  जिला  मजिस्ट्रेट  अथवा  सब-डिबीजनल

 मजिस्ट्रेट  को  सक्षम  अधिकारी  अधिसूचित  ये  सभी  ग्रुप-एਂ  वर्ग

 के  अधिकारी  इसलिए  प्रवर्तन  अधिकारी  जिला  कलेक्टर  या

 सब-डिबीजनल  मजिस्ट्रेट  कुछ  राज्यों  जैसे  मेरे  राज्य  में  ये

 अधिकारी  सब-डेपुरी  कलेक्टर  के  नाम  से  जाने  जाते

 केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  1994  में  प्रतिवर्ष  50  रुपए

 पंजीकरण  शुल्क  की  व्यवस्था  माननीय  सदस्य  रुपचंद  पाल  ने

 यह  जानना  याहा  आज  1995  में  यह  एक  बहुत  ही  कम  राशि

 नियमों  में  कार्यक्रमों  और  विज्ञापनों  संबंधी  नियमों  का  पालन  करना  *

 अनिवार्य  मैं  यह  बता  दूं  कि  माननीय  सदस्यों  ने  जब  श्री  लाल

 कृष्ण  आडवाणी  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  य ेनियम  स्वीकृत  किए

 गए  वे  ही  नियम  राजपत्र  अधिसूचना  में  रखे  गए  यह  मंत्रालय

 द्वारा  अकस्मात  बनाए  गए  नियम  नहीं  इन्हें  1978  में  पास  किया  गया

 जिनमें  कोई  संशोधन  करने  की  बात  दोनों  सदनों  में  नहीं  कही  गई

 नियमों  में  केबल  आपरेटरों  से  एक  रजिस्टर  रखने  को  भी

 कहा  गया  इस  बारे  में  हम  स्थायी  समिलि  की  नात  से  भी  सहमत

 24  1916  अध्यादेश  और  बिधेयक  के  बारे  में  222

 हुए  चर्चा  में  भाग  लेने  बालों  में  स ेअनेक  उसके  सदस्य  इस
 पर  हम  बाद  में  चर्चा  विधेयक  13-12-1994  को  राज्य  सभा  में
 पारित  किया  गया  था  परन्तु  कार्यसूची  में  होने  के  बावजूद  लोक  सभा
 के  शीतकालीन  सत्र  में  इस  पर  चर्चा  नहीं  हो  इसलिए  एक  और

 अध्यादेश  प्रख्यापित  करने  पर  आवश्यकता  पड़ी  क्योंकिਂ  पहला
 अध्यादेश  17-1-1995  को  समाप्त  हो  रहा  इसलिए  इसे  पास  किए
 जाने  के  लिए  बर्तमान  सत्र  के  पहले  दिन  ही  सभा  के  समक्ष  आया

 सरकार  ने  स्थायी  समिति  की  वास्तव  में  अधिकतर

 सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  जहां  हमारा  उनसे  थोड़ा  मतभेद
 हमने  विधि-मंत्रालय  से  परामर्श  किया  है और  उसकी  सलाह  से  उनमें

 कुछ  फेरबदल  किया  है  तथा  केबल  एक  या  दो  प्रावधानों  को  हमने  नहीं
 माना

 खण्ड  2  में  गतिविधिਂ  शब्द  स्थायी  समिति  का

 सुझाव  था  कि  केवल  व्यावसायिक  गलिविधियों  को  ही  इसके  क्षेत्र  में

 लाया  इस  सुझाव  की  बारीकी  से  जांच  करने  और  विधि  मंत्रालय

 से  परामर्श  के  बाद  यह  महसूस  किया  गया  कि  यद्दि

 गतिविधि  शब्दावली  को  जोड़ा  जाता  है  तो  बहुत  सी  सहकारी  संस्थाएं
 और  शिक्षण  संस्थाएं  इसके  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  हो  मैंने  राज्य

 सभा  में  पीठासीन  सभापति  जो  मेरे  ही  जाधवपुर
 कलकत्ता  के  हैं  जहां  का  मैं  एक  उदाहरण  दिया

 कि  हमारा  विश्जविद्यालय  सड़क  के  दोनों  ओर  है  तथा  टेलीग्राफ

 अधिनियम  में  किसी  लाइन  या  तार  का  सड़क  को  पार  करना  निषिद्ध

 इस  प्रकार  यह  उस  कानून  का  उल्लंघन  होगा  और  इसीलिए  हमने

 विधि  मंत्रालय  का  सुझाव  मान  मैं  समझता  हूं  कि  सदन  में  सभी

 यह  चाहते  हैं  कि केबल  आपरेटर  हमारे  राष्ट्रीय  सम्मान  और  संस्कृति
 को  बनाए  स्थायी  समिति  का  भी  यही  विचार  इसीलिए  उन्होंने

 सिफारिश  की  कि  उपग्रह  से  आने  वाले  कुछ  कार्यक्रम  पूर्णरूपेण  हमारी

 संस्कृति  के  खिलाफ  इसलिए  वाणिज्यिक  गतिथ्रिधिਂ  शब्दावली  को

 रखा  जाना  स्वीकार  नहीं  किया  खंड  5  के  बारे  में  सिफारिश  थी

 कि  कार्यक्रमों  के  बारे  में  पूर्ण  जानकारी  होना  आवश्यक  हो  और  हमने

 इसे  स्वीकार  कर  लिया
 ॥

 खण्ड  7  रजिस्टर  रखे  जाने  के  बारे  में  इसके  बारे  में  स्थायी

 समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  केबल  आपरेटर  के  लिए  अनावश्यक

 विवरण  का  ब्यौरा  रखना  आवश्यक  नहीं  होना  क्योंकि  ऐसा

 करने  से  उसका  लिखा-पढ़ी  का  काम  बहुत  बढ़  क्योंकि

 दूरदर्शन  के  चैनलों  क ेसाथ-साथ  आजकल  और  भी  अनेक  यैनल

 इसलिए  हमें  प्रावधानों  को केबल  आर/बी.सी.पी  की  मौजूदगी

 तक  ही  सीमित  रख  रहे

 खण्ड  ।5  के  अधिकारਂ  से  संबंधित  इस  संबंध  में

 स्थायी  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  दूसरी  अपील  का  अधिकार  डक
 विधि  मंत्रालय  के  परामर्श  से  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  गक

 दूसरी  अपील  की  बात  को  जोड़ना  आवश्यक  नहीं  क्योंकि  सामान्य

 प्रयोजन  अधिनियम  पप॑जेज  की  धारा  ।7  के  अनुसार

 न्यायाधीश  का  अर्थ  है  प्रमुख  सिधिल  न्यायालय  का
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 इसलिए  विधि  मंत्रालय  ने  सलाह  दी  कि  उच्च  न्यायालय  अथवा

 उच्चतम  न्यायालय  में  विशेष  अनुमति  याचिका  के  द्वारा  अपील  की  जा

 सकती  इसलिए  इसे  शामिल  करना  आवश्यक  नहीं  क्योंकि  यह

 व्यवस्था  पहले  ही  से  मौजूद

 खण्ड  ।9  की  अन्य  कोई  कारण  जो  भी  हो  शब्दावली

 के  बार  म॑  समिति  समझती  है  कि  इसके  तहत  केबल  आपरेटरों  को

 परशान  करने  को  घटनाएं  ऐसा  एक  माननीय  सदस्य  का  भी

 विचार  इस  संबंध  में  भी  विधि  मंत्रालय  का  कहना  है  कि  इन  शब्दों

 का  ग्खबना  कानूनी  आवश्यकता  है  तथा  ऐसे  सभी  आदेश  कारणों  पर

 आधारित  हांने  उनका  कहना  है  कि  यह  निहित  बात  है  कि

 आदेश  लिखित  में  होना  इस  बात  को  स्पष्ट  रूप  से  कहना

 आवश्यक  इसलिए  इसे  नहीं  रखा  गया  क्योंकि  निहितार्थ  यहां  है

 औंर  यह  भारतोय  दण्ड  संहिता  की  धारा  153,  और  की

 आवश्यकता  भी

 अगला  प्रश्न  ग्रुप  के  अधिकारियों  को  लेकर  जिन्हें  खण्ड

 19  के  अंतर्गत  प्रवर्तन  के  अधिकार  दिए  गए  इस  संबंध  में

 तमिलनाडु  के  एक  सदस्य  का  कहना  था  कि  अधिकारी  पक्षपाती  अथवा

 सनकी  हो  सकता  है  और  अन्याय  हो  सकता  इसलिए  खण्ड  19  के

 अंतर्गत  राज्य  सरकारों  को  अधिकार  दिया  गया  जैसा  मैंने  पहले

 जिला  मजिस्ट्रेट  और  सब-डिबवीजनल  मजिस्ट्रेट  को  अधिकारी

 नियुक्त  किया  गया  है  तथा  वे  राज्य  सरकारों  के  अधीन  इसलिए
 अन्याय  नहीं  होगा  तथा  विधेयक  में  और  भी  अनेक  उपचारात्मक

 प्रावधान

 विज्ञापन  संबंधी  जित़्हें  ।2  1979  को  प्रकाशित
 राजपत्र  अधिसूचना  में  पहले  ही  दिया  जा  चुका  के  बारे  में  कुछ
 आशंकाएं  व्यक्त  की  गई  बिज्ञापन-नियमों  अथबा  कार्यक्रम-नियमों

 के  बारे  में  कोई  संदेह  या  अनिश्चितता  नहीं  ये नियम  सभी  मुख्य
 पोस्ट-मास्टर  जनरल  और  डाकखानों  में  भी  उपलब्ध  केबल

 आपरेटरों  को  इन्हीं  से  50  रुपए  का  भुगतान  कर  पंजीकरण  फार्म  लेना

 अब  मैं  कुछ  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  जबाब

 रूपचन्द  पाल  जो  मेरे  मंत्रालय  से  संबद्ध  सलाहकार  समिति  के

 सदस्य  है  और  उसमें  बड़े  महत्वपूर्ण  सुझाव  देते  प्रौद्योगिकी  में  तेजी
 से  आ  रहे  राष्ट्रीय  प्रचार-माध्यम  नीति  और  उपग्रह  प्रसारण
 के  द्वारा  हमारे  सांस्कृतिक  मूल्यों  पर  हो  रहे  आक्रमण  का  जिक्र

 उन्होंने  पुनः  प्रसारण  संबंधी  कार्यक्रम  नियमों  का  जिक्र  भी  जे

 चाहते  हैं  कि  एक  राष्ट्रीय  सूचना  सांस्कृतिक  नीति  और  प्रचार
 माध्यम  नीति  बनाई  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  दूरदर्शन  कुछ
 महत्वपूर्ण  समारोहों  का  प्रसारण  ही  नहीं  करता  और  कुछ  ऐसे  कार्यक्रमों
 और  व्यक्तियों  को  दिखा  रहा  है  जो  महत्वपूर्ण  नहीं  इसके  बारे  में
 मैं  बाद  में

 राष्ट्रीय  प्रयार  माध्यम  नीति  बनाए  जाने  पर  सलाहकार  समिति  में
 विचार  किया  गया  उसमें  यह  निर्णय  किया  गया  कि  सलाहकार

 समिति  के  सदस्यों  के  लिए  स्थिति  संबंधी  पेपर  तैयार  करने  के  लिए
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 मंत्रालय  से  संबद्ध  सलाहकार  समिति  की  एक  उप-समिति  गठित  की

 परन्तु  इसके  इतने  बुरे  संकेत  मिले  कि  मुझे  सम्पादक  प्रेस

 परिषद  और  सन  जगह  से  बड़ी  संख्या  में  पत्र  मिलने  जब  ऐसा

 महसूस  हो  कि  प्रेस  की  स्वतंत्रता  पर  रोक  लगाई  जा  रही  है  तब  हमें

 बड़ी  ही  सावधानी  से  आगे  बढ़ना  चाहिए  ताकि  संसद  पर  यह  आरोप

 न  लगे  कि  वह  प्रेस  पर  अंकुश  लगाने  या  हस्तक्षेप  करने  का  प्रयत्न

 कर  रही  इसलिए  हाल  की  विशेषकर  वायुतरंगों  के

 नियंत्रण  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  तथा  सदन  द्वारा  1990  में

 राजीव  गांधी  की  सहमति  से  संशोधनों  के  बाद  पास  किए  गए  प्रसार

 भारती  अधिनियम  की  दृष्टि  से  हम  प्रचार  माध्यम  और

 सांस्कृतिक  नीति  पर  विस्तार  से  चर्चा  हम  प्रसार  भारती

 अधिनियम  को  पास  करने  और  उसे  लागू  करने  के  लिए  बचनबद्ध

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसी  स्थिति  में  जबकि  उपग्रह

 चैनलों  के  बड़ी  संख्या  में  सूचना  के  बेहतर  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णय  और  नई  प्रौद्योगिकी  के  आगमन  से  वर्तमान  सभी

 कानून  मजाक  बन  गए  1990  में  बनाए  गए  प्रसार  भारती  अधिनियम

 से  काम  चल  इस  प्रश्न  पर  गहराई  से  विचार  किया  जा  रहा

 इस  संबंध  में  भारत  सरकार  को  अनेक  विभागों  जैसे  दूरसंचार
 से  उच्चतम-न्यायालय  के  फैसले  की  दृष्टि  से  बिचार  विमर्श  करना

 इसलिए  इसे  बहस  कर  शीघ्रता  से  नहीं  निपटाया  जा

 इसलिए  मैं  आपसे  और  सदन  से  चाहता  हूं  कि  यह  हमें  थोड़ा
 और  समय  अन्यथा  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  ऐसा  कानून  बन  जाए  जो

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  अपर्याप्त  मैं  चाहूंगा  कि  जब  आपने

 इतने  लंबे  समय  तक  इंतजार  किया  कुछ  महीने  और  इंतजार

 यह  लाभप्रद  इस  संबंध  में  मैं  दोनों  सदरनों  से  दिशा-निर्देश  की

 अपेक्षा  करता

 विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  रूपचन्द  पाल  का

 धन्यवाद  करता  हम  उनके  सुझावों  पर  गहराई  से  विचार  करेंगे  तथा

 चाहेंगे  कि  उनके  द्वारा  सुझाए  गए  सुधारों  से  लाभ  उठा

 श्री  गिरिधारी  लाल  भाव  ने  भी  विधेयक  का  स्वागत  किया

 इसके  साथ  ही  उन्होंने  जयपुर  ट्रांसमीटर  की  कुछ  कमियों  की  ओर  भी

 ध्यान  दिलाया  इसके  लिए  मैं  उनसे  क्षमा  चाहता  मैं  उनके

 सुझावों  को  प्राथमिकता  दूंगा  तथा  यथाशीघ्र  इन  कमियों  को  ठीक

 मैं  इस  बात  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि  इस  समय  प्रसारित  हो  रहे

 कुछ  कार्यक्रम  हमारे  बच्चों  और  युवकों  के  लिए  हानिकारक  परन्तु

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  सारी  जिम्मेदारी  केवल

 एक  केन्द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार  की  ही  नहीं  शिक्षक  और

 माता-पिता  की  भी  समाज  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  होती  मैं  बच्चों  को

 टेलीविजन  देखने  से  नहीं  रोक  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि

 अच्छे  कार्यक्रम  बनाए  जाएं  तथा  निश्चय  ही  ऐसा  करना  दूरदर्शन  का

 काम  है  तथा  यही  काम  है  इस  विधेयक  विधेयक  में  उन्हीं

 कार्यक्रमों  को  दिखाने  की  अनुमति  देने  की  व्यजस्था  है  जो  हमारे

 संस्कृति  और  सम्मान  के  अनुकूल  इन  सबकी  चर्चा  बहस  के  दौरान
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 सदस्यों  ने  की  परन्तु  विदेशों  से  आ  रहे  उपग्रह  चैनलों  पर  हमारा
 कोई  अंकुश  नहीं  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  हम  किसी  भी

 विपक्षी  सदस्यों  के  कार्यक्रमों  पर  प्रतिबंध  उसे  बंद  करने
 या  अबरूद्ध  करने  में  विश्वास  नहीं  दूरदर्शन  ने  सभी  राजनीतिक

 दलों  को  अपने  कार्यक्रम  दिखाने  का  समान  अवसर  दिया  उनके
 कार्यक्रमों  को  समानरूप  से  दिखाया  ऐसी  पार्टियों  के  कार्यक्रम  भी
 जो  संसद  में  मान्यताप्राप्त  नहीं  है तथा  उनके  सदस्य  असंबद्ध  सदस्य
 के  रूप  में  सदन  में  बैठते  महत्व  समाचार  और  घटनाओं  को  दिया
 जाता  व्यक्ति  को  हो  सकता  है  कुछ  मामलों  में  सदस्य  संतुष्ट
 न  ये  मामले  सलाहकार  समिति  में  उठाए  गए  हैं  तथा  जांच  पड़ताल
 करने  पर  पाया  गया  कि  उन्हें  प्रसारित  किया  गया  पर  बे  संबंधित

 सदस्य  की  जानकारी  में  नहीं  लाए  यह  हो  सकता  है  उन्हें  उन  मौकों

 पर  न  दिखाया  हो  जब  माननीय  सदस्य  ने  ऐसा  चाहा  हो  अथवा  उस

 दिन  कोई  और  महत्वपूर्ण  घटना  हुई  जिसको  प्रसारण  में  शामिल

 करना  अधिक  आवश्यक

 श्री  श्रवण  पटेल  ने  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  गंभीर  खतरे

 और  विदेशी  संस्कृति  के  आक्रमण  की  बात  उन्होंने  कहा  कि  कुछ
 लोग  देश  के  कानून  का  उल्लंघन  कर  रहे  कुछ  दिन  पहले  मेरी

 जानकारी  में  भी  एक  समाचार  आया  जिनमें  यह  बताया  गया  था

 कि  का  उल्लंघन  कुछ  विदेशी  कंपनियों  ने  किया  मैंने  उस

 समाचार  की  एक  प्रति  माननीय  वित्त  मंत्री  को  भेजी  मेरे  मंत्रालय

 में  तहकीकात  विभाग  नहीं  इसकी  ओर  ध्यान  दिलाने  के  लिए  मैं

 श्री  श्रवण  पटेल  का  आभारी  हम  चाहते  हैं  कि  निगरानी  तंत्र  और

 मजबूत  और  कारगर

 श्री  श्रवण  पटेल  ने  उन  बड़ी  कंपनियों  का  भी  जिक्र  किया  जो  देश

 के  केबल  उद्योग  को  हड़पना  चाहते  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  बहुत

 से  भूत-पूर्ब  सैनिक  केबल  आपरेटर  जिन्होंने  अपने  जीवन  की  सारी

 कमाई  और  बचत  इसमें  लगा  दी  है  तथा  जिन्होंने  अपने  जीबन  के

 स्वर्णकाल  को  देश  की  उसके  सम्मान  की  रक्षा  और  उसकी  रक्षा

 के  लिए  लगा  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  उन्हें  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां

 अथवा  देश  या  विदेश  के  बड़े  पूंजीपति  हड़प  कर  सरकार  अपना

 पूरा  जोर  इन  छोटे  उद्योगपतियों  और  भूतपूर्व  सैनिकों  समेत  सभी  छोटे

 पूंजीपतियों  की  रक्षा  करने  में  लगा  देगी  और  मुझे  विश्वास  है  कि  संसद

 के  दोनों  सदन  इसमें  हमारा  साथ

 उन्होंने  अच्छे  कार्यक्रमों  को  बढ़ाबा  देने  को  बात  भी  मैं

 उनकी  इस  बात  से  शत-प्रतिशत  सहमत  हूं  कि  इस  श्रेष्ठता  और

 प्रतिस्पर्धा  के  युग  में  अच्छी  चीज  ही  टिक  पाएगी  तथा  नए  आर्थिक

 उदारीकरण  में  जो  सक्षम  होगा  बही  अपना  अस्तित्व  बनाए  रख  सकता

 इसीलिए  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  अधिक  से  अधिक  प्रतिभावान

 और  उभरते  हुए  नए  निर्माताओं  को  अपने  साथ  संबद्ध  करने  का  प्रयत्न

 कर  रहे  ताकि  वे  इन  दोनों  माध्यमों  की  सुविधाओं  का  इनसेट-2नी

 के  द्वारा  लाभ  उठा  इन्सेट-2बी  के  माध्य  स ेआकाशवाणी  के  बीस

 चैनल  यह  सब  स्वदेशी  साजो  सामान  और  हमारे  अपने  इंजीनियरों

 के  प्रयत्नों  के  द्वारा  ही किया  गया  इस  समय  हमारे  ग्यारह  चैनल

 24  1916  अध्यादेश  और  विधेयक  के  बारे  में  2%

 कार्यरत  हमारे  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  क  इजानियरों  ने  ऐसी
 तकनीक  का  विकास  करने  में  सफलता  पाई  जिसस  एक  चैनल  को
 पांच  चैनलों  या आठ  चैनलों  तक  का  किया  जा  सकता  हम  इसका
 प्रयोग  अभी  पंजाब  और  जम्मू-कश्मीर  क्षेत्र  और  खेल  तथा

 सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  के लिए  सीमित  रूप  में  ही  कर  रहे  यह
 फरवरी  के  महीने  से  प्रायोगिक  आधार  पर  ही  शुरू  किया  गया

 क्योंकि  अभी  हमारे  पास  धन  की  कमी  अन्यथा  हम  आज  भी  60
 चैनल  चला  सकते  परन्तु  हम  इस  दिशा  में  बड़ी  सावधानी  से  बढ़
 रहे  क्योंकि  हम  चाहते  हैं  कि  अच्छे  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  किया

 पिछले  कुछ  ब्षों  स ेआकाशवाणी  और  दूरदर्शन  इसी  प्रकार
 प्रत्यत्नशील  हमें  बहुत  ही  खराब  माहौल  में  काम  करना  पड़ता
 कभी-कभी  हमें  धृतराष्ट्र  के  दरबार  में  द्रोपदी  के  समान  होना  पड़ता  है

 और  संसद  तथा  स्थायी  तथा  अन्य  समितियों  के  सामने  सब  कुछ  बताना

 पड़ता  यहां  तक  कि  अपनी  व्यावसायिक  गुप्त  बातें  तक  स्पष्ट

 करनी  पड़ती  फिर  भी  संसद  से  बाहर  के  मेरे  मित्र  मुझे  अदालत  में

 घसीट  ले  जाते  इतना  सब  होने  पर  भी  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन
 खराब  काम  नहीं  कर  रहे  वे  लड़  रहे  हैं  और  जीत  रहे  हैं  और  जीतते

 रहेंगे  क्योंकि  जब  तक  संसद  और  भारत  की  जनता  उसके  साथ  हे  इन्हें

 अपना  उचित  स्थान  प्राप्त  करने  से  दुनिया  की  कोई  ताकत  नहीं  रोक

 इसलिए  अच्छे  कार्यक्रमों  के  द्वारा  हमें  देश  के  90  करोड़  लोगों

 को  अपने  से  बांधे  रखने  का  प्रयत्न  कर  रहे  सरकार  दूरदर्शन  के

 चैनलों  पर  एकाधिकार  या  नियंत्रण  रखने  की  इच्छुक  नहीं  यह

 कांग्रेस  के  उस  मेनीफेस्टों  में  है  जो  हमारे  वर्तमान  प्रधान  मंत्री

 ने  तैयार  किया  अतः  हम  व्याजबसायिकता  आदि

 के  प्रति  बचनबद्ध  किसी  भी  कार्यक्रम  के  गुणदोष  की  कसौटी  उसके

 दर्शक  बह  निर्माता  या  इस  व्यवसाय  में  लगा  व्यक्ति  अपनी  सत्ता

 नहीं  बनाए  रख  जिसके  कार्यक्रम  अच्छे  नहीं

 जैसा  कि  माननीय  सदस्या  सूश्री  ममता  बनर्जी  ने  हमारे

 समाज  में  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोग  यहां  तक  कि  हमारी  संसद  में  भी

 कोई  ग्रामीण  क्षेत्र  का  कोई  शहरी  कोई  नुजर्ग  है  तो  कोई

 सभी  की  अलग-अलग  पसंद  होती  इस  संबंध  में  मैं  केबल  एक

 उदाहरण  देना  अमरीका  में  एक  कार्यक्रम  पिछले

 बारह  साल  से  एक  ब्यूटिफुलਂ  तथा  बारबराਂ  से

 लोकप्रिय  परन्तु  भारत  में  बह  बारह  सप्ताह  भी  नहीं  अतः

 भारतीय  जनता  पश्चिमी  उपभोक्‍ताबाद  या  संस्कृति  का  अंधा  अनुकरण

 नहीं  कर  भारतीय  संस्कृति  पाश्थात्य  संस्कृति  से  सबंधा  भिन्‍न

 इसलिए  जो  कार्यक्रम  अमरीका  में  सफल  है  वह  हो  सकता  है  भारत

 में  सफल  नहीं  इसलिए  हम  किसी  की  शत-प्रतिशत  होड़  नहीं  कर

 अतः  भारतीय  समस्या  का  हल  भी  भारतीय  ही  होना

 यही  सब  आकाशयाणी  और  दूरदर्शन  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रबिड़  मुनेत्र  कड़मम

 के  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  किसी  विशेष  दल  के  एक  व्यक्ति  को

 अनपेक्षित  महत्व  दिया  जा  रहा  है  और  दूसरों  को  यह  एक

 सामान्य  सी  टिप्पणी  तमिलनाडु  की  मुख्य  मंत्री  जयलालःਂ
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 लगभग  एफ  दशक  पहले  राज्य  सभा  की  एक  सदस्या  जब  भी

 तमिलनाडु  में  उनका  कोई  महत्वपूर्ण  समारोह  हुआ  तथा  तमिलनाडु  की

 जनता  की  जो  भी  भावनाएं  भारत  सरकार  ने  उनका  सदैव  आदर

 किया  और  सीमा  से  बाहर  जाकर  उनकी  मदद  इसकी  जांच  की

 जा  सकती  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  मैं  उस  पर  दृढ़  और  पूरी

 जिम्मेदारी  के  साथ  यह  कह  रहा  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  उन्होंने

 विधेयक  का  समर्थन  किया

 मैं  सुश्री  ममता  बनर्जी  की  टिप्पणियों  और  उनके  समर्थन  के  लिए

 उनका  आभरी  उन्होंने  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  प्रश्नों  का जवाब  देना

 मेरे  लिए  और  आसान  कर  दिया  उन्होंने  दूरदर्शन  के  सभी  बर्ग  के

 दर्शकों  के  बारे  में  कहा  जिनमें  ग्रामीण  और  शहरी

 तथा  अन्य  सभी  शामिल  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  केबल

 सरकारी  कार्यों  के  प्रचारक  ही  नहीं  है  बरन्‌  ये  विकास  की  प्रक्रिया  में

 भी  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते  केबल  मनोरंजन  करना  ही

 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  का  काम  नहीं

 उनका  पहला  काम  है  जनता  को  सूचित  शिक्षित  करना

 और  उनमें  जागरूकता  पैदा  प्रौद्योगिकी  क्रांति  के  इस  युग  में

 प्राचार  माध्यम  एक  सेवा  नहीं  हमने  भी  अपने  देश  में  सूचना  सुपर
 हाइवे  को  अपनाया  माननीय  प्रधान  मंत्री  एक  दिन  कह  रहे  थे  कि

 अंतरिक्ष  को  ट्रांसपोन्डर  के  द्वारा  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  क्षेत्र  मे ंकुछ  करना

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  कुछ  उपग्रह  चैनलों  पर

 विज्ञान  और  स्वास्थ्य  संबधी  कार्यक्रम  प्रसारित  कर

 युगोप  ओर  अमरीका  में  विद्यमान  अत्याधुनिक  जानकारी  प्रदान  कर  रहा
 है  ।

 इस  प्रकार  अखिल  भारतीय  आय ुर्विज्ञान
 जसलोक  और  बेल्लोर  स्थित  अस्पतालों  के  सर्वश्रेष्ठ  डाक्टरों  की

 सबाए  सेटेलाइट  सम्पर्क  से  उड़ीसा  अथवा  बिहार  के  गांव  की  सामान्य

 जनता  भी  प्राप्त  कर  सकती  अनेक  नवीनताएं  प्रतिदिन  हो  रही
 जब  हम  सक्षम  होंगे  तो  हम  निश्चित  ही  सदन  को  विश्वास  में

 एक  पाइलट  परियोजना  में  इसे  हम  प्रयोग  के  रूप  में  इस्तेमाल  कर  रहे

 इस  संबंध  में  मैं  और  अधिक  नहीं  बता  क्योंकि  इस  स्तर

 पर  आलोचना  करने  से  हमारे  लोग  हतोत्साहित  होते  हमारा  यह

 अनुभव  है  कि  प्रयोगों  के  लिए  हमें  प्रशंसा  के  बजाय  गालियां  ही

 अधिक  मिली

 बनर्जी  ने  यह  भी  कहा  कि  अर्जुन  पुरस्कार  पाने

 राष्ट्रमण्डल  खेलों  में  पदक  जीतने  वाले  तथा  ओलम्पिक  खेलों  से

 सम्बद्ध  खिलाड़ियों  का  भी  सहयोग  लिया  मेरे  लिए  इससे  अधिक

 अच्छी  बात  और  कोई  नहीं  हो  मेरे  युजा  सहयोगी  भी  श्री  मुकुल
 जासनिक  तथा  संसद  की  दूसरी  पीढ़ी  मेरे  साथ  उन्होंने  दूरदर्शन  पर

 अनेक  खेल  कार्यक्रम  प्रस्तुत  कराए  मैं  श्री  वासिनक  और  डाक्टर

 जो  स्वयं  इस  विभाग  में  एक  मंत्री  का  आभारी  हमें

 व्यवसायिक  सांस्कृतिक  कार्यों  से  जुड़े  लोगों  तथा

 साहित्यकारों  को  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  से  संबद्ध  सलाहकार

 समितियों  में  शामिल  करने  के  बारे  में  व्यापक  दृष्टिकोण

 अध्यादेश  और  विधेयक  के  बारे  में

 उनका  सहयोग  प्राप्त  करने  से  देश  को  और  मंत्रालय  को  लाभ

 यह  एक  बड़ा  ही  रचनात्मक  सुझाव  है  और  मैं  इसे  स्वीकार  करता

 वे राजनीतिक  दलों  के  कुछ  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  चाहती  जिन्हें
 '

 दिखाया  गया

 यदि  आप  चाहें  तो  मैं  उस  विवरण  को  सभा-पटल  पर

 रखना  मेरा  कागज  कहीं  खो  गया  लगता  पिछले  तीन

 महीनों  में  कांग्रेस  को  पचास  प्रतिशत  समय  दिया  गया  है  तथा  शेष  सभी

 दलों  को  संसद  में  उनके  सदस्यों  की  संख्या  के  अनुपात  के  अनुसार
 समय  दिया  कुछ  महीनों  में  पश्चिम  बंगाल  में  मारक्संवादी  पार्टी

 को  कांग्रेस  के  मुकाबले  चार  गुणा  समय  दिया  ऐसा  नवम्बर  महीनें

 में

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूरी  :

 आप  मुख्य  विपक्षी  दल  के  अलावा  सबको  समय दे  रहे

 श्री  सिंह  देव  :  जनरल  अगर  कल  आपने  जो

 अन्तर्राष्ट्रीय  दूरदर्शन  कार्यक्रम  शुरू  हुआ  उसे  देखा  हो  तो  उसमें

 भारतीय  जनता  पार्टी  को  कांग्रेस  के  मुकाबले  दो  तिहाई  समय  दिया

 गया  मैं  चिन्तित  था  कि  मेरी  पार्टी  के

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूरी  :  आप  हमें

 अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  ले  जाना  चाहते  परन्तु  हम  राष्ट्रीय  बनना

 चाहते

 श्री  सिंह  देव  :  मैं  तो  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  दे  रहा

 यदि  तथ्यों  को  देखा  जाए  तो  विश्लेषण  करंने  पर  पता  चलेगा  कि

 राजनीतिक  दलों  को  लोक  सभा  में  उनके  सदस्यों  की  संख्या  के  अनुपात
 से  कहीं  अधिक  समय  दिया  गया

 श्री  थामस  ने  इस  ओर  भी  ध्यान  दिलाया  था  कि  इनमें  से

 अधिकतर  चैनल  दिवंगत  श्री  राजीब  गांधी  के  द्वारा  शुरू  किए

 उन्होंने  सलाहकार  समितियों  और  कार्यक्रमों  सम्बन्धी  नियमों  के  बारे  में

 भी  कहा  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  य ेनियम  29  सितम्बर  को

 प्रकाशित  कर  दिए  गए

 श्री  गंगवार  ने  भी  वही  बात  कही  तथा  उन्होंने  दण्डात्मक  प्रावधानों

 का  भी  जिक्र  ये  प्रावधान  विधि  मंत्रालय  से  परामर्श  के  नाद

 विधेयक  में  जोड़े  गए  इसलिए  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  को  विधि

 मंत्रालय  के  परामर्श  के  लिए  भेजूंगा  क्योंकि  उसके  बिना  मैं  उन्हें  नहीं

 जोड़ना

 रासा  सिंह  राबत  का  कहना  है  कि  यह  अध्यादेश  अलोकतात्रिक

 मैंने  दूसरे  सदन  में  उनके  सहयोगी  श्री  वीरेन  शाह  द्वारा  उठाए  गए

 इसी  मुद्दे  पर  विस्तार  से  बताया  था  कि  बहुत  ही  कठिन  परिस्थितियों

 में  हमें  संसद  का  सत्र  न  चलने  के  कारण  राष्ट्रपति  का  अध्यादेश

 प्रख्यापित  करना  पड़ा  क्योंकि  देश  की  स्वायत्तता  और  प्रतिष्ठा  का

 अतिक्रमण  हो  रहा  इसलिए  29  सितम्बर  को  काफी  सोच  विचार

 और  अध्ययन  के  बाद  राष्ट्रपति  ने  इस  अध्यादेश  पर  हस्ताक्षर

 संसद  का  सत्र  चलता  होता  तो  हम॑ने  अध्यादेश  लागू  न  किया
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 इसलिए  यह  पूर्णतः  संविधान  के  अनुरूप  मैं  रासा  सिंह  के
 विभाग  से  यह  डर  निकाल  देना  चाहता  हूं  कि  यह  लोकतांत्रिक  नहीं

 यह  पूरी  तरह  लोकतांत्रिक  हम  सत्र  के  पहले  ही  दिन  इसे
 लोक  सभा  और  राज्य  सभा  में  ले  हमने  एक  सेकिण्ड  का  भी
 बिलम्ब  नहीं  मैं  स्वयं  को  बड़ा  भाग्यवान  मानता  जो  इस
 विधेयक  को  दो  वर्ष  में  ही  पास  करा  पा  रहा  अन्यथा  मैं  तो  सोच
 रहा  था  कि  मेरे  पूरे  कार्य  काल  में  यह  विधेयक  पास  नहीं  होगा  क्योंकि
 केबल  और  टेलीविजन  विधेयक  से  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  विषय

 मौजूद  मेरे  भूतपूर्व  मंत्री  श्री  अजीत  पांजा  ने  1992  में  दो  विधेयक

 पेश  किए  जिन  पर  आज  तक  चर्चा  नहीं  हुई

 रासा  सिंह  रावत  ने  कुछ  निजी  टेलीविजन  कम्पनियों  का  जिक्र

 किया  जो  भारत  के  बाहर  से  कार्यक्रम  प्रसारित  कर  रही  जैसा  मैंने

 कहा  कि  हम  उनके  प्रसारण  को  न  तो  अबरूद्ध  करना  चाहते  हैं  और

 न  ही  उस  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहते  यद्यपि  हमारे  पास  उसकी

 तकनीकी  क्षमता  महात्मा  गांधी  के  इस  देश  जिसके  दरवाजे  सभी

 संस्कृतियों  के  लिए  खुले  हम  ईरान  और  चीन  की  तरह  प्रसारण

 अवरूद्ध  नहीं  हम  शक्तिहीन  नहीं  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय

 दूरसंचार  यूनियन  के  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  हम  उसे  तोड़ना

 नहीं  चाहते  हम  उसके  संस्थापक  सदस्यों  में  इसलिए  हम  यह

 मसला  दर्शकों  पर  छोडते  हमारा  समाज  एक  संकीर्ण  समाज  नहीं

 है  जहां  हम  लोगों  से  कहें  कि  यह  देखें  और  यह  ना  वे  क्‍या  देखें

 यह  दर्शकों  पर  ही  छोड़ते
 '

 मैं  इस  बात  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि  इतिहास  और

 सामाजिक  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  अधिक  होने  यही  आग्रह

 पिछले  बर्ष  सूचना  मंत्रियों  की  बैठक  में  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  किया

 सेंसर  के  बारे  में  उन्होंने  बड़ी  ही  दार्शनिक  बात  कही  उन्होंने

 कहा  था  कि  भारतीय  प्रेस  जिसके  स्वयं  के  नियम  के  सामान

 क्यों  न  हम  इसे  भी  अपने  नियमों  के  अनुसार  काम  करने  क्या  आप

 ब्रिटेन  के  समान  स्वनिर्मित  नियमों  वाला  सेंसर  बोर्ड  चाहते  हैं  अथवा

 आप  चाहते  हैं  कि  सरकार  हस्तक्षेप  करे  और  अपने  आदेश  के  अनुसार

 चलने  को  कहे  2  यह  एक  महत्वपूर्ण  दार्शनिक  प्रश्न  आशा  है  जो

 इसमें  दिलचस्पी  रखते  हैं  और  जो  लोग  कार्यक्रमों  का  निर्माण  कर  रहे

 हैं  इस  पर  विचार  सरकार  ने  सेंसर  बोर्ड  के  गठन  में  परिवर्तन

 किया  अब  हम  इसे  यथासम्भव  कड़ा  बनाना  चाहते  आशा  है

 मेरे  विधेयक  चर्चा  के लिए  लोकसभा  और  राज्य  सभा  में  आएंगे  ताकि

 मैं  अपने  साथियों  के  लिए  सभी  अधिकार  प्राप्त  कर  मेरे  साथी

 जो  चाहते  मैं  उसे  लागू  करना  चाहता  हूं  और  सेंसर  के  नियर्मो  को

 और  कड़ा  करना  चाहता

 रासा  सिंह  राबल  ने  एक  और  बात  का  जिक्र  किया  मुझसे

 पहले  सूचना  और  प्रसारण  उप  मंत्री  गिरिजा  व्यास  ने  दो  वर्ष  तक

 अजमेर  में  तारागढ़  पहाड़ी  पर  उच्च  शक्ति  वाला  ट्रान्समीटर  लगाने  का

 प्रयत्न  किया  वहां  तक  जाने  के  लिए  सड़क  पर  3  करोड़  रुपए

 खर्च  जबकि  ट्रान्समीटर  को  कुल  लागत  8  करोड़  रुपए

 सड़क  का  निर्माण  राजस्थान  सरकार  को  करना  मैं  यह  आश्वासन

 24  1916  अध्यादेश  और  बिथेयक  के  बारे  में  230

 देता  हूं  कि हम  इस  परियोजना  का  काम  शुरू  कर  सकते  उसकी

 स्वीकृति  मिल  चुकी  है  और  पैसा  हमारे  पास  पर  सड़क  की
 जिम्मेदारी  मेरी  नहीं  अन्यथा  इस  क्षेत्र  मे ंअजमेर  के  कम  शक्ति

 ट्रान्समीटर  से  ही काम  चलाना  इस  बीच  कम  शक्ति  वाले  तीन

 द्रान्‍्समीटर  और  लगा  रहे  हैं  ताकि  उन  क्षेत्रों  क ेलोग  भी  दूरदर्शन  के
 कार्यक्रम  देख  सकें  जहां  अजमेर  वाले  ट्रांसमीटर  से  कार्यक्रम  नहीं  देखे
 जा  राजस्थान  सरकार  और  मेरे  मित्र  श्री  भैरोसिह
 शेखावत  की  सहायता  से  ज्यों  ही  उच्च  शक्ति  वाला  ट्रानस्समीटर  लग

 जाएगा  हम  कम  शक्ति  वाले  द्रान्समीटरों  को हटा  कर  कहीं  और  लगा

 आशा  है  मैंने  सदस्यों  के  सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  दे  दिए

 मेरा  मंत्रालय  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  के  बारे  में  व्यापक

 विधेयक  तैयार  करने  में  पिछले  महीने  से  लगा  है  क्योंकि  टेलीग्राफ

 अधिनियम  और  वायरलेस  अधिनियम  प्रौद्योगिकी  के विकास  के  कारण

 उत्पन्न  समस्याओं  से  निपटने  में  सक्षम  नहीं  रह  गए  कुछ  समय

 पहले  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  फैसले  पर  भी  विचार  करना

 इसलिए  इन  सब  बातों  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  और  घियार

 करने  के  बाद  व्यापक  विधेयक  लाने  के  लिए  माननीय  सदस्य  मुझे  कुछ
 और  समय  बोलने  का  समय  देने  के  लिए  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  भी  उनके  समर्थन  और  बहुमूल्य  सुझावों  के  लिए  धन्यवाद

 देता

 सभापति  महोदय  :  रासा  सिंह  क्‍या  आप  अपना

 संकल्प  जापिस  ले  रहे

 रासा  सिंह  राबत  :  सभापति  माननीय

 मंत्री  जी  ने केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  विधेयक  के  बारे  में

 जो  बिचार  व्यक्त  किये  इस  विधेयक  को  लाने  की  मंशा  अच्छी  है

 परन्तु  जिस  तरीके  से  अध्यादेश  के  माध्यम  से  यह  बिल  लाया  गया  है

 उसे  अलोकतांत्रिक  इसलिये  कहा  जा  सकता  है  कि  सरकार  द्वारा

 बार-बार  अध्यादेश  लाने  की  प्रयुत्ति  अच्छी  नहीं  ह ैजब  यह  बजट  सत्र

 आ  रहा  था  तो  उसमें  लाना  चाहिये

 सभापति  मंत्री  जी  द्वारा  अजमेर  में  तारागढ़  के  बारे  में

 कहा  गया  है  तो  मैं  उनकी  जानकारी  के  लिये  बता  दूं  कि  «हां  पर  राज्य

 सरकार  और  नगर  विकास  न्यास  द्वारा  एक  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  जा

 रहा  है  तथा  पर्यटन  विभाग  और  पुरातत्थ  विभाग  द्वारा  प्रथ्वाराज  चौहान

 की  एक  प्रतिमा  लगायी  जा  रही  है  तो  सरकार  को  उख्य  शक्ति  का

 ट्रांसमीटर  लगाना  चाहिये  जिससे  सारा  प्रटेश  और
 ”

 *बिशेषकर  सीमावर्ती  क्षेत्रों  को लाभ

 हमारा  भारत  गांधी  जी  का  देश  है  जहां  पर  सब  लोगों  का  आपने

 वियार  व्यक्त  करने  की  स्वतंत्रता  है  जहां  पर  हमेशा  से  सब  खिचारां

 का  स्वागल  किया  गया  हमारे  ऋषियों  ने इस  बात  का  मनन  किया

 है  लेकिन  अप-संस्कृति  के  नाम  पर  जिस  अश्लीलता  का  प्रदर्शन  कि  यः

 जाता  यह  प्रवृत्ति  राष्ट्र  क ेलिये  घातक  हमारे  देश  के  कयतन

 नेटवर्क  ब ेइस  कानून  के  दायरे  में  आ  सकते  हैं  लेकिन  जो  जिदेशी



 य्ठा  केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  अध्यादेश
 और  विधेयक  के  बारे  में

 केबल  नेटबर्क  स्टार  एम  आदि  उन  पर

 नियंत्रण  पाने  के  लिये  इस  कानून  को  और  सशक्त  और  समग्र

 बनाने  की  आवश्यकता  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  राष्ट्र  हिर्तों  को  सर्वोपरि  माना  मैंने  एक  बात  यह  भी

 कही  थो  कि  दृरदर्शन  और  केबल  नेटबर्क  के  लिये  एक  नीति  तय  करें

 जिसमें  भारतीय  लोक  लोक  लोक  संस्कृति  का  प्रदर्शन*

 इसके  माध्यम  से  विदेशी  केबल  नेटवर्क  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिये

 एक  समझौता  हो  कि  यदि  भारत  में  रहकर  भारत  की  संस्कृति  के

 अनुरूप  प्रचार  करेंगे  तो उनको  सहायता

 सभापति  आपने  यह  पाबंदी  लगा  दी  कि  दूरदर्शन  और

 फिल्मों  के  कार्यक्रम  उपग्रह  के  माध्यम  से  दिखाये  वे  इस  बात

 को  मानते  हैं  या  इसके  बारे  में  आपकी  क्या  शक्तियां  सरकार

 की  उदासीनला  का  एक  नमूना  यह  है  कि  जब  1994  में

 अध्यादेश  लागू  हुआ  तो  उसके  फार्म  डाकखानों  में  दिसम्बर  तक  नहीं

 तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  तीन  महीनों  में  केबल  नेटवर्क

 के  कितने  लोगों  ने  पंजीकरण  तो  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है
 कि  विदेशी  केबल  नेटवर्क  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  कोई  प्रभावी

 व्यवस्था  करें  जो  राष्ट्रीय  हितों  को  सर्वोपरि  एक  स्वशासी

 प्राधिकरण  के  माध्यम  से  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  पर  नियंत्रण  हो
 ताकि  ये  अधिक  सक्षम  हो  सरकारी  जागीरदारी  से  इलैक्ट्रॉनिक
 मीडिया  को  मुक्ति  मिल

 हम  केवल  इसलिए  प्रसार  भारती  की  बात  करते  हैं  ताकि

 राजनीतिक  दर्लों  को  जो  शिकायत  रहती  है  कि  एक  ही  प्रकार  के

 कार्यक्रमों  को  दिखाया  जाता  है  वह  दूर  भारतीय  मूल्यों  की

 भारतीय  अस्मिता  की  रक्षा  भी  होनी  एक  समिति  का  गठन

 करना  चाहिए  जो  केबल  पर  दिखाए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  पर  नजर

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  क्योंकि  मंशा  अच्छी  उद्देश्य  अच्छा

 हालांकि  यह  अपर्याप्त  लेकिन  चूंकि  मंत्री  जी  न ेकहा  कि  इसको
 और  सशक्त  बनाने  का  प्रयास  इसलिए  मैं  उनकी  तथा  सदन  की

 भावनाओं  का  आदर  करते  हुए  आपसे  अनुमति  चाहता  हूं  कि  अपने

 द्वारा  रखे  गए  संकल्प  को  वापस  ले

 सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सटस्य  को  संकल्प  वापस  लेने

 की  सभा  की  अनुमति

 सभा  की  अनुमति  से  जापस  लिया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 देश  में  केबल  दूरदर्शन  नेटवर्क  के  प्रचालन  का  और

 उससे  संबद्ध  या  उसके  आनु्षगिक  विषयों  का  विनियमन

 करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर

 बिचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 15  1995  232

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  से  22  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2  से  22  विधेयक  में  जोड़े

 खण्ड  और  व्यावृत्ति

 संशोधन  किए  गए  :

 पृष्ठ  7,  -

 पंक्ति  ।।  और  17  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रस्थापित  किया

 “23  (12  केबल  टेलीविजन  नेटंबर्क

 अध्यादेश  1995  एतदद्वारा  निरस्त  किया  जाता  (3)

 सिंह

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  23,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  23,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 संक्षिप्त  विस्तार  और  प्रारम्भ  संशोधन  किया

 गया  :

 पंक्ति  6,-

 “19904”  के  स्थान  पर  “1905”  प्रतिस्थापित  किया

 जाए  ।(2)

 ;  सिंह

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  ।,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़ा

 अधिनियमन  सूक

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  ।,  पंक्ति  ।,

 के  स्थान

 किया  (1)

 र॒  छयालीसर्जे  प्रतिस्थापित

 सिंह
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  और  विधेयक
 का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  और  विधेयक  का  पूरा
 नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  सिंह  देव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाएਂ

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  सभापति  मैं

 आपको  अपनी  डर  और  विचारों  से  मंत्री  महोदय  को  अबगत

 कराने  का  अबसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  मंत्री  महोदय  ने  सूचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय  की  कार्यप्रणाली  में  नया  जीवन  फूंकने  के  लिए
 उल्लेखनीय  काम  किया  उनकी  देखरेख  में  टूरदर्शन  ने  अत्यधिक

 उन्नति  की  कार्यक्रम  नियम  और  विज्ञापन  नियम  से  पहले  के  शब्द

 बड़े  अस्पष्ट

 4.00

 इसमें  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  ये  नियम  किसने  निर्धारित  किए

 हैं  तथा  इन्हें  कौन  से  कानून  और  किस  अधिकार  से  निर्धारित  किया  गया

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  स्पष्ट  किया  जाना  आज  भी  इन

 नियमों  के  बारे  में  कुछ  सीमा  तक  असंतोष  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 इनकी  लगातार  समीक्षा  की  जाती  रहेगी  तथा  इन्हें  अपने  देश  की

 संस्कृति  के  अनुसार  बनाया

 मेरी  दूसरी  बात  दूरदर्शन  पर  दो  कार्यक्रमों  के  आगे  प्रसारण  के

 दायित्य  से  सम्बन्धित  उनका  आगे  प्रसारण  को  बन्द  क्यों  नहीं  किया

 जा  यह  यात  अधिनियम  में  क्‍यों  शामिल  नहीं  की  जा  सकती  ?

 विधेयक  में  बहुत  कम  दण्ड  का  प्रावधान  किया  जब

 एक  बार  के  खाने  पर  50  रुपये  खर्च  हो  जाते  हैं  तब  1000  रुपये  का

 जुर्माना  बहुत  बड़ी  राशि  नहीं  नियमों  का  उल्लंघन  करने  पर  इससे

 कहीं  अधिक  दण्ड  का  प्रावधान  होना

 अब  प्रश्न  है  बिदेशी  संस्कृति  के  आक्रमण  मंत्री  महोदय  ने

 कहा  है  कि  हम  एक  खुले  आकाश  के  नीचे  रहते  हैं  और  हम  उपग्रह

 प्रसारण  पर  नियंत्रण  नहीं  रख  यह  सही  है  कि  ऐसा  कोई  एन्‍्टेना

 हमने  नहीं  बनाया  है  जो  केवल  एक ही  प्रकार  की  तरंगों  को  पकड़े  तथा

 दूसरी  तरंगों  को  पर  क्‍या  अनेक  विकासशील  देशों  के  सामने  यह

 समस्या  नहीं  है  और  कया  उस  पाश्चात्य  संस्कृति  की  समस्या  से  लड़ने

 के  लिए  जो  हमारी  जनता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाल  रही  बल्कि

 हमारी  पुरानी  संस्कृति  को  उखाड़  फेंक  रही  कोई  आपसी  विचार

 बिमर्श  नहीं

 मेरा  आखरी  कथन  यह  है  कि  यदि  यह  देश  में  दृरदर्शन  के
 उदारीकरण  की  ओर  एक  कदम  है  तो  मंत्री  महोदय  को  राज्य
 बल्कि  जिला  अधिकारियों  और  स्थानीय  अधिकारियों  का  स्थानीय
 टेलीविजन  केन्द्र  रखने  की  अनुमति  देनी  चाहिए  ताकि  ज्रे  स्थानीय

 कार्यक्रमों  और  भागों  पर  अधिक  ध्यान  कंन्द्रित  कर

 सकें  और  हमारे  देश  की  विविधता  पूर्ण  संस्कृति  को  बढ़ावा  दे
 मैं  इस  तथ्य  का  समर्थन  करता  हूं  कि  दूरदर्शन  सरकार  का  एकाधिकार
 नहीं  हो  यह  उदारीकरण  की  ओर  एक  स्वागत  योग्य  कटम

 दूसरे  शब्दों  में  कहूं  तो निजीकरण  की  ओर  जाने  वाले  इस  कटम  का

 मैं  स्वागत  करता  परन्तु  जैसा  मैंने  पहले  विधेयक  के  कुछ
 प्रावधानों  मे ंऔर  सुधार  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  सिंह  देव  :  श्री  शहाबुद्दीन  के  सुझावों  का  स्वागत

 करता  थे  बड़े  ही  महत्यपूर्ण  सुझाव  हम  इस  ओर  से  पूरे  सावधान

 हैं  कि  हमें  अपनी  सांस्कृतिक  मूल्यों  की  रक्षा  करनी  चाहिए  परन्तु  इस
 समय  हम  अवरूद्ध  या  ब्लैक  आउट  करने  वाले  देशों  का

 अनुसरण  नहीं  कर  रहे  बहुत  से  देशों  ने  डिश  एन्टेना  लगाने  पर

 प्रतिबन्ध  लगा  रखा  है  क्योंकि  बिना  उचित  डिश  एन्टेना  लगाए  आप

 उपग्रह  कार्यक्रम  नहीं  देख  परन्लु  विनियमित  करने  और

 पंजीकरण  की  ओर  यह  पहला  कदम  यह  अन्त  नहीं  इस  बारे

 में  यह  पहला  कानून  हम  यह  मानते  हैं  कि  इसमें  भी  कमियां

 हम  एक  व्यापक  विधेयक  ला  रहे  हैं  और  उस  समय  उसे  पास  करने

 से  पहले  हम  दोनों  सदनों  के  संयुक्त  बृद्धि  कौशल  का  लाभ

 टण्ड  का  जो  प्रावधान  किया  गया  है  उससे  स्थायी  समिति  सहमत

 उनका  कहना  है  कि  इस  उद्योग  को  लेकर  हमें  कड़े  दण्डों  का

 प्रावधान  नहीं  करना  घाहिए  क्योंकि  यह  एक  लघु  उद्योग  है  जिसमें

 भूतपूर्व  सैनिकों  और  रिटायर्ड  व्यक्तियों  न ेएक-एक  लाख  से  अधिक

 पूंजी  लगाई  हमने  उनकी  सिफारिश  को  माना  विधि  मंत्रालय  ने

 भी  इसकी  जांच  की  है  तथा  इस  कार्य  के  लिए  जिला  मजिस्ट्रेट  और

 सब  डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  को  अधिकारी  बनाया  गया  है  क्योंकि  केन्द्र

 सरकार  के  पास  बड़ी  संख्या  में  प्रवर्तन  की  व्यवस्था  नहीं  हम  इन

 सन  बातों  पर  व्यापक  विधेयक  का  मसौदा  तैयार  करते  समय  फिर

 विचार

 सभा  पति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  महोदय  :  सभा  सायं  5  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए

 स्थगित  होती

 4.05

 लोक  सभा  5.00  तक  के

 लिए  स्थगित
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 5.00

 लोक  सभा  5.00  पर  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन
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 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  मैं  वर्ष  1995-96

 का  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिये  उपस्थित

 चार  वर्ष  पूर्व  श्री  नरसिंह  राव  के  नेतृत्व  में  हमारी  सरकार

 ने  अभूतपूर्व  आर्थिक  संकट  के  समय  कार्यभार  संभाला  हमारा

 तात्कालिक  कार्य  राष्ट्र  को  गिरते  हुए  बढ़ती  हुई  मुद्रास्फीति
 तथा  अत्यधिक  गरीबी  के  अगम्य  गर्त  में  लगातार  गिरने  से  बचाना

 हमने  इस  तात्कालिक  संकट  का  तेजी  से  मुकाबला  किया  और  साथ

 ही  हमने  अर्थव्यवस्था  को  तेज  और  सृजनकारी  वृद्धि  के  पथ

 पर  अग्रसर  करने  के  व्यापक  उद्देश्य  से  भी  कार्य  हमारा  लक्ष्य

 भारत  को  अंतर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  उसका  उचित  स्थान  दिलाना

 कभी-कभी  राजनीतिक  वाद-विवाद  की  गर्मागर्मी  में  हम  उपलब्धियों

 को  नजरअंदाज  कर  देते  यहां  मैं  यह  बताने  के  लिए  चन्द  मिनट

 का  समय  लूंगा  कि  1991  के  उस  त्रासद  समय  से  हम  कितना  आगे

 निकल  आए  हैं

 *  1991-92  में  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  वृद्धि  दर  घट  कर

 एक  प्रतिशत  से  भी  कम  रह  गई  उसके  बाद  के  दो

 यर्षों  में  हम  अर्थव्यवस्था  को  प्रति  वर्ष  4.3  प्रतिशत  की

 वृद्धि  दर  पर  खापस  लाए  और  यह  दर  1994-95  में

 5.3  प्रतिशत  तक  बढ़  गई  कुछ  ही  देश  ऐसे  गहन

 आर्थिक  जिसका  हमने  1991  में  सामना  किया

 से  इतनी  जल्दी  तथा  सरलता  से  उबरने  का  दावा  कर

 सकते

 औद्योगिक  वृद्धि  1991-92  में  लगभग  एक  प्रतिशत  के

 आधे  प्रतिशत  तक  गिर  चुकी  आज  भारतीय  उद्योग

 उत्साहवर्धक  एवं  व्यापक  सुधार  का  अनुभव  कर  रहा  है

 जबकि  1994  में  औद्योगिक  वृद्धि  8.7

 प्रतिशत  हो  बिनिर्माण  क्षेत्र  मे ंऔर  भी  तेजी  से

 9.2  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  तथा  पूंजीगत  माल  क्षेत्र  में

 24.7  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  मुझे  आशा  है  कि  जिन

 आलोचकों  ने  यह  भविष्यवाणी  की  थी  कि  हमारे

 औद्योगिक  और  व्यापारिक  सुधारों  से  भारतीय  उद्योग  को

 नुकसान  वे  इस  वास्तविकता  को  देखेंगे  तथा

 अपने  कहे  पर  फिर  बिचार

 जेसे-जैसे  भारतीय  उद्योग  ने  आधुनिकीकरण  करके

 प्रौद्योगिकी  का  उन्‍नयन  किया  है  और  इसको  प्रतिस्पर्धात्मकता

 में  सुधार  हुआ  बैसे  बैसे  1994-95  में  देशीय

 ये

 हु

 15  1995

 मे

 श्र

 रख
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 औद्योगिक  निबेश  में  ठोस  पुनरुद्धार  के  लक्षण  दिखाई  दिए

 प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  का  रूख  भी  नई  नीतियों  के

 काफी  अनुकूल  रहा  है  जिससे  प्रमुख  आधारभूत  संरचनात्मक

 क्षेत्रों  जैसे  विद्युत  तथा  दूर-संचार  में  बड़ी  मात्रा  में  निबेशों

 का  आगमन  हुआ

 1991-92  में  खाद्यान्न  उत्पादन  गिरकर  168  मिलियन  टन

 हो  गया  इस  यर्ष  यह  185  मिलियन  टन  होगा  जो

 अब  तक  का  अधिकतम  रिकार्ड  हमारे  किसानों

 को  लाभकारी  मूल्य  प्रदान  करने  वाली  नीति  से  स्पष्ट  तौर

 पर  लाभ  पहुंचा  है  और  उनका  उत्पादन  संबंधी  कार्य

 निष्पादन  काफी  अच्छा  रहा  जिसके  लिए  हम  उनके

 कृतज्ञ

 खाद्यान्नों  के सरकारी  जो  खराब  मौसम  और  अन्य

 आपातकालीन  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  अमुल्य
 बीमा  प्रदान  करता  तीन  वर्ष  पहले  गिरकर  14.7

 मिलियन  टन  हो  गया  इसे  |  1995  की

 स्थिति  के  अनुसार  3।  मिलियन  टन  के  रिकार्ड  स्तर  पर

 पुनःस्थापित  किया  जा  चुका

 अर्थव्यवस्था  में  वृद्धि  से  हमारी  जनता  के  लिए  नई

 नौकरियां  सृजित  हुई  1991-92  में  कुल  रोजगार  में

 केवल  लगभग  3  मिलियन  तक  की  ही  वृद्धि  हुई
 उसके  बाद  प्रत्येक  दो  ब्षों  में  रोजगार  में  बड़ी  तेजी  से

 दुगुनी  वृद्धि  हुई  जिससे  प्रति  वर्ष  लगभग  6  मिलियन  नई

 नौकरियां  यह  वृद्धि  1994-95  में  और  भी  अधिक

 होने  की  आशा  सुधारों  के  परिणामस्वरूप  व्यापक

 बेरोजगारी  की  भविष्यवाणी  करने  वाले  अमंगलवक्ता

 निश्चित  रूप  से  गलत  सिद्ध  हुए

 1991  में  हमारी  विफलता  का  तात्कालिक  कारण  विदेशी

 भुगतानों  का  सुचारू  रूप  से  व्यवस्थित  कर  पाने  में

 असमर्थ  रहना  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य

 उस  उल्लेखनीय  परिवर्तन  से  अवगत  होंगे  जो  कि  इस

 क्षेत्र  में  घटित  हुआ  निर्यातों  का  डालर  मूल्य
 1991-92  में  1.5  प्रतिशत  कम  हो  गया  1994-95

 के  प्रथम  10  महीनों  में  हमारे  निर्यात  में  17  प्रतिशत  से

 अधिक  की  वृद्धि  हुई  इसके  पहले  1993-94  में  20

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  आयातों  में  भी  अर्थव्यवस्था

 में  पुनरुद्धार  के  अनुरूप  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  भुगतान

 संतुलन  की  स्थिति  संतोषप्रद

 कुछ  क्षेत्रों  मे ंव्यक्त  की  गई  ये  आशंकाएं  कि  हमारी

 व्यापार  नीति  से  अनावश्यक  रूप  से  आयात  बढ़ेगा  तथा

 अर्थव्यजस्था  कमजोर  हो  पूर्णतया  निराधार  सिद्ध

 हुई  उदारीकर्ण  और  खुलेपन  को  नीति  ने  बस्तुतः
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 हमारी  आत्मनिर्भरता  को  बढ़ाया  अस्सी  के  दशक  के
 उत्तरार्द्ध  में  मात्र  लगभग  60  प्रतिशत  की  तुलना  में  अब
 आयात  के  90  प्रतिशत  से  अधिक  का  वित्तपोषण  निर्यात
 की  आमदनी  से  होता  चालू  खाते  पर  बिदेशी  घाटा
 1990-91  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  3  प्रतिशत  से
 अधिक  इसके  1994-95  में  ।/2  प्रतिशत  से  कम  हो
 जाने  की  आशा

 *  उपरोक्त  संकट  के  हमारा  विदेशी  ऋण  प्रतिवर्ष  8
 मिलियन  डालर  की  दर  से  बढ़  रहा  1993-94  में

 विदेशी  ऋण  में  वृद्धि  को घटाकर  एक  मिलियन  डालर
 से  कम  कर  दिया  1994-95  की  प्रथम  छमाही  में

 हमारे  विदेशी  ऋण  के  स्टाक  में  वस्तुतः  लगभग  300
 मिलियन  डालर  की  कमी  हुई

 *  जब  हमारी  सरकार  सत्ता  में  तो  हमारी  विदेशी  मुद्रा
 का  भण्डार  जून  1991  में  कम  होकर  मात्र  एक  बिलियन

 डालर  तक  रह  गया  10  1995  को  यह  20

 बिलियन  डालर  से  अधिक  के  रिकार्ड  स्तर  का

 खरे  प्रारम्भिक  संकट  पर  एक  बार  काबू  पा  लेने  के  बाद

 हमारी  रणनीति  का  एक  मुख्य  तत्व  निर्धनता-रोधी

 कार्यक्रमों  को  सुदृढ़  करने  को  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान

 करना  हमने  इस  बायदे  को  पूरा  कर  दिया  पिछले

 दो  बजटों  में  हमने  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंरोजगार  और  निर्धनता

 बिरोधी  कार्यक्रमों  पर  आयोजना  व्यय  में  बडी  तेजी  से

 वृद्धि  की  ग्रामीण  जिकास  के  लिए  1992-93

 में  3100  करोड़  रुपए  क॑  आवंटन  को  दुगुने  से

 भी  अधिक  बढ़ाकर  1994-95  में  7000  करोड़

 रुपए  से  अधिक  किया  गया  इसी  अवधि

 प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  आवंटन  में  84  प्रतिशत

 प्रौढ़  शिक्षा  के लिए  आवंटन  में  78  प्रतिशत  की  तथा

 स्वास्थ्य  क ेलिए  आबंटन  में  9।  प्रतिशत  की  वृद्धि  को

 ये  संकेतक  अपेक्षाकृत  कम  समय  में  उल्लेखनीय  व्यापक

 आमूलचूल  परिवर्तन  को  प्रमाणित  करते  हमें  चार  बर्ष  पहले

 विरासत  में  एक  लगभग  चरमराई  हुई  अर्थव्यवस्था  मिली  हमने

 उसे  एक  ऐसी  अर्थव्यजस्था  मे  रूपान्तरित  कर  दिया  है  जो  कृषि  और

 औद्योगिक  उत्पाद  में  तीब्र  देशी  निवेश  में  तीज्र  विदेशी

 प्रत्यक्ष  निवेश  में  निरंतर  रोजगार  में  नवीकृत  वृद्धि  तथा  विदेशी

 मुद्रा  की  संतोषप्रद  स्थिति  को  दर्शाती  यह  प्रधान  मंत्री  श्री

 नरसिंह  राव  के  नेतृत्व  में  हमारी  सरकार  द्वारा  क्रियान्बित  की  गई

 दूर-दर्शितापूर्ण  आर्थिक  नीतियों  और  हमारे  किसानों  और  औद्योगिक

 हमारे  प्रबंधकों  तथा  निर्यातकों  द्वारा  किए  गए  कठिन  परिश्रम

 का  परिणाम  सर्वाधिक  उत्साहवर्धक  बात  तो  यह  है  कि  सुधारों  के
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 समर्थन  में  व्यापक  राष्ट्रीय  एकमत  उभरा  एक  ऐसा  एकमल  जो

 सुधार  के  पथ  पर  सतत  गतिशीलत्ता  तथा  निश्चित  रूप  से  आगे  बढने
 को  हमारी  नीति  का  समर्थन  करता

 हम  काफी  लम्बा  रास्ता  तय  कर  चुके  लेकिन  यात्रा  अभी

 अधूरी  अपनी  उपलब्धियों  को  और  ठोस  बनाने  तथा  अर्थव्यवस्था
 को  बेहतर  निष्पादन  की  ओर  आगे  बढ़ाने  के  लिए  हमें  कई  क्षेत्रों  में

 अपने  प्रयासों  को  द्विगुणित  करना  यह  अपने  लक्ष्यों  को  पान  के

 लिए  व्यवहार्य  भी  है  तथा  आवश्यक

 औद्योगिक  नीतियों  और  वित्तीय  क्षेत्र  में  सुधारों  के  अच्छे  परिणाम

 निकले  उन्हें  यथा-योजनाबद्ध  रूप  से  पूरा  किए  जाने  की  जम्रल

 है  ताकि  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  कार्यक्षमता  तथा  प्रतिस्पर्धात्पकता  का

 बढ़ावा  मिल  कृषि  में  आगे  बिस्तार  में  आने  वाली  बाधाओं  का

 पता  लगाकर  उन्हें  दूर  करना  सरकारी  क्षेत्र  को  पुनर्गठित  करना

 औद्योगिक  संबंधों  में  श्रम  के  अभिनियोजन  में  और  अधिक

 लचीलापन  लाना  सामाजिक  सेवाओं  के  लिए  सुपुर्दगी  प्रणालियों

 को  आधुनिक  बनाना  दोषों  का  निवारण  करके  और  लागत  को

 प्रभावशीलता  का  संघर्धन  करके  निवेशकों  को  सुरक्षा  को  सुदृढ़  करने

 के  लिए  पूंजी  बाजार  सुधारों  को  अधिक  व्यापक  तथा  गहन  बनाना

 बीमा  सेवाओं  को  अत्यधिक  सुलभ  बनाने  तथा  प्रतिस्पर्धा  और

 सक्षम  ग्राहक-उन्मुख  सेवाओं  के  संवर्धन  के  उद्देश्य  से  बीमा  क्षेत्र  के

 सुधारों  में  जारी  रखना  हमें  इन  सभी  क्षेत्रों  में अवश्य  ही  आगे

 बढ़ना  मैं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  पश्चिम  बंगाल  में  निवेश

 आकर्षित  करने  के  लिए  उनकी  नई  भूमिका  के  लिए  बधाई  देता

 मैं  उन्हें  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  कार्ल  मार्क्स  उत्पादक

 शक्तियों  के  प्रति  अपने  गहन  जो  समाज  की  प्रेरक  शक्ति

 के  साथ  इसका  अनुमोदन

 कुछ  कमजोरियां  भी  उभरकर  सामने  आई  हैं  ओर  जिनकी  ओर

 तत्काल  ध्यान  देने  की  जरूरत  राजकोषीय  सुटृढीकरण  में  प्रारम्भिक

 सफलताओं  के  आगे  प्रगति  और  भी  दुसाध्य  सिद्ध  हुई
 राजकोषीय  घाटा  1993-94  में  तेजी  से  बढ़ा  और  घाटे  पर  दबाव

 1994-95  में  भी  बना  इन  स्थितियों  का  सामना  दृढ़निश्चयी
 कार्रवाई  करके  किया  जाना  यदि  हम  उपलब्ध  राजस्व  को  ध्यान

 में  रखे  बिना  प्रत्येक  परियोजना  तथा  कार्यक्रम  के  लिए  निधि  की

 व्यवस्था  करने  का  प्रयास  करते  तो  हम  केबल  अत्यधिक

 मुद्रास्फीति  और  उच्च  ब्याज  दरों  को  ही  बढ़ावा  देंगे  जिससे  निवेश  बन्द

 हो  जाएगा  और  निधियों  के  अभाव  में  पड़ी  अपूर्ण  परियोजनाओं  में

 यृद्धि  इस  प्रकार  के  दृष्टिकोण  से  तो  सामाजिक  न्याय  के  साथ

 बिकास  के  हमारे  मूल  उद्देश्य  क ेलिए  खतरा  ही  उत्पन्न  होगा  क्योंकि

 गरीब  लोगों  को  ही  इसके  परिणामस्थरूप  उत्पन्न  होने  वाली  मुद्रास्फीति
 तथा  रोजगार  अक्सरों  में  धोमी  वृद्धि  से नुकसान  इसलिए  हमें  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  आगामी  वर्षों  में  भी राजकोषीय  अनुशासन
 अधिक  बेहतर
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 मुद्रास्फीति  पुनः  एक  गम्भीर  समस्या  के  रूप  में  उभरी  यह  मुझे
 हर  रोज  महसूस  हुआ  क्योंकि  मेरे  अपने  परियार  की  एकता  टूटने  का

 खतरा  लगने  हम  मुद्रास्फीति  की  दर  को  1991  की  17  प्रतिशत

 की  उच्चतम  दर  से  कम  करके  1993  के  मध्य  में  लगभग  7  प्रतिशत

 तक  लाने  में  सफल  हुए  हैं  लेकिन  तब से  मुद्रास्फीति  में  फिर  वृद्धि  हुई
 है  और  इस  समय  यह  प्रतिशत  से  अधिक  यह  वृद्धि  कई  कारणों

 से  हुई  एक  कारण  पिछले  तीन  वर्षों  में  उगाही  मूल्यों  में  हुई  तीत्र

 वृद्धि  दूसरा  कारण  कपास  तथा  तेलहन  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों

 में  उत्पादन  की  कमी  होना  राजकोषीय  घाटे  का  अपेक्षित  स्तर  से

 उच्चतर  स्तर  पर  बने  रहना  भी  स्फीतिकारी  दबाव  के  बढ़ने  का  एक

 कारण  रहा  इन  समस्याओं  को  स्वीकार  करते  हुए  हम  आगामी  वर्ष

 में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  मुद्रास्फीति  का  सामना

 मुद्रा  पूर्ति  की  वृद्धि  को कम  करने  के  लिए  मौद्रिक  नीति  को  पहले

 ही  सख्त  कर  दिया  गया  बचतों  को  अपेक्षाकृत  अधिक  प्रोत्साहन

 देने  के  लिए  बैंक  की  जमाराशियों  पर  ब्याज  दरें  बढ़ा  दी  गई  बिदेशी

 मुद्रा  की  बेहतर  स्थिति  का  लाभ  उठाते  हुए  महत्वपूर्ण  अत्यावश्यक

 जिंसों  जैसे  दालें  और  खाद्य  तेलों  का  शून्य  या  कम

 शुल्कों  के  साथ  मुक्त  रूप  से  आयात  की  अनुमति  दी  गई  है  ताकि

 मुद्रास्फीतिकारी  दबाव  को  कम  किया  जा  हम  इन  वस्तुओं  की

 कीमतों  के  दबाव  को  संतुलित  करने  की  दृष्टि  से  गेहूं  और  चाबल  की

 खुले  बाजार  में  लगातार  बिक्री  करने  के  लिए  पर्याप्त  खाद्यान्न  स्टार्को

 का  भी  फायदा  उठा  रहे  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  और

 मजबूत  बनाया  गया  है  और  इसके  जरिए  आपूर्ति  को  चीनी  तथा  खाद्य

 तेलों  का  अपेक्षित  आयात  करके  और  बढ़ाया  जा  रहा  आने  वाले

 वर्ष  में  हम  चाबल  तथा  खाद्य  तेलों  की  कीमतों  में  स्थिरता

 बनाए  रखने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभो  उपलब्ध  साधनों  का

 इस्तेमाल  टैरिफ  और  व्यापार  नातियों  में  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  विस्तार-किया  जाएगा  कि  औद्योगिक  उत्पादों  की  देशी  कीमतों

 में  अनावश्यक  वृद्धि  न  उपभोक्‍ता  आंदोलन  को  सुदृढ़  किया

 जाएगा  तथा  सरकार  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  तथा  जमाखोरी  को

 नियंत्रित  करने  में  सतक॑  मेरे  राजस्व  जिन्हें  मैं  कुछ  देर

 बाद  प्रस्तुत  भी  आम  उपभोक्ता  वस्तुओं  में  मुद्रास्फीति  को

 रोकने  की  दृष्टि  से  तैयार  किए  गए

 संभावित  कमजोरी  का  एक  दूसरा  क्षेत्र  आधारभूत  संरचना  यदि

 हमारा  लक्ष्य  7  से  8  प्रतिशत  की  आर्थिक  वृद्धि  प्राप्त  करना  जिसे

 अन्य  देशों  ने  प्राप्त  कर  लिया  है  और  जो  हमारे  बढ़ते  हुए  श्रमिक  बल

 के  लिए  आवश्यक  नौकरियां  उपलब्ध  करा  सकता  तो  हमें

 रेलवे  तथा  दूरसंचार  जैसे  आधारिक  संरचना  के

 प्रमुख  क्षेत्रों  में  और  अधिक  निवेश  तथा  कार्यक्षमता  को  बढ़ाना

 कुशल  वित्तीय  प्रबंध  ही  इस  क्षेत्र  में  प्रगति  की  कुंजी  आधारभूत
 संरचना  की  पर्याप्त  और  गुणात्मक  आपूर्ति  अनिवार्यतः  इन  क्षेत्रों  की
 वित्तीय  व्यवहारय॑ता  पर  निर्भर  है  जो  कि  लागत  की  समुचित  भरपाई

 बाली  नीतियों  के  अपनाए  जाने  पर  आश्रित  होता  विद्युत्‌  का
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 उदाहरण  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  राज्य  विद्युत्‌  बो्ों  की  वित्तीय

 कमजोरी  के  कारण  बिद्युत्‌  उत्पादन  में  नए  निवेश  की  वित्त  व्यवस्था

 करने  में  असमर्थ  विद्युत्‌  उत्पादन  में  निजी  निवेश  को  प्रोत्साहित

 करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  पहल  का  लाभ  उठाते  बहुत  सी
 .  राज्य  सरकारें  इस  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  के निवेशों  को  आकर्षित  करने  के

 लिए  सक्रिय  प्रयास  कर  रही  लेकिन  निजी  क्षेत्र  के  निवेशक  बिद्युत्‌
 क्षेत्र  में निविश  करने  के लिए  उस  समय  तक  इच्छुक  नहीं  ह ैजन  तक

 कि  राज्य  सरकारें  और  केन्द्र  सरकार  निजी  क्षेत्र  के  उत्पादकों  को  पुनः
 आश्वस्त  करने  के  लिए  गारंटियां  और  प्रति-गारंटियां  नहीं  देतीं  कि

 जितनी  विद्युत्‌  का  थे  उत्पादन  करेंगे  उसका  उन्हें  पूरा  भुगतान  किया

 ऐसी  प्रति-गारंटियां  केवल  तभी  तर्कसंगत  होंगी  जब  उन्हें

 अस्थायी  काम-चलाऊ  व्यवस्था  के  रूप  में  देखा  जाए  जिसके  दौरान

 राज्य  विद्युत  बोर्ड  अपनी  संस्थात्मक  प्रचालन  पद्धतियों  तथा

 मूल्य  निर्धारण  नोतियों  में  आश्वयक  सुधार  दीर्घकालीन  परिप्रेक्ष्य

 में  हम  इस  वास्तविकता  से  बच  नहीं  सकते  कि  विद्युत  उपभोक्ताओं

 को  इसको  लागत  का  भुगतान  करना  यही  मानदण्ड  अन्य

 आधारभूत  संरचना  क्षेत्रों  पर  भी  लागू  होता  एक  बार  वित्तीय

 व्यवहारय॑ता  सुनिश्चित  हो  जाने  पर  हम  इन  क्षेत्रों  मे ंसरकारी  क्षेत्र  तथा

 निजी  क्षेत्र  दोनों  के  निशेशों  में  नब-प्रवाह  की  आशा  कर  सकते

 अब  मैं  सामाजिक  समता  तथा  निर्धनता  निवारण  के  कुछ  मुद्दों  की
 चर्चा  अपने  पहले  ही  बजट  भाषण  में  मैंने  इस  बात  पर  जोर

 दिया  था  कि  आर्थिक  विकास  और  पुनस॑रचना  स्थयं  में  ही  साध्य  नहीं

 वे  सामान्य  नागरिकों  के  जीवन  में  सुधार  लाने  के  मात्र

 मैं  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहुंगा  कि  यह  चिंता  शुरू  से  ही

 हमारी  रणनीति  का  केन्द्र  बिन्दु  रही  अपने  देश  और  साथ  ही  साथ

 पूरे  विश्व  के  अनुभव  से  यह  परिलक्षित  होता  है  कि  तेज  और  व्यापक

 आधार  का  विकास  ही  गरीबी  हटाने  की  अचूक  औषधि  हमारे०

 आर्थिक  सुधारों  का  लक्ष्य  इसी  उद्देश्य  की  प्राप्ति  हम  यह

 भी  मानते  हैं  कि  हमारे  समाज  के  कुछ  सबसे  गरीब  तथा  कमजोर  वर्गों

 तक  विकास  का  लाभ  पहुंचने  में  समय  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  कि  बे  भी  शीघ्र  ही  लाभ  प्राप्त  करने  हमने  ग्रामीण

 प्राथमिक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  के

 कार्यक्रमों  तथा  सामाजिक  क्षेत्र  के  अन्य  प्रमुख  कार्यक्रमों  को अधिक

 सुदृढ़  बनाने  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  प्रदान  की  पिछले  तीन  वर्षों

 में  तेजी  से  बढ़ते  हुए  आर्थिक  विकास  के  साथ-साथ  इन  कार्यक्रमों  का

 बेरोजगारी  तथा  गरीबी  हटाने  में  बांछित  प्रभाव  पड़ना  शुरू  हो  गया

 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  रोजगार  में  तीन  वर्ष  पहले  की  अपेक्षा

 अधिक  तेजी  से  बिस्तार  हो  रहा  कृषि  श्रमिकों  की  वास्तविक  मजदूरी
 1991-92  में  संकट  के  समय  कम  हो  गई  1993-94  तक  यह

 मजदूरी  बढ़कर  संकट-पूर्व  स्तरों  स ेअधिक  हो  गई  जीवन-मरण

 के  आंकड़ों  की  उपलब्ध  जैसे  अशोधित  मृत्यु  दर  तथा  शिशु

 मृत्यु  से  भी  1991-92  के  संकट  के  बाद  सामान्य  जीवन-स्तर  में

 स्पष्ट  सुधार  होने  का  पता  चलता



 था  सामान्य  1995-96

 सन्देश  स्पष्ट  हमारे  समाज  में  युगों  पुरानी  गरीबी  के  बोझ  को
 हटाने  का  कार्य  लेकिन  हम  सही  रास्ते  पर  हमें  एक
 ओर  निवेश  और  आधुनिकीकरण  को  बढ़ाने  तथा  दूसरी  ओर
 निर्धनता  बिरोधी  कार्यक्रमों  को  और  सुटृढ़  बनाने  की  द्विमार्गी  रणनीति
 को  चालू  रखना  इस  बजट  में  केन्द्रीय  योजनागत  आवंटन  तथा
 कर  प्रस्ताव  इस  रणनीति  के  दोनों  तत्वों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  तैयार

 किए  गए  इन  प्रस्तावों  की  चर्चा  करने  से  पहले  मैं  समाज  के  कमजोर
 बर्गों  के  लिए आय-अर्जक  अवसरों  को  अधिक  सुदृढ़  बनाने  के  उद्देश्य

 से  शुरू  किए  जाने  वाले  कुछ  नवीन  योजनाओं  का  उल्लेख  करना

 कृषि  में  सरकारी  निवेश  की  अपर्याप्तता  आज  एक  सामान्य  चिन्ता

 का  विषय  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  ह ैजिसकी  जिम्मेदारी  राज्यों  की

 लेकिन  बहुत  से  राज्यों  ने  कृषि  की  आधारभूत  संरचना  में  निवेश  पर

 ध्यान  नहीं  दिया  बहुत  सी  ग्रामीण  आधारभूत  संरचना  वाली  ऐसी

 परियोजनाएं  हैं  जो  शुरू  तो  की  गई  लेकिन  संसाधनों  के  अभाव  में

 अधूरी  पड़ी  हुई  वे  ग्रामीण  जनसंख्या  की  संभावित  आय  तथा

 रोजगार  में  बहुत  बड़ी  हानि  की  परिचायक  ग्रामीण  आधारिक

 संरचना  से  संबद्ध  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  को  बढ़ावा  देने

 मैं  1995  से  राष्ट्रीय  कृषि  ग्रामीण  विकास  बैंक  के

 अन्तर्गत  एक  नयी  ग्रामीण  आधारिक  संरचनात्मक  विकास  निधि

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  करता  इस  निधि  से  मध्यम  और  लघु

 मृदा  जल  संभरण  प्रबंध  तथा  अन्य  प्रकार  की  ग्रामीण

 आधारिक  सरंचना  से  संबंधित  चालू  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  तथा  राज्य  के  स्वामित्व  वाले  निगमों  को ऋण

 उपलब्ध  कराया  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  अदायगी

 तथा  ब्याज  की  गारंटी  दिए  जाने  पर  परियोजना-विशेष  के  आधार  पर

 ये  ऋण  दिए  ऐसी  परियोजनाओं  को  प्राथमिक्रता  दी  जाएगी  जो

 कम  से  कम  समयावधि  में  पूरी  की  जा  निधि  के  लिए  संसाधन

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  जुटाए  जिन्हें  भारतीय  रिजर्य  बैंक  द्वारा

 इस  बात  के  निर्देश  दिये  जायेंगे  कि उतनी  राशि  का  अंशदान  करें  जितना

 कि  अपेक्षित  कृषि  उधार  हेतु  प्राथमिकता  क्षेत्र  में  उधार  देने  के  लक्ष्य

 से  कम  हो  बशर्ते  कि  वह  राशि  बैंक  की  निवल  ऋण  राशि  के  1.5

 प्रतिशत  से  अधिक  न  महत्वपूर्ण  ग्रामाण  आधारिक  संरचना  वाली

 परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इससे  2,000  करोड़  रुपए  की  राशि

 सृजित  होने  की  आशा

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  नागरिक  हमारे

 ग्रामीण  समाज  के  निर्धनतम  सदस्य  जनजातीय  बहुलता  वाले  एक

 सौ  जिलों  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 अनुसूचित  जनजातियों  की  ऋण  संबंधी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के

 लिए  सहकारिताओं  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को अनन्य  ऋण  व्यवस्था

 प्रदान  वर्ष  1995-96  के  दौरान  इस  उद्देश्य  के  लिए  400  करोड़

 रुपए  निर्धारित  किए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 निगमों  द्वारा  अधिनिर्धारित  किए  गए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
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 जनजाति  के  लाभानुभोगियों  के  वित्तप्रेषण  के  लिए  नाबार्ड  100  करोड़
 रुपए  का  अतिरिक्त  प्रावधान  भी  यह  राशि  बराणिज्यिक  और

 सहकारी  बैंकों  को  उपलब्ध  कराई  जाएगी  जिसमें  खेती  और  खेती-भिन्‍न
 प्रकार  के  कार्यों  में  लगे अनुसूचित  जालि  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 लाभानुभोगियों  की  निवेश  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा

 खादी  और  ग्रामोद्योग  हमारे  ग्रामीण  लोगों  को  खेती  अर्जन

 के  महत्वपूर्ण  अवसर  प्रदान  करते  इस  थर्ष  जो  महात्मा  गांधी

 का  जयंती  वर्ष  मैं  एक  नई  योजना  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 करता  हूं  जिसके  अंतर्गत  बैंकिंग  प्रणाली  द्वारा  खादी  और  ग्रामोद्योग

 आयोग  को  संकाय  आधार  पर  1,000  करोड़  रुपए  प्रदान  किए  जाएंगे
 तथा  आयोग  सीधे  अथवा  राज्य  स्तरीय  खादी  और  ग्रामोद्योग  बो्डों  के

 माध्यम  से  व्यवहार्य  खादी  और  ग्रामोद्योग  एककों  को  धनराशि  उधार

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  खादी  और  प्रामोद्योग  आयोग  तथा  आयोग

 द्वारा  खादी  और  प्रामोद्योग  बोड़ों  को  दिए  जाने  वाले  इन  ऋणों  के  लिए
 गारंटी  क्रमशः  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रदान  की

 हथकरखा  क्षेत्र  में  लाखों  निर्धन  बुनकरों  को  रोजगार  मिलता

 इस  नाबार्ड  द्वारा  इस  क्षेत्र  को  प्रदान  किए  जाने  वाला

 पुनर्वित्तपोषण  जिला  और  राज्य  सरकारी  बैंकों  के  माध्यम  से  दिए  जाने

 बाले  ऋण  तक  सीमित  अब  नाबार्ड  वाणिज्यिक  बैंकों  को  भी

 पुनर्वित्तपोषण  प्रदान  करेगा  जिससे  वे  सहकारी  हथकरघा  संस्थाओं  को

 ऋण  दे  पिछले  वर्ष  आरम्भ  की  गई  स्कीम  के  अंतर्गत  आने  वाले

 हथकरघधा  केन्द्रों  तथा  गुणवत्ता  प्राप्त  रंगाई  एककों  को  दिये  जाने  वाले

 ऋणों  के  प्रवाह  को  तेज  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे

 हमारे  लघु  उद्योग  ।4  मिलियन  कामगारों  को  नियोजित  करते  हैं

 तथा  इन  उद्योगों  का  हमारे  कुल  विनिर्माण  उत्पादन  में  हिस्सा  40

 प्रतिशत  और  हमारे  निर्यात  में  हिस्सा  35  प्रतिशत  इस  सक्रिय  क्षेत्र

 को  मजबूत  बनाया  जाना  चाहिए  और  इसकी  सहायता  की  जानी  चाहिए
 जिससे  यह  क्षेत्र  रोजगार  सृजन  तथा  निर्यात  के  माध्यम  से

 आत्मनिर्भरता  संबंधी  लक्ष्यों  को  बेहतर  ढंग  से  पूरा  कर  भारतीय

 लघु  उद्योग  विकास  बैंक  में  एक  प्रौद्योगिकी  विकास  और  आधुनिकीकरण
 निधि  की  स्थापना  की  जाएगी  जिससे  उन  उत्कृष्ट  परियोजनाओं  को

 बित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जा  सके  जिनका  उद्देश्य  लघु  उद्योगों  की

 नियांत  क्षमता  को  सुदृढ़  करना  इस  निधि  के  लिए  निर्धारित

 प्रारम्भिक  राशि  200  करोड़  रुपए  यह  वित्तीय  सहायता  जो  कि
 आरतीय  लघु  उद्योग  विकास  मैंक  द्वारा  पात्र  लघु  एककों  को

 सीधे  प्रदान  की  ऋणों  अथवा  निवेश  किसी  भी  रूप  में  हो सकती

 10  लाख  रुपए  से  कम  पूंजी  बाली  परियोनाओं  वाले  तथा  5  लाख

 से  कम  क्षेत्रों  तथा  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  मामले  में  15

 जनसंख्या  बाले  स्थानों  में  स्थित  अत्यन्त  लघु  एककों  को  इक्विटी

 सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  1987  में  एक  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि



 रच  सामान्य  1995-96

 योजना  की  स्थापना  की  गईं  मैं  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  योजना  का

 बिसस्‍्तार  सभी  अत्यन्त  लघु  एककों  तक  करने  का  प्रस्ताव  करता

 चाहे  ये  एकक  महानगरीय  क्षेत्रों  को छोड़कर  किसी  भी  स्थान  पर  स्थित

 इसके  इस  योजना  के  विषय  क्षेत्र  को  बढ़ाकर  इसमें

 प्रौद्योगिकी  उन्नयन  और  विविधीकरण  को

 शामिल  किया  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक

 द्वारा  संचालित  इस  स्कीम  का  वित्तपोषण  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सिडबी

 द्वारा  50:50  के  आधार  पर  किया  जाता

 बैंकिंग  प्रणाली  के  माध्यम  से ऋण  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धता

 लघु  क्षेत्र  क ेलिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रधान  मंत्री  के

 सरकार  ने  बैंकों  के  साथ  परामर्श  करके  इस  क्षेत्र  के  लिए ऋण  उपलब्धि

 में  सुधार  करने  के  लिए  एक  सात  सूत्री  कार्य  योजना  तैयार  की  इस

 योजना  की  एक  प्रमुख  विशेषता  विशिष्ट  बैंक  शाखाओं  की  स्थापना

 किया  जाना  है  जो  ऐसे  85  निर्धारित  जिलों  जहां  2000  से  अधिक

 पंजीकृत  लघु  एकक  लघु  एककों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  1995-96  के

 अंत  से  पहले  100  ऐसी  समर्पित  शाखाएं  कार्य  करने

 हमारे  देश  के  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  पर  विशेष  रूप  से  मेरे  जैसे  वित्त  मंत्री

 द्वारा  विशेष  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता  औद्योगिक  विकास

 की  गति  को  तेज  करने  की  दृष्टि  से  एक  नए  उत्तर  पूर्वी  विकास  बैंक

 की  स्थापना  की  जा  रही  है  जो  इस  क्षेत्र  में  औद्योगिक  उद्यमों  तथा

 आधारभूत  परियोजनाओं  के  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण  के

 लिए  धनराशि  प्रदान  यह  बैंक  इसी  क्षेत्र  में  स्थित  इस  बैंक

 की  प्राधिकृत  पूंजी  500  करोड़  रुपए  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  तथा  भारतीय

 यूनिट  ट्ूस्ट  जैसी  अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  इस  बैंक  की

 पूंजी  के  लिए  प्रारम्भिक  अंशदान  किया  जाएगा  तथा  इसके  पश्चात्‌
 अन्य  निवेशकों  से  अंशदान  के  लिए  गुंजाइश  रखी

 हमारे  समाज  के  कमजोर  बर्गों  के लिए  आय  अर्जन  संबंधी

 अवसरों  को  बढ़ाने  के  इन  उपायों  के  मुझे  बिशेष  रूप  से

 ग्रामीण  क्षेत्रों  निर्धन  लोगों  के  सामान्य  कल्याण  के  लिये  चार  दूरगामी
 कार्यक्रमों  की  घोषणा  करते  हुए  बड़ी  प्रसन्‍नता  हो  रही  पहले

 कार्यक्रम  का  उद्देश्य  ग्रामीण  निर्धन  लोगों  की  आबास  सुविधाओं  की

 गंभीर  कमी  को  दूर  करना  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं

 कि  ग्रामीण  आवास  के  संबंध  में  इंदिग  आवास  योजना  नामक  एक  बड़ा
 कार्यक्रम  पहले  से  ही  चल  रहा  1994-95  के  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  तथा  मुक्त  किए  गए  बंधक  मजदूरों  को

 लगभग  4  लाख  आवासीय  मकान  वित्तोय  सहायता  आधार  पर  प्रदान

 किए  जाने  की  आशा  1995-96  आवास  संबंधी  लक्ष्य  को  दुगुने
 से  भी  अधिक  करके  10  लाख  एकक  निर्धारित  किया  जा  रहा  इस

 तरह  की  पहल  से  हम  आगामी  पांच  वर्षों  में  50  लाख  ग्रामीण

 आवासीय  एककों  का  निर्माण  कर  इससे  हमें  ग्रामीण  निर्धन

 लोगों  की  मूलभूत  आवास  संबंधी  अत्यधिक  कमी  से  निपटने  के  लिए

 दुरगामी  सहायता

 15  1995  सामान्य  1995-96  ख4व

 निर्धन  वर्ग  में  सर्वाधिक  कठिनाइयों  का  सामना  प्रायः  यृद्ध  और
 कंमजोर  लोगों  को  करना  पड़ता  जिनमें  से अधिकांश  लोग  रोजगार
 के  अयोग्य  उनके  दुखभरे  अंतिम  वर्षों  मे ंउनकी  कठिनाइयों  को
 कम  करने  के  एक  राष्ट्रीय  सामाजिक  सहायता  योजना  का

 प्रस्ताव  किया  गया  जिसके  अंतर्गत  निर्धन  और  जरूरतमंद  लोगों  को
 शामिल  किया  इस  योजना  के  एक  घटक  के  निर्धनता
 रेखा  से  नीचे  के  बर्ग  के  65  वर्ष  स ेअधिक  आयू  वाले  लोगों  को  75

 रुपए  प्रतिमाह  की  राष्ट्रीय  न्यूनतम  यृद्धावस्था  पेंशन  दिये  जाने  का

 प्रावधान  इस  योजना  के  दूसरे  घटक  के  परियार  के  मुख्य
 आय  अर्जक  की  मुत्यु  होने  पर  निर्धन  परिवार  को  5000/-  रुपए  की

 एकमुश्त  राशि  उत्तरजीबी  लाभ  के  रूप  में  दिये  जाने  का  प्रावधान  रखा
 गया  इस  योजना  के  तीसरे  घटक  के  निर्धन  परिवारों  को

 महिलाओं  के  लिए  पहले  दो  बच्चों  के  जन्म  पर  प्रसब-पूर्व  और

 प्रसवोत्तर  मातृत्व॑  देखभाल  हेतु  पोषाहार  देने  का  प्रावधान  रखा  गया

 अंततः  इस  योजना  निर्धनता  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  परिवारों  के

 लगभग  ।4  मिलियन  जरूरतमंद  लाभानुभोगियों  को  लाभ  इस

 योजना  के  लाभानुभोगियों  में  लगभग  तीन-चौथाई  महिलाओं  के  होने

 की  संभावना  है  जिन्हें  वैधव्य  तथा  मातृत्व  आदि  कारणों

 से  सहायता  की  जरूरत  केन्द्र  और  राज्यों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से

 वित्तपोषित  को  जाने  वाली  इस  योजना  को  पंचायती  राज  संस्थाओं  के

 माध्यम  से  राज्यों  द्वारा  संचालित  किया  इस  प्रयोजन  के

 इस  योजना  के  ब्यौरे  तैयार  करने  हेतु  मैं  एक  समिति  नियुक्त  कर  रहा

 जीवन  बीमा  निगम  की  एक  नई  सामूहिक  जीवन  बीमा  योजना

 सामाजिक  सहायता  के  इस  पैकेज  के  अंतर्गत  प्रदान  की  जिसे

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पंचायतों  द्वारा  क्रियान्जित  किया  इस  योजना

 के  लगभग  70  रुपए  की  मामूली  वार्षिक  प्रीमियम  पर  5000/-

 रुपए  का  बीमा  कवच  प्रदान  किया  गरीब  परिवारों  के  इस
 प्रीमियम  की  25  प्रतिशत  राशि  केन्द्रीय  सरकार  तथा  इतनी  ही  राशि

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  जाएगी  तथा  लाभानुभोगी  को  प्रीमियम  के

 50  प्रतिशत  भाग  का  अंशदान  करना  इस  आर्थिक  सहायता  को

 प्रत्येक  निर्धन  परिवार  के  लिए  एक  पालिसी  तक  सीमित  रखा

 अन्य  लोगों  के  प्रीमियम  पर  कोई  आर्थिक  सहायता  प्रदान  नहीं

 की  इस  योजना  का  उद्देश्य  पंचायतों  के  सक्रिय  सहयोग  से

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में सामाजिक  बीमा  और  बचत  का  बड़े  पैमाने  पर  संवर्धन

 करना  इससे  निर्धन  परिवारों  को  उत्तरजीबवी  लाभ  के  साथ-साथ

 आंशिक  रूप  से  आर्थिक  सहायता  जाली  सुरक्षा  का  दूसरा  आबरण  प्राप्त

 होगा  तथा  अपने  गरीब  लोगों  में  बचत  करने  की  आदत  जीवन

 बीमा  निगम  इस  योजना  के  ब्यौरे  तैयार

 .  स्कूली  बच्चों  को  दिन  का  भोजन  प्रदान  करने  संबंधी  योजनाओं

 से  न  केवल  बाल  पोषाहार  पर  बल्कि  स्कूल  में  उपस्थिति  पर  भी

 हितकर  प्रभाव  पड़ता  कुछ  राज्य  सरकारें  स्कूल  में  दिन  का  भोजन

 प्रदान  करने  संबंधी  योजनाएं  चला  रही  इस  सरकार  द्वारा  प्राथमिक

 शिक्षा  पर  बल  दिए  जाने  की  नीति  के  अंतर्गत  तथा  सरकार  क्षेत्र  की
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 एजेंसियों  के  पास  पर्याप्त  खाद्य  भंडारों  को  देखते  हुए  यह  उपयुक्त  होगा
 कि  केन्द्रीय  सरकार  इन  योजनाओं  का  चरणबद्ध  विस्तार  करने  में
 भागीदार  होने  की  इच्छूक  स्थानोय  परियर्तनों  को  ध्यान  में  रखते  हुये
 इस  योजना  की  क्रियान्वयन  संबंधी  रूपरेखा  एक  समिति  द्वारा  बनाई
 जायेगी  ताकि  इस  योजना  को  1995-96  में  लागू  किया  जा

 समग्र  रूप  से  देखने  कृषि  संबंधी  आधारभूत  संरचना  के
 हथकरघा  और  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  को  बढ़ावा

 ग्रामीण  आवास  का  विस्तार  करने  तथा  सामाजिक  बीमा  आरंभ  करने
 के  लिए  की  जा  रही  इन  नई  पहलों  से  हमारी  रणनीति  के  निर्धनता-रोधी
 घटक  को  बहुत  बल  इसके  साथ  हम  अपने  आर्थिक

 सुधारों  को  भी  जारी  रखेंगे  जिनमें  हमें  पहले  ही  उत्कृष्ट  परिणाम  मिल

 चुके

 व्यापारिक  तथा  कर  संबंधी  जिनसे  औद्योगिक

 निवेश  तथा  निर्यात  में  दर्शनीय  वृद्धि  हुईं  को  जारी  रखा

 जाएगा  तथा  बुनियादी  स्तर  पर  इन  सुधारों  के  कार्यान्‍जययन  को  बेहतर

 बनाने  के  विशेष  प्रयास  किए  एक  महत्वपूर्ण  सकारात्मक

 स्थिति  यह  उत्पन्न  हुई  है  कि  विद्युत्‌  तथा  दूरसंचार  जैसे  आधारभूत  क्षेत्रों

 में  निवेश  करने  संबंधी  अनेक  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  लगे  हम  इस  बात

 को  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इन  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  मे ंनिवेश  का  प्रवाह

 शीघ्रता  से  पूंजी  बाजारों  में  सुधारों  को  तेजी  से  लागू  किया  जा  रहा

 पूंजी  बाजारों  के  प्रभावशाली  विनियमन  के  लिए  भारतीय  प्रतिभूति
 और  विनियम  बोर्ड  को  शक्तियां  प्रदान  करने  के  लिए  हाल  ही

 में  अधिनियम  में  महत्वपूर्ण  संशोधन  किए  गए  इस  वर्ष  के

 उत्तरार्ध  में  केन्द्रीय  निक्षेपागार  स्थापित  करने  के  लिए  हमारा  विधान

 लाने  का  प्रस्ताव  हम  वित्तीय  क्षेत्र  के  सुधारों  से  संबंधित  अपने

 प्रयास  जारी

 पिछले  बर्ष  मैंने  अपने  भाषण  में  बीमा  क्षेत्र  में  सुधारों  संबंधी

 समिति  की  रिपोर्ट  की  ओर  आपका  ध्यान  आकृष्ट  किया  था  तथा

 संकेत  दिया  था  कि  हम  सुधारों  की  भावी  दिशा  पर  व्यापक  एकमत

 तैयार  पहले  कदम  के  रूप  मैं  बीमा  उद्योग  के  लिए  एक

 स्वतंत्र  विनियामक  प्राधिकरण  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  करता  इस

 संबंध  में  शीघ्र  ही विधान  लाया

 अब  मैं  1994-95  के  संशोधित  अनुमानों  का  संक्षेप  में  उल्लेख

 वर्ष  1994-95  के  बजट  अनुमानों  में  कुल  व्यय  1,51,699  करोड़

 रुपए  का  अब  यह  व्यय  बढ़कर  1,62,272  करोड़  रुपए  हो  जाने

 का  अनुमान  है  अर्थात  इसमें  10,573  करोड़  रुपए  की  वृद्धि

 चालू  वर्ष  क ेबजट  अनुमानों  में  आयोजना  व्यय  के  लिए  46,582

 करोड़  रुपए  की  जजटीय  सहायता  का  प्रावधान  रखा  गया  राज्य

 आयोजनाओं  और  संसद  सदस्यों  की  स्थानीय  क्षेत्र  योजना  के  लिए

 अतिरिक्त  आबंटन  संबंधी  अतिरिक्त  सहायता  को  पूरा  करने  के  लिए

 यह  राशि  बढ़ाकर  48,761  करोड़  रुपए  की  जा  रही
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 चालू  बर्ष  में  13,511  करोड़  रुपए  का  आयोजना-भिन्‍न  व्यय  का

 प्रावधान  किया  गया  है  जो  बजट  अनुमानों  की  तुलना  में  8,39८  करोड़

 रुपए  को  वृद्धि  दर्शाता  खाद्य  और  उर्वरक  संबंधी  आर्थिक  सहायता
 के  लिए  संशोधित  अनुमानों  में  अतिरिक्त  प्रावधान  किया  गया

 खाद्यान्नों  के  निर्मम  मूल्यों  के  संशोधन  में  बिलम्ब  होने  के  कारण  खाद्य

 संबंधी  आर्थिक  सहायता  के  प्रावधान  में  1,100  करोड़  रुपए  की  भारी

 वृद्धि  करनी  पड़ी  आयात  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  तथा

 पिछले  बकायों  का  निपटान  करने  के  लिए  उर्थरक  संबंधी  आर्थिक

 सहायता  बजटीय  स्तर  से  1,166  करोड़  रुपए  बढ़ाई  जा  रही  इस
 वर्ष  लघु  बचत  योजनाओं  से  संग्रहण  में  अप्रत्याशित  वृद्धि  हुई
 इसके  फलस्वरूप  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को ऋण  के  रूप  में

 संशोधित  अनुमानों  में  4,497  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  का

 प्रावधान  किया  जा  रहा

 बजट  अनुमानों  में  सकल  कर  राजस्थ  का  अनुमान  87,136  करोड़

 रुपए  लगाया  गया  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करते  हुए  हर्ष  होता

 है  कि  हमारे  कर  सुधारों  ने  प्रत्याशित  प्रभाव  दर्शाना  प्रारभ  कर  दिया  है

 और  सकल  कर  राजस्व  बजट  अनुमानों  से  2,695  करोड़  रुपए  अधिक

 जो  वर्ष  1994-95  के  संशोधित  अनुमानों  में  89,831  करोड़  रुपए

 तक  पहुंच  यह  कर  सुधार  की  हमारी  नीति  को  सत्य  सिद्ध  करता

 है  और  यह  राजस्व  विभाग  के  कम॑चारियों  के  कठोर  परिश्रम  और

 समर्पण  भावना  के  प्रति  एक  आभार  प्रदर्शन  भी  जिसके  बिपुल
 प्रयासों  के  बिना  यह  परिणाम  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता

 वापसी-अदायगी  को  घटाकर  विदेशी  ऋण  4,279  करोड़  रुपए  के

 बजट  अनुमानों  की  तुलना  में  3,947  करोड़  रुपए  आंका  गया

 यह्पि  कर  संग्रहण  और  अन्य  कर्ज-भिन्‍न  प्राप्तियां  बजट  में  की

 गयी  व्यवस्था  से अधिक  हुआ  फिर  भी  इसके  लाभ  आयोजना  और

 आयोजना-भिन्‍न  व्यय  में  अत्यधिक  वृद्धि  द्वारा  लघु  भारित  हो  गए

 राजकोषीय  घाटों  का  मूल  रूप  से  बजटीय  अनुमान  54,915  करोड़

 रुपए  अथवा  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  6  प्रतिशत  आंका  गया

 संशोधित  अनुमान  में  राजकोषीय  घाटा  61,035  करोड़  रुपए  बैठता

 जो  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  लगभग  6.7  प्रतिशत  तथापि  इस

 गिरावट  का  लगभग  तीन-चौथाई  लघु  बचत  जिसका

 75%  हिस्सा  राज्यों  को  दिया  जाता  में  असाधारण  वृद्धि  के  कारण

 इस  राजकोषीय  घाटे  में  गिरावट  का  प्रमुख  हिस्सा  केन्द्र

 सरकार  के  बढ़े  हुए  व्यय  के  कारण  नहीं  है  बल्कि  बजट  अनुमानों  की

 तुलना  में  अधिक  लघु  नयतों  का  ही  प्रतिब्रिम्न  जो  राज्यों  को ऋण

 रूप  में  दिया  जाता  अगर  इस  तत्थ  को  छोड़  दिया  जाये  तो  केन्द्र

 का  राजकोषीय  घाटा  6  प्रतिशत  के  नजट  लक्ष्य  की  तुलना  में  सकल

 घरेलू  उत्पाद  का  केवल  6.2  प्रतिशत

 दसवें  वित्त  आयोग  ने  वर्ष  1995-2000  की  पांच

 वर्षीय  अवधि  के  लिये  26  1994  को  प्रस्तुत  रिपोर्ट  में  राज्यों
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 को  किए  जाने  वाले  अंतरणों  में  काफी  वृद्धि  को  सिफारिश  की  केन्द्र

 के  संसाधनों  पर  अत्यधिक  दबाव  होने  के  सरकार  ने  आयोग

 को  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  हैं  और  इन्हें  वर्ष  1995-96  से

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अंतर्गत

 सुपुर्दी  और  अंतरणों  के  आधार  पर  केन्द्र  से  राज्यों  को  निधियों  का

 प्रवाह  वर्ष  1994-95  में  28,932  करोड़  रुपए  से  लगभग  22  प्रतिशत

 बढ़कर  वर्ष  1995-96  में  35,055  करोड़  रुपए  हो  हमें  आशा

 है  कि  राज्य  अतिरिक्त  संसाधनों  का  प्रयोग  उन  प्रयोजनों  के  लिए  करेंगे

 जिनके  लिए  ये  जारी  किए  जाते  हैं  और  सुनिश्चित  करेंगे  कि  योजनाओं

 के  लाभ  वांछित  लाभानुभोगियों  तक

 मैं  अब  वर्ष  1995-96  के  बजट  अनुमानों  की  ओर  आता

 कुल  व्यय  का  अनुमान  1,72,151  करोड़  रुपए  लगाया  गया  केन्द्र

 सरकार  के  बजट  में  केन्द्रीय  और  राज्य  आयोजनाओं  के  लिए  वर्ष

 1995-96  में  48,500  करोड़  रुपए  की  कुल  बजट  सहायता  का  प्रावधान

 किया  जा  रहा  जो  वर्ष  1994-95  के  बजट  अनुमानों  के  स्तर  से

 1,918  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  दर्शाती

 वर्ष  1995-96  की  केन्द्रीय  आयोजना  के  कुल  परिव्यय  को  वर्ष

 1994-95  के  बजट  अनुमानों  में  70,141  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर

 78,849  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  की  केन्द्रीय

 आयोजना  के  लिए  बजटीय  सहायता  वर्ष  1994-95  के  बजट  अनुमानों
 से  27,278  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  28,994  करोड़  रुपए  कर  दी  गई
 शेष  राशि  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  द्वारा  उनके

 आंतरिक  और  बजट  बाह्य  संसाधनों  से  की  जाएगी  जो  कि  कुल
 आयोजना  परिव्यय  का  63  प्रतिशत  होगा  जबकि  1994-95  के  बजट

 अनुमान  में  यह  6।  प्रतिशत

 मैं  वर्ष  1994-95  के  बजट  अनुमान  में  19,304  करोड़  रुपए  की

 तुलना  में  वर्ष  1995-96  के  बजट  अनुमान  में  राज्यों  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  आयोजना  सहायता  के  रूप  में  19,506  करोड़  रुपए
 की  व्यवस्था  प्रदान  कर  रहा  यह  कहना  संगत  होगा  कि  1994-95
 के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को आयोजना  अंतरण  में  नर्थे  वित्त

 आयोग  के  निर्णयों  पर  आधारित  2,680  करोड़  रुपए  शामिल  दसवें
 बित्त  आयोग  ने  आयोजना  खाते  में  किसी  अंतरण  का  सुझाव  नहीं  दिया

 केन्द्र  द्वारा  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  जिवेकाधीन

 आयोजना  अंतरण  को  1994-95  में  16,624  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर

 1995-96  में  19,506  करोड़  रुपए  कर  दिया  है  जो  17  प्रतिशत  से

 अधिक  की  वृद्धि  इस  राशि  को  दसवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश

 के  परिणामस्खरूप  राज्यों  को  किए  जाने  वाले  अंतरणों  में  भारी  वृद्धि
 की  पृष्ठभूमि  में  देखा  जाना

 ऐसे  जो  सीधे  निर्धनों  को  लाभ  पहुंचाते  को

 प्राथमिकता  देने  की  हमारी  नीति  के  केन्द्रीय  आयोजना  को  दी

 जाने  वाली  बजटीय  सहायता  को  ग्रामीण  रोजगार  और

 निर्धनता  दूर  करने  के  कार्यक्रमों  तथा  मानव  संसाधन  विकास के  क्षेत्रों

 पर  केन्द्रित  किया  जा  रहा  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  विदित
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 सुधार  प्रक्रिया  से  ग्रामीण  निर्धनता  दूर  करने  के  लिए  प्रत्यक्षतः  लक्षित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  को  विशेष  बल  प्राप्त  हुआ  है  और  योजना
 परिव्यय  में  वृद्धि  हुई  पिछले  बजट  ग्रामीण  विकास  विभाग  के

 लिए  परिव्यय  को  वर्षे  1992-93  में  दो  वर्ष  पहले  रखी  गई  3,100  करोड़
 रुपए  को  बजट  राशि  को  दुगुने  से  भी अधिक  बढ़ाकर  7,010  करोड़
 रुपए  कर  दिया  गया  वर्ष  1995-96  के  लिए  इस  आबंटन  को  और

 बढ़ाकर  7,700  करोड़  रुपए  किया  जा  रहा  इससे  हम  ग्रामीण  विकास
 के  लिए  केन्द्रीय  आयोजना  परिव्यय  के  30,000  करोड़  रुपए  की
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  को  पूरा  प्राप्त  करने  की  ओर  अग्रसर

 यह  अनुमान  है  कि  ग्रामीण  विकास  विभाग  के  अंतर्गत  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रमों  ने  वर्ष  1991-92  में  लगभग  800  मिलियन

 दिवसों  का  रोजगार  सृजित  वर्ष  1995-96  में  इन  कार्यक्रमों  द्वारा

 रोजगार  के  1290  मिलियन  मानवदिबस  सृजित  करने  का  अनुमान

 वर्ष  1995-96  की  वार्षिक  आयोजना  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादकता

 सुधारने  और  बागवानी  जैसी  अधिक  मूल्य  दिलाने  वाली  फार्म  स्कीमों

 आदि  द्वारा  कृषि  पद्धतियों  में  विविधता  लाने  पर  बल  देती  ऋण
 संबंधी  विस्तार  संबंधी  विपणन  और  प्रसंस्करण

 सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  सहकारिताओं  का  पुनरूद्धार  करने  हेतु
 बल  दिया  जाना  हमारा  एक  दूसरा  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  सहकारिताओं

 के  माध्यम  से  कृषि  ऋण  का  प्रवाह  वर्ष  1994-95  में  लगभग  12,000

 करोड़  रुपए  के  अनुमान  की  तुलना  में  वर्ष  1995-96  में  14,000  करोड़

 रुपए  होने  की  परिकल्पना  की  गई  महिलाओं  के  लिए  220  सहकारी
 समितियों  और  कमजोर  बर्गों  के  लिए  330  सहकारी  समितियों  को

 सहायता  प्रदान  की  यह  अनुमान  है  कि  38,000  हेक्टेयर  से

 अधिक  क्षेत्र  को  ड्रिप  सिंचाई  के  अंतर्गत  लाया  एकीकृत  कीट

 जो  पारिस्थितिकीय  रूप  से  अनुकूल  का  विस्तार  किया  जाएगा
 और  50,000  से  अधिक  किसानों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  1500

 प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन  आयोजित  किए  गहन  मत्स्य-पालन  के

 अंतर्गत  40,000  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  लाने  का  अनुमान

 सामाजिक  और  आर्थिक  विकास  के  लिए  शैक्षणिक  अवसरों  का

 प्रसार  अनिवार्य  अत्यधिक  बजटीय  कठिनाइयों  के  वर्ष

 1995-96  में  शिक्षा  के  लिए  आयोजना  परिव्यय  वर्ष  1994-95  में

 1,541  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  वर्ष  1995-96  में  1,825  करोड़  रुपए
 किया  जा  रहा  हमारे  समाज  में  महिलाओं  और  बालिकाओं  की

 स्थिति  को  विशेष  रूप  से  सुधारने  के  लिए  बुनियादी  शिक्षा  विशेष  रूप

 से  महत्यपूर्ण  बुनियादी  शिक्षा  के  लिए  परिव्यय  में  24.5  प्रतिशत

 की  काफी  वृद्धि  करके  651  करोड़  रुपए  किया  जा  रहा  आपरेशन

 ब्लैकबोर्ड  के  100  बच्चों  स ेअधिक  नामांकन  बाले  प्राथमिक

 विद्यालयों  को  एक  तीसरा  शिक्षक  मुहैया  किया  जा  रहा  ऑपरेशन

 ब्लैक  बोर्ड  क ेलिए  आवंटन  में  बर्ष  1995-96  के  लिए  30  प्रतिशत

 की  वृद्धि  को  जा  रही  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  मैट्रिक-पश्चात्‌  छात्रवृत्तियों  क ेलिए  आवंटन  वर्ष

 1994-95  में  105  करोड़  से  रुपए  बढ़ाकर  यर्ष  1995-96  में  145  करोड़

 रुपए  कर  दिया  गया  यह  और  अधिक  योग्य  विद्यार्थियों  को

 अतिरिक्त  रूप  से  शामिल  करने  में  सहायक  राज्य  सरकारों  की
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 सहायता  करने  के  लिए  भारत  सरकार  उन  सभी  शर्तों  को  ध्यान  में  रखे
 जिन  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सहायता  प्राप्त  होती

 प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  प्राप्त  सभी  बिदेशी  सहायता  राज्य  सरकारों  को
 अनुदान  के  रूप  में  दे  रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  विभागों  के  लिए  संयुक्त
 आयोजमना  परिव्यय  को  बढ़ाकर  वर्ष  1995-96  में  2,251  करोड़  रुपए
 किया  जा  रहा  बर्ध  1995-96  के  लिए  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन
 कार्यक्रम  के  लिए  आवंटन  32  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  139  करोड़  रुपए
 किया  जा  रहा  है  ताकि  जनजातीय  क्षेत्रों  और  उत्तर-पूर्वी  जहां
 मलेरिया  की  समस्या  एक  स्थानीय  महामारी  रही  को  उच्च

 प्राथमिकता  देते  हुए  163  मिलियन  लोगों  को  इस  व्याधि  से  मुक्ति  प्रदान
 की  जा  वर्ष  1995-96  में  कृष्ठ  नियंत्रण  जिसका  उद्देश्य
 वर्ष  2000  तक  इस  रोग  का  फैलना  समाप्त  करना  के  लिए  80  करोड़

 रुपए  आंवटित  किए  जा  रहे  5435  ग्रामीण  परियार  कल्याण  केन्द्रों

 के  अनुसरण  के  लिए  160  करोड़  रुपए  और  9577  ग्रामीण  उप-केन्द्रों

 के  अनुरक्षण  के  लिए  190  करोड़  रुपए  सहित  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  सीधे

 संबंध  रखने  वाले  परिवार  कल्याण  सेवाओं  के  लिए  726  करोड़  रुपए

 का  आवंटन  प्रस्तावित

 वर्ष  1995-96  में  कुल  आयोजना-भिन्न  व्यय  1,23,651  करोड़

 रुपए  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अनिवारय॑ताओं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  रक्षा  के  लिए  परिव्यय  25,500  करोड़  रुपए  कर

 टिया  गया  वर्ष  1995-96  में  उर्वरक  संबंधी  आर्थिक  सहायता  के

 लिए  5,400  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  जा  रहे  इसके

 किसानों  को  फॉस्फेटी  और  पोटाशी  उर्वरकों  की  सस्ती  आपूर्ति  के  लिए

 500  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  इस  प्रकार  कुल  प्रभावी

 उर्वरक  आर्थिक  सहायता  को  बढ़ाकर  5,900  करोड़  रुपए  किया  जा  रहा

 खाद्य  संबंधी  आर्थिक  सहायता  के  लिए  5,250  करोड़  रुपए  का

 आवंटन  किया  गया

 राजस्व  प्राप्तियों  की ओर  आने  कराधान  की  मौजूदा  दरों  पर

 सकल  कर  राजस्व  का  आनमान  1,03,762  करोड़  रुपए  लगाया  गया

 राज्यों  को  करों  के  हिस्से  का  भुगतान  29,388  करोड़  रुपए  आंका  गया

 कर-भिन्‍न  राजस्व  केन्द्र  को  निवल  राजस्थ  प्राप्तियां  वर्ष

 1994-95  में  86,084  करोड़  रुपए  से  बढाकर  वर्ष  1995-96  में

 1,00,787  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान

 पूंजी  प्राप्तियों  के  क्षेत्र  परम्परागत  बाजार  उधारों
 का  अनुमान

 3,700  करोड़  रुपए  लगाया  गया  अन्य  मध्यावधिक  तथा

 दीर्घाधधिक  ऋण  19,000  करोड़  रुपए  तथा  अल्पावधिक  ऋण  4,387

 करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  निवल  विदेशी  सहायता

 का  अनुमान  4,456  करोड़  रुपए  लगाया  गया  पिछले  बर्ष  की

 सरकार  का  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  इक्विटी  के  बिनिवेश  की

 प्रक्रिया  को  जारी  रखने  का  इरादा  बजट  अनुमानों  में  बिनिबेश  से

 7,000  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति  की  व्यवस्था  की  गई  जो  कि  वर्ष
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 1994-95  के  लिए  संशोधित  अनुमानों  में  दिए  गए  5,237  करोड़  रुपए
 के  आकड़े  से  काफी  अधिक

 प्राप्तियों  और  व्यय  में  अन्य  परिवर्तनों  को  ध्यान  में  रखते
 कराधान  की  मौजूदा  दरों  पर  कुल  प्राप्लियां  1,67,151  करोड़  रुपए  होने

 का  अनुमान  है  जबकि  कुल  व्यय  ।,72,151  करोड़  रुपए  होने  का

 अनुमान  इसके  परिणामस्थरूप  5,000  करोड़  रुपए  का  बजट  घाटा

 होता  यर्ष  1995-96  के  लिए  इन  अनुमानों  से  उत्पन्न  राजकोषीय

 घाटा  57,634  करोड़  रुपए  जो  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  लगभग

 5.5  प्रतिशत  मैं  इससे  बेहतर  करना  चाहता  था  परंतु  संतुलन
 रखते  हुए  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  अगर  मौजूदा  वृद्धि  की  गति  बनाई

 रखी  जाती  है  तो  इतनी  मात्रा  में  राजकोषीय  घाटा  आत्मसात  किया  जा

 सकता

 अब  मैं  वर्ष  1995-96  के  कर  संबंधी  प्रस्तावों  पर  आता

 पिछले  तीन  वर्षों  में  हमने  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  दोनों  के

 कानूनों  में  कई  संरचनात्मक  परिवर्तन  किए  कर  प्रणाली  को

 संशोधित  करने  के  पिछले  असंबद्ध  प्रयासों  के  ये  परिषर्तन

 कतिपय  सामान्य  जिन्हें  व्यापक  रूप  से  स्थीकार  किया  गया

 द्वारा  कर-सुधार  के  मध्यमाषधिक  कार्यक्रम  का  एक

 हिस्‍सा  हमने  ऐसा  ढांचा  बनाना  जो  साधारण  मध्यम

 स्तरीय  कर  दरों  पर  निर्भर  करता  परन्तु  जिनका  आधार  व्यापक  और

 बेहतर  प्रवर्तन  वाला  सामानता  के  उद्देश्यों  की  पूर्ति  करता  हो और

 अंतर्राष्ट्रीय  गतिशील  अर्थव्यवस्था  विकसित  करने  के

 अनुरूप  प्रोत्साहन  और  संकेत  प्रदान  करता

 प्रत्यक्ष  कराधान  राजस्व  जुटाने  का एक  अत्यधिक  उचित  रूप

 परंतु  पूर्बवर्ती  बर्षों  मे ंउच्च  कर  दरों  का  अनुभव  दर्शाता  है  कि  उच्च

 दरों  से अधिक  संग्रहण  नहीं  यह  सूचित  करते  हुए  मुझे  खुशी  है

 कि  दर्रे  घटाने  और  उसके  द्वारा  अनुपालन  को  प्रोत्साहित  करने  के  हमारे

 निर्णय  से  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  हुए  वैयक्तिक  आय  और  निगम

 दोनों  को  वर्ष  1994-95  में  उनमें  लगभग  25  प्रतिशत

 को  वृद्धि  की  आशा  सकल  घरेलू  उत्पाद  में  प्रत्यक्ष  करों  का  हिस्सा

 वर्ष  1990-91  में  2.1  प्रतिशत  से  बढ़कर  वर्ष  1994-95  में  2.8

 प्रतिशत  हो  गया

 सीमाशुल्क के  क्षेत्र  में  हमारा  उद्देश्य  आयात  शुल्क  की  उच्च  दरों

 को  धीरे-धीरे  कम  करना  था  ताकि  उत्पादन  की  लागत  कम  की  जा  सके

 लथा  आयातित  बस्तुओं  से  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  कर  रहे  घरेलू
 उत्पादकों  को  व्यवस्थित  होने  का  उचित  समय  देते  हुए  प्रयोक्ता  उद्योगों

 की  प्रतिस्पर्धात्मकता  को  बढ़ाया  जा  वर्ष  1994-95  में  भारतोय

 उद्योग  का  सुदृढ़  जिसका  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  निश्चित

 रूप  से  यह  प्रदर्शित  करता  है  कि  सीमाशुल्क  संबंधी  सुधार  औद्योगिक

 उत्पादन  को  आवश्यक  गतिशीलता  प्रदान  करने  में  सफल  रहे
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 उत्पाद  शुल्कों  के  क्षेत्र  में  हमारा  उद्देश्य  संरचना  को  सरल

 आधार  को  बिस्तृत  ऐसे  शुल्कों  की  उच्च  दर्रे  कम  जो

 कर-अपबंचन  को  प्रोत्साहित  करती  जहां  तक  संभव  हो  मूल्यानुसार
 दरों  की  ओर  अंतरित  होना  और  की  व्यापकता  में  विस्तार

 करना  ये  परिणाम  वर्ष  1994-95  में  उत्पाद-शुल्क  राजस्थ  की

 प्रभावशाली  वृद्धि  से  स्पष्ट

 मैं  इन  परिणामों  से  पुनः  आश्वस्त  हुआ  हूं  कि  कर-सुधारों  की

 हमारी  बुनियादी  नीति  पूर्णतः  सही  सिद्ध  हुई  राजस्व  संग्रहण  को

 बढ़ाने  के  लिए  किए  जा  रहे  प्रशासनिक  उपायों  के  साथ  अब  मुझे
 विश्वास  है  कि  हम  एक  ऐसी  कर  संरचना  सृजित  कर  सकते  जो

 उत्पादन  और  रोजगार  की  वृद्धि  को  भी  प्रोत्साहित  करते  हुए  वृद्धिकारी

 राजस्व  संग्रहण  सुनिश्चित

 अध्यक्ष  इस  संक्षिप्त  चर्चा  के  मैं  प्रत्यक्ष  करों  से

 संबंधित  अपने  प्रस्तावों  का  बिबरण  प्रस्तुत  करना

 मुझे  संसद  श्रमिक  संधों  और  अन्यों  स ेवैयक्तिक  आयकर

 की  छूट  सीमा  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  करते  हुए  अनेक  अभ्याबेदन

 प्राप्त  हुए  हमारी  सरकार  ने  आम  आदमी  की  वास्तविक

 आवश्यकताओं  को  अनुकूल  रूप  से  सराहा  में  आयकर

 के  लिए  छूट  सीमा  को  35,000  रुपए  से  बढ़ाकर  40,000  रुपए  करने

 का  प्रस्ताव  करता

 हमें  बचत  के  लिए  प्रोत्साहनों  को  सुदृढ़  करने  को  आवश्यकता

 इस  समय  आयकर  अधिनियम  की  धारा  800  ठ  के

 कतिपय  निर्दिष्ट  वित्तीय  आस्तियों  से  ब्याज  और  लाभांश  द्वारा  होने

 बाली  आय  को  10,000  रुपए  वार्षिक  तक  आयकर से  छूट  प्राप्त

 व्यक्तियों  और  हिंदू  अविभाजित  परिवारों  द्वारा  की  गई  घरेलू  बचतों  को

 और  अधिक  बढ़ाबा  देने  के  में  इस  सोमा  को  बढ़ाकर  13,000

 रुपए  करने  का  प्रस्ताव  करता  इससे  बचतकर्ताओं  को  राहत  तथा

 एक  और  दोनों  प्राप्त

 इन  परिवर्तनों  बेतनभोगी  व्यक्ति  को  55,000  रुपए  की  वेतन

 सीमा  तक  कोई  कर  अदा  नहीं  करना  कामकाजी  महिलाओं  के

 लिए  यह  सीमा  और  अधिक  अर्थात्‌  58,000  रुपए  इसके

 ऐसे  व्यक्ति  को  13,000  रुपए  की  अतिरिक्त  छूट  से  लाभ

 प्राप्त  अगर  वह  धारा  80  ठ  के  अंतर्गत  बचत  उपायों  से  होने

 वाली  आय  के  लिए  छूट  का  पूर्ण  लाभ  उठाता  इस  प्रकार  कर-छूट
 प्राप्त  आय  सामान्यतया  68,000  रुपए  और  कामकाजी  महिलाओं  के

 लिए  71,000  रुपए  की  अधिकतम  सीमा  तक  पहुंच  सकती  इस

 सीमा  से  बाहर  आने  पर  व्यक्ति  ही  कर  अदा  करना  प्रारंभ  करेंगे  और

 वह  भी  केबल  संयत  दरों

 अपर्याप्त  आधारभूत  संरचना  हमारी  आर्थिक  प्रगति  की  एक

 मुख्य  बाधा  उच्च  कोटि  के  आधारभूत  ढांचे  के  विस्तार  को
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 प्रोत्साहन  प्रदान  करने  के  जिसकी  भारत  को  जरूरत  मैं  ऐसे
 किसो  भी  उद्यम  जो  तीज्रगामी  मार्गों  और  नए

 नौपत्तनों  और  तीज़गामी  जन  परिवहन  प्रणालियों  के  क्षेत्र

 में  आधारभूत  ढांचे  संबंधी  सुविधाएं  अनुरक्षित  और  प्रचालित

 करते  पांच-वर्षीय  कराबकाश  देने  का  प्रस्ताव  करता  यह

 करावकाश  उन  उद्यमों  को  उपलब्ध  जो  पहली  1995  के

 बाद  कार्य  आरंभ  ऐसे  आधारभूत  ढांचे  के  विकास  के  लिए

 दीर्घांबधिक  वित्तपोषण  प्रदान  करने  के  लिए  वित्तीय  संस्थाओं  को

 प्रोत्साहन  के  रूप  मैं  इन  निवेशों  के  वित्तपोषण  से  प्राप्त  होने  वाली

 उनकी  कर-योग्य  आय  के  40  प्रतिशत  तक  की  कटौती  देने  का  प्रस्ताव

 करता  बशर्ते  कि  यह  राशि  एक  विशेष  प्रारक्षित  निधि  में  जमा  की

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  80  झक  के  अंतर्गत  31  1995

 के  पूर्व  कार्य  आरंभ  करने  वाले  नए  औद्योगिक  होटल  तथा

 नौवहन  अगर  वे  कंपनियां  हैं  तो अपनी  आय  के  30  प्रतिशत

 अथवा  अगर  बे  निगमेतर  संस्थांए  हैं  अपनी  आय  के  25  प्रतिशत
 की  कटौती  के  हकदार  यह  प्रोत्साहन  सहकारी  समितियों  को

 प्रथम  12  ब्षों  क ेलिए  और  अन्‍्यों  के  लिए  कार्यचालन  के  प्रथम  10

 वर्षों  क ेलिए  उपलब्ध  लघु  उद्योगों  की  सहायता  के  विशेष  उपाय

 के  रूप  मैं  इस  रियायत  को  उनके  लिए  और  पांच  वर्षों  तक  बढ़ाए

 जाने  का  प्रस्ताव  करता  इस  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  नए

 औद्योगिक  जो  3  मार्च  2000  से  पूर्व  कार्य  आरंभ  करते

 इस  रियायत  के  पात्र
 ह

 साफ्टबेयर  के  निर्यात  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  और  यह  निर्यात

 अर्जनों  का  संभावित  गतिशील  हिस्सा  प्रदर्शित  करता

 साफ्टवेयर  के  निर्यातकर्ताओं  ने  अभ्याबेदन  किया  है  कि  उन्हें  धारा

 के  अंतर्गत  उपलब्ध  कटौती  वर्षानुवर्ष  प्राप्त  होती  ह ैजबकि

 वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  धारा  असीमित  मैं  धारा

 की  तरह  धारा  को  भी  उसी  आधार  पर  रखने  के

 उनके  अनुरोध  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  करता

 नई  फर्मों  और  जिनमें  प्रायः  अधिक  जोखिम  होता

 के  विकास  के  संवर्धन  के  लिए  उद्यम  पूंजी  निधियां  एक  महत्वपूर्ण
 साधन  हो  सकती  अनेक  देशों  के  कर  कानून  ऐसी  निधियों  की  आय

 को  निधियों  के  पास  कराधान  से  छूट  देते  परंतु  उनके  वितरण  के

 बाद  उन  पर  कर  लगाते  भारत  में  इसी  प्रकार  उद्यम  पूंजी  निधि

 निर्माण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अनुमोदित  उद्यम  पूंजी  निधियों

 अथवा  उद्यम  पूजी  कंपनियों  द्वारा  लाभाश  और  इक्विटी  निवेशों  से  होने

 वाले  दीर्घावधिक  पूंजी  अभिलार्भों  से  प्राप्त  होने  वाली  आय  को  कर

 से  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता  ऐसी  उद्यम  पूंजी  निधियों  को

 बिनिर्माण  में  संलग्न  केवल  असूचीबद्ध  कंपनियों  में  ही निवेश  करना

 अपेक्षित  शेयरधारकों  को  होने  वाली  आय  पूर्णतः  कर

 योग्य
 ,
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 स्वतंत्रता  1994  को  प्रधान  मंत्री  न ेएकोकृत  शहरी  निर्धनता
 उन्मूलन  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  की  घोषणा  की  इस  कार्यक्रम  के

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  एक  राष्ट्रीय  शहरी  निर्धनता  उन्मूलन
 निधि  स्थापित  कर  रहा  मैं  इस  निधि  में  किए
 जाने  वाले  अंशदान  के  संबंध  में  आय  को  शत-प्रतिशत  कटौती  करने
 की  अनुमति  देने  का  प्रस्ताव  करता

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  के  बिकलांग
 व्यक्तियों  की कुल  आय  से  20,000  रुपए  की  पृथक  कटौती  दी  जाती

 मुझे  विकलांग  व्यक्तियों  और  कल्याण  संगठनों  से  यह  उल्लेख
 करते  हुए  कई  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  इन  व्यक्तियों  को  दवाइयों
 और  जीवन-निर्वाह  उपकरणों  की  बढ़ी  हुई  कीमत  के  कारण  अतिरिक्त

 राहत  की  आवश्यकता  उनकी  आवश्यकताओं  को  मानते  मैं

 विकलांग  व्यक्तियों  के लिए  कटौती  के  मौजूदा  20,000  रुपए  के  स्तर

 को  बढ़ाकर  40,000  रुपए  करने  का  प्रस्ताव  करता

 कई  स्वैच्छिक  राहत  संगठनों  ने  अभ्याबेदन  दिये  हैं  कि  अत्यधिक

 जैसे  मंदबुद्धि  वाले  बच्चों  के  माता-पिता  अथवा

 अपनी  मृत्यु  के  बाद  बिकलांगों  को  अनुरक्षण  प्रदान  करने

 के  बोझ  के  बारे  में  चिंता  करके  अत्यधिक  मानसिक  पीड़ा  का  सामना

 करते  मुझे  यह  अभ्याबेदन  उचित  प्रतीत  होता  इसलिए  मैं

 विकलांग  बच्चों  के  माता-पिता  अथवा  अभिभावकों  की  दर-योग्य

 आय  से  20,000  रुपए  तक  की  नई  कटौती  की  अनुमति  देने  का  प्रस्ताव

 करता  हूं  बशतें  कि  यह  राशि  जीवन  बीमा  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट

 आदि  जैसी  किसी  अनुमोदित  स्कीम  में  जमा  की  जाए  जिससे

 माता-पिता  अथवा  अभिभावक  की  मृत्यु  के  बाद  विकलांग  आश्रित

 के  अनुरक्षण  और  देखभाल  के  लिए  आवर्ती  अथवा  एकमुश्त  राशि  का

 भुगतान  किया  जा

 कर्मचारियों  और  उनके  आश्रितों  क ेकल्याण  के  लिए  श्रमिक

 संघों  द्वारा  बहुत  सी  निधियों  की  स्थापना  की  गई  इन  निधियों  का

 प्रयोग  बीमारी  अथवा  मृत्यु  की  दशा  में  अथवा  कर्मचारियों

 के  बच्चों  की  शिक्षा  संबंधी  खर्च  को  पूरा  करने  क ेलिए  नकद  लाभ

 प्रदान  करने  के  लिये  किया  जाता  मैं  ऐसी  निधियों  से  होने  वाली

 आय  को  आयकर  से  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता

 स्वतंत्रता  1993  को  प्रधान  मंत्री  द्वारा  की  गई  घोषणा  के

 अनुसरण  में  राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  विकास  और  वित्त  निंगम  की  स्थापना

 की  गई  इस  निगम  का  मुख्य  उद्देश्य  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  लोगों

 के  लाभ  के  लिए  आर्थिक  और  विकासात्मक  कार्यों  को  बढ़ावा  देना

 मैं  इस  निगम  की  आय  तथा  साथ  ही  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा

 स्थापित  इस  प्रकार  के  निगमों  की आय  को  आयकर  से  छूट  देने  का

 प्रस्ताव  करता  आयकर  अधिनियम  की  धारा  808  के

 इन  निगर्मो  को  दिये  गए  दान  के  संबंध  में
 भी

 कटौती  की  अनुमति  देने

 का  प्रस्ताव  करता
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 मानव  संसाधन  का  उन्नयन  उच्च  प्राथमिकता  का  विषय

 मूलभूत  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  ऐसे  ग्रामीण  और  अर्ध-शहरी

 क्षेत्रों  में  प्राथमिक  और  प्रौढ़  शिक्षा  को  मेहतर  बनाया  जहां  पर  ऐसी
 शिक्षा  की  सुविधाओं  की  कमी  सरकारी  निधिकरण  के

 हमें  इस  उद्देश्य  क ेलिए  निजी  अंशदानों  को  बढ़ावा  देना  1993

 मैंने  विश्वविद्यालयों  तथा  राष्ट्रीय  महत्थ  की  शैक्षणिक  संस्थाओं  को

 दिये  जाने  वाले  दान  को  कर-योग्य  आय  से  शत-प्रतिशत  कटौती  का

 लाभ  दिया  इस  मैं  प्रारंभिक  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 जिलों  में  गठित  की  गई  जिला  साक्षरता  समितियों  को  मिलने  बारे  दान

 पर  शत-प्रतिशत  कटौती  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  करता  इस  उपाय

 से  ग्रामोण  और  अर्ध-शहरी  क्षोत्रों  में  प्रारम्भिक  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए

 अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  में  सहायता  मिलेगी  तथा  सम्पूर्ण  साक्षरता

 अभियान  के  हमारे  प्रयासों  में  और  तीब्बनता

 पूरे  विश्व  राजस्व  प्रशासन  खोल  पर  कर  की  कटौती  के  क्षेत्र

 को  कर  संबंधी  आधार  पर  विस्तार  करते  इससे  अधिक

 लोग  कर  की  परिधि  में  आ  जाते  हैं  तथा  कराधान  की  निम्न  दरों  को

 अपनाने  में  सहायता  मिलती  इससे  सही  आय  की  सूचना  मिलने  में

 भी  सहायता  मिलती  बहुत  से  देशों  व्याबसायिक  तथा  तकनीकी

 सेवाओं  से  होने  वाली  आय  के  संबंध  में  स्लोत  पर  कर  की  कटौती  कर

 ली  जाती  इस  क्षेत्र  आय  संबंधी  अधूरी  सूचना  देने  को  रोकने

 के  लिए  मैं  आयकर  अधिनियम  में  एक  नया  उपबंध  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 करता  जिसके  अंतर्गत  व्यावसायिक  अथवा  तकनीकी  सेलाओं  के

 लिए  शुल्क  के  रूप  में  देय  राशि  पर  10  प्रतिशत  की  दर  से  स्लोत  पर

 आयकर  को  कटौती  की  यदि  वित्त  वर्ष  के  सकल

 अदायगियां  अथवा  उधार  की  राशि  20,000/-  रुपए  से  कम  है  अथवा

 अदायगियां  व्यक्तियों  तथा  हिन्दू  अविभाजित  परिवारों  द्वारा  की  जाती

 हैं  तो  स्लोत  पर  कर  की  कटौती  नहीं  की

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  के  संविदाकारों  को

 10,000/-  रुपए  से  अधिक  राशि  की  अदायथगी  करने  पर  स्रोत  पर  कर

 की  कटौती  कर  ली  जाती  इस  संबंध  में  ऐसे  कानूनी  विवाद  उत्पन्न

 हुए  हैं  कि  क्‍या  स्रोत  पर  काटे  जाने  वाले  कर  संबंधी  उपबंध  परिवहन

 विज्ञापन  प्रसारण  टेलीकास्टिंग  संबिदाओं

 तथा  खान-पान  संबंधी  संजिदाओं  पर  भी  लागू  और  अधिक

 मुकदमेबाजी  से  बथने  तथा  कर  अपवंचन  को  रोकने  के  मैं  इन

 मामलों  में  मुख्य  संजिदा  के  लिए  2  प्रतिशत  की  मौजूदा  दर  पर  तथा

 उप-संबिदा  के  लिए  ।  प्रतिशत  की  दर  से  स्रोत  पर  ही  कर  की  कटोती

 का  प्रावधान  करने  का  प्रस्ताव  करता  पिछले  वर्षों  में  मुद्रास्फीति
 को  ध्यान  में  रखते  सख्लोत  पर  कटौती  न  किए  जाने  वाली  जो

 इस  समय  10,000/-  रुपए  को  बढ़ाकर  20,000/-  रुपए  करने  का

 प्रस्ताव  करता

 म्यूचुमल  फंडों  अथवा  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  की  यूनिटों  से  हाने

 वाली  आय  पर  यद्यपि  आयकर  देय  होता  है  परन्तु  अधिकांश  मामःत
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 में  इन  स्रोत  पर  ही कर  की  कटौती  नहीं  इसके  कारण  ऐसी  आय

 की  सूचना  नहीं  दी जाती  अथवा  आय  की  अधूरी  सूचना  दी  जाती

 इस  दुरूपयोग  को  रोकने  तथा  अन्य  प्रपत्रों  के  प्रयोग  में

 एकरूपता  को  सुनिश्चित  करने  के  मैं  ऐसी  आय  पर  कपनियों

 के  मामले  में  20  प्रतिशत  की  दर  से  तथा  अन्य  जिनमें

 अलग  व्यक्ति  तथा  हिन्दू  अविभाजित  परिवार  शामिल  के

 लिए  15  प्रतिशत  की  दर  से  स्लोत  पर  ही  कटौती  करने  का  प्रस्ताव

 करता  अनिवासियों  अथवा  अपतटीय  निधियों  को  मिलने  बाली

 मौजूदा  कर  संबंधी  रियायतों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  नियासी  यूनिट
 धारकों  के  मामले  स्लोत  पर  कटौती  तभी  की  जाएगी  यदि  किसी

 बित्तीय  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  स्कीम  के  अंतर्गत  देय  आय  की  सकल

 राशि  10,000/-  रुपए  से  अधिक  यदि  किसी  ऐसी  मौजूदा  स्कीम  के

 अंतर्गत  यूनिट  जारी  किए  गए  हों  जिससे  एक  निश्चित  अजधि  के  बाद

 निर्धारित  राशि  की  अदायगी  की  व्यवस्था  हो  अथवा  आय  संबंधी

 अदायगी  के  लिए  उत्तर-दिनांकित  चैक  पहले  ही  जारी  किए  जा  चुके

 हैं  तो  ऐसी  स्थिति  में  स्रोत  पर  कर  की  कटौती  नहीं  की

 मैं  बैंकों  मे ंसाबधि  जमा  पर  देशी  कंपनियों  को  मिलने  वाले  ब्याज

 से  20  प्रतिशत  की  दर  से  तथा  इस  पर  अधिभार  तथा  व्यक्तियों  और

 अन्य  निगमेतर-संस्थाओं  को  मिलने  वाले  ब्याज  10  प्रतिशत  की  दर

 से  स्रोत  पर  आय  कर  की  कटौती  करने  का  प्रस्ताव  करता  यह  नया

 प्रावधान  पहली  1995  को  या  इसके  बाद  जमा  की  गई

 धनराशियों  पर  लागू  यदि  किसी  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  शाखावार

 जमा  की  गई  या  अदा  की  गई  ब्याज  की  रकम  10,000  रुपए  या  इससे

 कम  हो  तो  उस  पर  किसी  कर  की  कटौती  नहीं  की  इस  प्रकार

 लघु  जमाराशियों  वाले  व्यक्ति  कर-कटौती  की  अपेक्षा  से  प्रभावित

 नहीं  जहां  ब्याज  प्राप्तकर्ता  की आय  कर-योग्य  नहीं  वहां

 कर  की  कटौती  न  करने  की  जरतंमान  सुविधा  भी  उपलब्ध

 प्राथमिक  कृषि  ऋण  प्राथमिक  ऋण  सहकारी  भूमि
 बंधक  बैंकों  या सहकारी  भूमि  विकास  बैंकों  की  सावधि  जमाराशियों  पर

 मिलने  वाला  ज्याज  इस  प्रावधान  के  क्षेत्र  से बाहर

 आयकर  अधिनियम  के  अध्याय  से  केन्द्र  सरकार  को  यह

 शक्ति  प्राप्त  है  कि वह  एक  निर्धारित  जो  कि इस  समय  10  लाख

 रुपए  से आगे  अचल  सम्पत्तियों  को  पूर्वक्रय  खरीद  अचल

 सम्पदा  मूल्यों  में  होने  वाले  स्थानीय  परिवर्तनों  के  संदर्भ  में  सभी

 अधिसूचित  ननरों  के  लिए  एक  ही  आर्थिक  सीमा  में  संशोधन  किए  जाने

 की  आवश्यकता  इसलिए  मैं  अलग-अलग  नगरों  के  लिए
 अलग-अलग  आर्थिक  सीमा  निर्धारित  करने  का  प्रावधान  करने  का

 प्रस्ताव  करता
 ,

 माननीय  सदस्यों  को  यह  मालूम  है  कि  आयकर  जिभाग  द्वारा  की

 गई  तलाशियां  काले  धन  का  पता  लगाने  का  एक  महत्वपूर्ण  साथन

 अघोषित  आय  का  संबंध  उन  विभिन्‍न  वर्षों  से  स्थापित  किया

 जाता  है  जब  जह  आय  अर्जित  की  गई  थी  इस  प्रकार  कर-निर्धारण  में
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 अत्थधिक  देरी  होती  इस  प्रक्रिया  को  अधिक  कारगर  बनाने  के  लिए
 मैं  एक  नई  योजना  का  प्रस्ताव  कर  रहा  जिसके  अंतर्गत  तलाशी

 करने  के  परिणामस्वरूप  पता  लगाई  गई  अघीषित  आय  का

 कर-निर्धरण  अलग  से  60  प्रतिशत  की  समान  दर  पर  किया

 इस  आदेश  के  विरूद्ध  अपील  सीधे  आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण

 के  समक्ष  दायर  की  जा  सकती

 मूल्यडास  के  लिए  कटौती  देने  के  लिए  ऐसी  मशीनरी  या  संयंत्र

 की  पृथक-पृथक  मर्दों  के  लिए  क्रय-बर्ष  में  शत-प्रतिशत  की  कटौती

 की  जाती  है  जिसका  मूल्य  5,000  रुपए  से  अधिक  न  तत्पश्चात्‌

 ऐसी  आस्तायों  के  अपलिखित  मूल्य  शून्य  माने  जाते  यह  प्रावधान

 इसलिए  शुरू  किया  गया  था  क्योंकि  मूल्यहास  में  छूट  देने  के  प्रयोजनों

 के  लिए  कम  मूल्य  की  वस्तुओं  का  रिकार्ड  रखने  में  कठिनाइयां  महसूस
 की  गई  पहली  1988  से  आसस्तियों  के  समूह  की  अवधारणा

 में  परिवर्तन  होने  के  एक  समूह  में  आने  बाली  संयंत्र  और  मशीनरी

 की  सभी  मर्दे  निर्धारित  दरों  पर  मूल्यहास  प्रदान  करने  के  लिए  एक  साथ

 मिला  दी  जाती  इसलिए  इस  प्रावधान  के  बने  रहने  का  कोई

 औचित्य  नहीं  तदनुसार  मैं  यह  प्रावधान  करने  का  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  5000  रुपए  से  कम  लागत  वाली  मशीनरी  या  संयंत्र  की  मर्दे  भी

 आस्तियोंਂ  का  भाग  होंगी  तथा  उन  पर  आयकर  नियमों  में

 बिनिर्दिष्ट  दर  पर  मूल्यहास  की  अनुमति  दी

 मैं  यह  प्रावधान  करने  क ेलिए  आयकर  अधिनियम  के  उपनबंर्धो

 में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  कि कर-योग्य  की  गणना  केवल

 नकद  या  व्यापारिक  आधार  पर  की  यह  भी  प्रावधान  किया  जा

 रहा  है  कि  कर-दाता  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  व्यवसायों  के  लिए

 समय-समय  पर  यथा-अधिसूचित  लेखा-मानकों  का  अनुपालन

 यह  प्रावधान  पहली  1996  से  शुरू  होने  वाले  लेखा  वर्ष  से  लागू
 किया

 जोनस  शेयरों  की  बिक्री  पर  पूंजीगत  अभिलाभ  के  परिकलन  के

 कारण  बहुत  से  विवाद  उत्पन्न  हुए  स्थिति  को  सरल  बनाने  तथा

 विवादों  से  बचने  के  लिए  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  पूंजीगत  अभिलाभ  कर

 के  परिकलन  के  लिए  बोनस  शेयरों  की  लागत  शून्य  समझी

 अब  मैं  अप्रत्यक्ष  करों  से  संबंधित  अपने  प्रस्तावों  पर  आता

 मेरे  प्रस्तावों  का  मुख्य  जोर  पहले  से  ही  अपनायी  जाने  वाली

 कर-सुझावों  की  नीति  को  जारी  भारतीय  उत्पादकों  के  लिए

 निर्बिष्टियों  की लागत  को  कम  कर-संरचना  को  सरल

 असंगतियों  को  कम  प्रतिस्पर्धा  और  कार्यकुशलता  को  बढ़ावा

 भारतीय  उपभोक्‍ताओं  द्वारा  अदा  की  जाने  वाली  कीमतें  कम

 करना  तथा  इस  प्रकार  मुद्रास्फीति  की  संभाव्यता  को  रोकना

 पहले  मैं  आयात  शुल्कों  का  उल्लेख  65  प्रतिशत  के

 आयात  शुल्क  की  वर्तमान  ऊंची  दर  उद्योग-प्रथान  राष्ट्रों  की  तुलना  में
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 ही  नहीं  बल्कि  अन्य  विकासशील  देशों  की  तुलना  में  भी  बहुत  अधिक
 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  इस  ऊंची  दर  को  कम  करके  50  प्रतिशत  तक

 लाकर  चरणबद्ध  कटौती  की  प्रक्रिया  को  जारी  रखा

 मशीनरी  और  पूंजीगत  माल  क्षेत्र  हमारे  उद्योग  का  एक
 अत्यावश्यक  क्षेत्र  है तथा  नई  नीतियों  का  इस  पर  बहुत  अच्छा  असर
 पड़ा  जिसके  कारण  इसमें  1994  में  25  प्रतिशत  की

 वृद्धि  मैं  उपायों  के  एक  पैकेज  का  प्रस्ताव  करता  हूं  जिससे
 मशीनरी  तथा  पूंजीगत  माल  पर  यथा  लागू  आयात  शुल्क  संरचना  और
 अधिक  युक्तिसंगत  तथा  सरल  बहुत-सी  असंगतियां  दूर  हो
 जाएंगी  तथा  उद्योगों  को  उच्च  वृद्धि  दर  प्राप्त  करने  में  मदद

 थं  इस  समय  मशीनरी  की  मर्दों  पर  सामान्य  आयात  शुल्क
 की  दर  25  प्रतिशत  है  लेकिन  जेनरेटिंग  सेटों  तथा

 भारमापी  मशीनरी  जैसे  अनेक  पूंजीगत  माल  पर  शुल्क
 की  अपेक्षाकृत  उच्च  दर  मेरा  इन  मर्दों  पर  भी  शुल्क
 को  कम  करके  25  प्रतिशत  तक  लाने  का  प्रस्ताव

 *  मशीनरी  औजारों  पर  आयात  शुल्क  की  टर  इस  समय  35

 प्रतिशत  तथा  45  प्रतिशत  के  बीच  मेरा  इन  शुल्क  दरों

 को  समान  रूप  से  25  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  है  जो

 कि  मशीनरी  के  लिए  सामान्य  दर  ऐसे  मशीनरी

 औजारों  के  पुजों  पर  भी  सामान्यतया  25  प्रतिशत  का

 शुल्क

 ते  पूंजीगत  माल  के  संघटकों  पर  सामान्यतया  25  प्रतिशत

 का  आधात  शुल्क  लगता  है  लेकिन  इलेक्ट्रानिक  पुजों

 वाले  संघटकों  तथा  मोटरवाहन  पुर्जों  के  साथ  अन्तर

 परिवर्तनीय  संघटकों  पर  अपेक्षाकृत  अधिक  दरें  लगती

 मेरा  इन  संघटकों  पर  शुल्क  दर  को  कम  करके  25

 प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव

 रे  यदि  विनिर्माण  उद्योगों  को  अपने  उत्पादों  की  गुणक्ता  में

 सुधार  करना  है  तो  उसके  लिए  गुणवत्ता  नियंत्रण

 आवश्यक  मेरा  गुणवत्ता  नियंत्रण  तथा  अन्य

 यंत्रों  पर  लगने  वाले  आयात  शुल्क  के  40  प्रतिशत  से

 लेकर  60  प्रतिशत  तक  की  वर्तमान  दरों  को कम  करके

 25  प्रतिशत  के  एक  समान  स्तर  पर  लाने  प्रस्ताव

 सामान्यतया  ऐसे  यंत्रों  के  पुजों  पर  भी  यही  दर  लागू

 इन  प्रस्तावों  स ेलगभग  80  प्रतिशत  सामान्य  मशीनरी

 और  विद्युत  मशीनी  यंत्रों  और  परियोजनाओं  के  लिए

 सीमाशूल्क  दरों  को  25  प्रतिशत  पर  एकीकृत  किया  उनसे  पु

 और  संघटकों  से  संबंधित  असंगतियां  दूर  वर्गकरण  संबंधी  विवाद

 कम  होंगे  तथा  इसकी  लागत  में  कमी  होने  से  निवेश  को  बढ़ावा
 |
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 लौह  लथा  अलौह  धालुएं  पूंजीगत  माल  तथा  बहुत  से  अन्य

 उत्पादों  की  प्रमुख  निविष्टियां  हैं  जिनमें  से अनेक  का  उत्पादन  लघु
 उत्पादकों  द्वारा  किया  जाता  इन  मर्दों  पर  इस  समय  50  प्रतिशत  से

 लेकर  60  प्रतिशत  तक  भिन्‍न-भिन्‍न  शुल्क  दरें  स्वगती  आदर्श  रूप

 ऐसी  सामग्रियों  पर  पूंजीगत  माल  की  अपेक्षा  अधिक  शुल्क  दर्रे  नहीं
 लगनी  लेकिन  देशी  धातु  उत्पादकों  को  यथोथित  संक्रमण

 अवधि  देने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  सेरा  लौह  तथा

 अलौह  धातुओं  पर  आयात  शुल्क  की  दरों  को कम  करके  40  प्रतिशत

 करने  का  प्रस्ताज  जस्ता  और  शीशा  जैसे  अपरिष्कृत  अलौह

 घालुओं  के  आयात  शुल्क  को  कम  करके  35  प्रतिशत  करने  का

 प्रस्ताव  पु]नर्वेल्लन  के  लिए  लोहे  और  इस्पात  के  गर्म

 जेल्लित  कॉयल  पर  आयात  शल्क  को  40  प्रतिशत  से  कम  करके  30

 प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताज  है  और  जंगरोजी  इस्पात  के  सक्तेप  पर  इसे  30
 प्रतिशत  से  कम  करके  20  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताथ  स्पंज  आयरन

 पर  आपात  शुल्क  को  30  प्रतिशत  से  कम  करके  20  प्रतिशत  करने

 का  प्रस्ताव  में  बहुत  से  गैर-चात्जिक  खमिजों  पर  आपात  शुल्क  को

 65  प्रतिशत  से  घटाकर  30  प्रतिशत  करने  का  थी  प्रस्ताथ  करता

 मैं  बाल  या  रोलर  बेयरिंग  पर  आयात  शुल्क  की  सरचता  को  भी  '

 सरल  बना  रहा  हूं  जिस  पर  इस  समय  भार  और  किस्म  के

 आधार  पर  भिन्‍न-भिन्‍न  शुल्क  दरें  लगती  अब  से  सभी  बाल  या

 रोलर  बेयरिंगों  पर  25  प्रतिशत  +  प्रति  120  रुपए  का  एक  समान

 शुल्क  संशोधित  कर  संरचना  से  न्यूनवीजकीकरण  और  तस्करी

 के  प्रोत्साहन  छेँ  कमी  आने  की  संभावना

 कपड़ा  और  वस्त्र  सामान्य  उपभोक्ता  वस्तुएं  फिर  भी  कच्चे

 माल  और  निविष्टियों पर  हमारा  आयात  शुल्क  काफी  अधिक है
 जिनका  इस्तेमाल  सिन्थेटिक  रेशा  और  कपड़े  बनाने  के  लिए
 किया  जाता  इसको  ध्यान  में  रखते हुए  तथा  इस  संवेदनशील  क्षेत्र

 में  जारी  स्फीतिकारी  दबाव  को  टेखते  हुए  मैं  जाइलीनों  पर  आयात

 शुल्क  30  प्रतिशत  से  घटाकर  ।0  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताथ  करता हूं
 ताकि  डीएसटी/पीटीए  की  विनिर्माण  लागत  कम  हो  मेरा

 पीटीए  तथा  एमईजी  जो  कि  पोलियस्टर  फाइबर  तथा

 पोलियस्टर फिलामेन्ट  यान  के  विनिर्माण  के  अत्वावश्यक कच्चे  माल
 आयात  शुल्क  को  60  प्रतिशत  से  घटाकर  35  प्रतिशत  करने  का

 औी  प्रस्ताज  जो  कि  नाइलोन  का  एक  मूल  कच्चा  परत
 पर  आयात  शुल्क  को  60  प्रतिशत  से  घटाकर  45  प्रतिशत  करने

 का  प्रस्ताव  इन  प्ररिवर्तनों से  प्रयोकता  उद्योगों  के  नियेश  लागत  में

 पर्याप्त  कमी  होनी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  तैथार

 उत्पादों  की  कीमतों  में  य ेलाभ  परिलक्षित  हो  मेरा  सिंथेटिक  रेशों

 और  फिल्लामेंट  सू्तों  पर  आयात  शल्क  को  कम  करके  सममूल्य  पर

 45  प्रतिशत  करने  का  भी  प्रस्ताव

 मेरा  उद्योग  में  व्यापक  रूप  से  प्रयुक्त  होने  जाले  कलिफ्य  रसायनों

 पर  आपात  शुल्क  कम  करने  का  भी  प्रस्ताव  इथिलीन  तथा  बेंजीन
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 जैसे  मूलभूल  आपूर्ति  स्टाक  पर  आयात  शुल्क  15  प्रतिशत  से  कम

 करके  10  प्रतिशत  किया  जा  रहा  सोडा  कास्टिक  सोडा  तथा

 लाइनियर  अल्काइन  बेंजीन  पर  आयात  शुल्क  65  प्रतिशत  से  कम

 करके  40  प्रतिशत  किया  जा  रहा  एक्रीलोनिट्राइल  जैसे  कतिफ्य

 रासायनिक  मध्यवर्तीयों  पर  आयात  शुल्क  30  प्रतिशत  से  कम  करके

 20  प्रतिशत  किया  जा  रहा  मेरा  अलकोहल  आधारित  रासायनिक

 उद्योगों  की  सहायता  करने  के  लिए  शीरा  पर  आयात  शुल्क  को  65

 प्रतिशत  से  घटाकर  10  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  एलपीजी  पर  भी

 शुल्क  को  15  प्रतिशत  से  घटाकर  10  प्रतिशत  किया  जा  रहा

 इलेक्ट्रानिकी  तेजी  से  बढ़ने  वाला  उद्योग  है  जिससे  लघु  क्षेत्र  में

 रोजगार  और  विकास  की  बड़ी  संभावनाएं  परिलक्षित  होती

 अपने  पिछले  बजट  मैंने  इस  उद्योग  की  वृद्धि  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  शुल्कों  में  अत्यधिक  फेर-बदल  किया  इस  दिशा  में  अगले

 उपाय  के  रूप  में  मेरा  विनिर्दिष्ट  कच्चे  माल  तथा  छोटे  पुजों  पर  आयात

 शुल्क  को  20  प्रतिशत  तथा  30  प्रतिशत  के  मौजूदा  स्तरों  स ेकम  करके

 15  प्रतिशत  के  समान  स्तर  पर  प्रिन्टेड  सकिंट  बोड़ों  और  कलर

 मॉनीटर  ट्यूबों  सहित  इलेक्ट्रानिक  संघटकों  पर  40  प्रतिशत  से  कम

 करके  25  पापुलेटिड  प्रिन्टेड  सकिंट  बोडों  पर  50  प्रतिशत

 और  65  प्रतिशत  से  कम  करके  35  प्रतिशत  तथा  कम्प्यूटरों  पर  65

 प्रतिशत  से  कम  करके  40  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  मेरा

 इन्टिग्रेटिड  सकिंटों  और  हाई  डिस्क  ड्राइबों  पर  आयात  शुल्क  को  कम

 करके  25  प्रतिशत  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  जिससे  इन  उत्पादों  के

 अलभ्य  बसस्‍्तु  बाजार  में  कमी  होनं  की  संभावना  रंगीन

 टी  बी  की  पिक्चर  ट्यूबों  पर  आयात  शुल्क  को  65  प्रतिशत  से  घटाकर

 40  प्रतिशत  किया  जा  रहा  दूरसंचार  आप्टिकल  फाइबर  केबल

 उद्योग  को  बढावा  देने  का  प्रस्ताव  मेरा  प्रणाली  तथा  अनुप्रयोग  दोनों

 प्रकार  क॑  साफ्टवेयर  पर  आयात  शुल्क  को  कम  करके  उसे  केबल  10

 प्रतिशत  क॑  समान  स्तर  पर  लाने  का  भी  प्रस्ताव  कर  संरचना  में

 इन  परिवर्तनों  से  मुझे  आशा  है  कि  यह  उद्योग  भविष्य  में  और  भी

 गतिशीलता

 स्वास्थ्य  संबंधी  टेखघाल  को  बढ़ावा  देने  के  पिछले  बर्ष  मैंने

 चिकित्सा  उपकरणों  पर  आयात  शुल्क  की  सरंचना  को  सरल  बना  दिया

 कई  प्रकार  के  जीथन-रक्षक  उपस्करों  को  शुल्क  की  अदायगी  से

 छूट  दे  दी  थी  तथा  धर्मार्थ  अस्पतालों  के  लिए  छूट  का  लाभ  उठाने  की

 प्रमाणन  प्रक्रिया  को  समाप्त  कर  दिया  चिकित्सा  उपस्करों  के

 विनिर्माण  और  रखारखाज  को  बढ़ावा  देने  के  मैं  छूट  प्राप्त  जीजन

 रक्षक  तथा  दृष्टि  रक्षक  उपस्करों  के  सभी  पुजों  को  आयात  शुल्क  से

 पूरी  खशह  छूट  देने  का  लाभ  प्रदान  कर  रहा  पापुलेटिड  पी  सी  बी

 जैस  अन्य  शुल्क  चिकित्सा  उपस्करों  के  कुछ  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 अतिरिक्त  पुर्जों  पर  ॥$  प्रतिशत  का  आयात  शुल्क  मेरा

 लीनियर  एक्सालरेटरों  फो  पूरी  तरह  शुल्क  मुक्त  करने  का  भी  प्रस्ताव

 है  जो  कि  कैंसर  के  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  अत्यावश्यक  बहुत
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 सी  औषध  मध्यवर्तियों  पर  आयात  शुल्क  को  50  प्रतिशत  से  घटाकर

 40  प्रतिशत  करने  का  भी  प्रस्ताव

 हमारे  मुद्रण  उद्योग  के  लिए  अच्छे  किस्म  के  कागज  की

 कता  है  ताकि  वह  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  मे ंअपना  मजबूत  आधार  स्थापित

 कर  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  कागज  पर  आयात  शुल्क
 को  65  प्रतिशत  से  कम  करके  40  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव

 परिष्कृत  चमड़े  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  तथा  इसे  अधिक

 प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  के  मेरा  परिष्कृत  चमड़े  पर  निर्यात  शुल्क
 को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 कृषि  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  महत्वपूर्ण  आधार  है  और  हमारे  दो

 तिहाई  श्रमिक-बल  को  रोजगार  में  लगाए  हुए  कृषि  तथा  संबद्ध

 क्षेत्रों  को सीधे  बढ़ाया  देने  क ेलिए  मेरा  कतिपय  मर्दों  पर  आयात  शुल्क
 को  कम  करने  का  प्रस्ताव  मेरा  प्रमुख  मूल  कुक्कुट  स्टाक  पर

 आयात  शुल्क  को  30  प्रतिशत  से  घटाकर  20  प्रतिशत  करने  का

 प्रस्ताव  कुक्कुट  पालन  के  लिए  मिश्रित  दाने  क॑  रूप  में  इस्तेमाल

 किए  जाने  वाली  कतिपय  औषधियों  पर  शुल्क  को  65  प्रतिशत  स॑  कम

 करके  15  प्रतिशत  किया  जा  रहा  मत्स्य-उद्योग  के  त्लिए  ऐेरग

 कतिपय  झींगों  क  मिश्रित  खाद्य  पदार्थों  तथा  झागा  प्रसंस्करण

 तैयार  करने  क  लिए  आयात  शुल्क  को  65  प्रतिशत  स  कम

 प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  कृषि  और  संबद्ध  क्षेत्रों  का  भी  सामान्य

 मशीनरी  तथा  संघटकों  पर  आयात  शुल्कों  में  सामान्य  कटौती  करके

 बढ़ावा  दिया  तथापि  मैंने  माल्ट  और  स्टार्च  पर  आयात  शुल्क
 को  10  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  रेशम  के  कोकून  पर  30

 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  और  ओल्योपाइन  रेजिन  पर  10

 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  20  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ताकि  इन

 क्षेत्रों  क ेकिसानों  को  आवश्यक  सुरक्षा  प्रदान  की  जा

 मैं  भारत  आने  वाले  यात्रियों  के  लिए  निःशुल्क  सामान  भत्ता

 4000/-  रुपए  से  बढ़ाकर  6000/-  रुपए  करने  का  प्रस्ताव  करता

 इस  सीमा  के  मौजूदा  शुल्क  दर  100  प्रतिशत  है  जिसे  मैं  घटाकर

 80  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  मुझे  आशा  है  कि  इससे  विदेशों

 में  काम  करने  वाले  हमारे  लोगों  को  तथा  सामान्य  तौर  पर  यात्रियों  को

 सुखद  राहत  इस  वाहक  के  माध्यम  से  वस्तुओं  के

 आयात  पर  10,000/-  रुपए  तक  के  सामान  पर  100  प्रतिशत  की  दर

 से  तथा  इस  राशि  से  अधिक  मूल्य  के  समान  पर  200  प्रतिशत  की  दर

 से  आयात  शुल्क  लगता  उद्योग  क्षेत्र  की तरफ  से  काफी  लम्बे  समय

 से  यह  मांग  रही  है  कि  वाहक  के  माध्यम  से  आयातित  माल

 आयात  की  जाने  वाली  प्रत्येक  वस्तु  के  लिए  उचित  दर  पर  प्रभार

 लगाया  जाना  मैं  इसके  लिए  वित्त  विधेयक  में  प्रावधान  कर  रहा

 इस  संबंध  में  कानून  बनाए  जाने  तक  मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 वाहक  के  माध्यम  से  आयातित  माल  पर  बिना  किसी  मूल्य  सीमा  के

 80  प्रतिशत  की  दर  से  शुल्क

 अब  मैं  उत्पाद  शुल्क  संबंधी  प्रस्तावों  की  तरफ  आता
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 अपने  पूर्बबर्ती  बजटों  मैंने  सामान्य  उपयोग  की  बहुत  सी
 वस्तुओं  जैसे  संसाधित  खाद्य  दूध  से  बने

 चाय  और  काफी  पर  से  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  दे  दी
 बड़े  पैमाने  पर  उपभोग  में  लाई  जाने  बाली  अन्य  बहुत  सी  वस्तुओं  जैसे
 खाना  बनाने  का  बाइसाइकिल  और  उनके  किरोसीन

 मसालों  और  घरेलू  बर्तनों  को  भी  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  दी  जा
 रही  इस  बजट  में  दिए  गए  मेरे  प्रस्तावों  से  व्यापक  रूप  से  उपयोग
 में  लाई  जाने  वाली  वस्तुओं  पर  उत्पाद-शुल्क  के  भार  में  और  कमी

 बड़े  पैमाने  पर  प्रयोग  में  लाई  जाने  वाली  बहुत  सी  वस्तुएं
 प्लास्टिक  से  बनाई  जाती  कृषि  और  कृषि-संसाधन  में  भी  प्लास्टिक

 का  प्रयोग  बढ़  रहा  इसकी  मूल  सामग्री  पर  शुल्क  की  वर्तमान  दर

 30  प्रतिशत  मैं  प्लास्टिक  पर  शुल्क  को  दर  को  घटाकर  25  प्रतिशत

 करने  का  प्रस्ताव  करता  प्लास्टिक  की  ये  वस्तुएं  जो  इस

 समय  शुल्क  से  मुक्त  उन  पर  यह  छूट  जारी  इन  उपायों  के

 थोक  में  आयात  किए  जाने  बाले  प्लास्टिक  पर  45  से  65

 प्रतिशत  के  बीच  लगने  जाली  मौजूदा  आयात  शुल्क  कौ  दरों  में  कम

 करके  40  प्रतिशत  की  एक-समान  दर  पर  निर्धारित  किया  जा  रहा

 इस  समय  एल्यूमीनियम  के  अतिरिक्त  सभी  धातुओं  पर  15

 प्रतिशत  की  एकसमान  दर  से  उत्पाद-शुल्क  लगता  अब

 गल्यूमीनियम  पर  भी  उत्पाद-शुल्क  को  20  प्रतिशत  से  घटाकर  15

 शत  करने  का  प्रस्ताव  करता

 संबंधी  बिवादों  को  समाप्त  करने  तथा  शुल्क  संबंधी

 संरचना  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  मैं  पूंजीगत  वस्तुओं  के

 कल-पुर्जों  पर  जिसकी  मौजूदा  दरें  10  प्रतिशत  से  25

 प्रतिशत  क ेबीच  अलग-अलग  को  ।5  प्रतिशत  की  एक  समान  दर

 पर  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  करता  इससे  ऐसे  विवाद  समाप्त  हो

 जाएंगे  कि  क्या  किसी  विशेष  मद  को  धातु  की  बसस्‍्तु  माना  जाए  अथवा

 किसी  मशीन  का

 श्रम  प्रधान  फूंकनी  प्रक्रिया  से तैयार  किए  जाने  वाले  शीशे  की

 जिन  पर  इस  समय  20  प्रतिशत  की  दर  से  उत्पाद-शुल्क

 लगता  पर  भी  उत्पाद-शुल्क  को  घटाकर  ।0  प्रतिशत  की  रियायती

 दर  करने  का  प्रस्ताव  करता

 बहुत  से  माननीय  संसद  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  उद्योग  के

 कुछ  क्षेत्र  ऐसे  जो  दोनों  प्रकार  से  अत्यधिक  श्रमिक  बहुलता  वाले

 हैं  तथा  असंगठित  क्षेत्र  में  है ंऔर  बे  उत्पाद-शुल्क  से  पूर्णतः  छूट  पाने

 के  हकदार  इन  सभी  अनुरोधों  का  सम्मान  करते  हुए  मैं  निम्नलिखित

 वस्तुओं  को  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  :-

 —  एच  डी  पी  ई  और  पोलीप्रोपीलीन  जिसका
 प्रयोग  मछली  पकड़ने  वाले  जाल  और  मच्छरदानियां

 बनाने  के  लिए  किया  जाता
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 -  विद्युत  की  सहायता  के  बिना  तैयार  किए  गए  धातु  के

 -  सूत  से  बने  बिना  इलास्टिक  तथा  बारीक  बुनाई  जाले

 -  बिना  ब्रांड  वाली  सर्जीकल  तथा

 -  बिद्युत  को  सहायता  के  बिना  तैयार  किए  गए  तिरपाल  के

 उच्च  सीमा  बाली  शुल्क  दरों  को  घटाने  की  प्रक्रिया  क ेएक  भाग

 के  रूप  मैं  निम्नलिखित  वस्तुओं  पर  उत्पादन  की  दरों  को

 कम  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 -  वातित  जल  पर  50  प्रतिशत  से  40  प्रतिशत

 --  वातानकऋूलन  मशीनरी  पर  60  प्रतिशत  से  40  प्रति

 -  प्रसाधन  सामग्री  पर  50  प्रतिशत  से  40  प्रतिशत

 -  चम  झोली  टाइलों  पर  40  प्रतिशत  से  30  प्रतिशत

 --  सुगधित  एंटी-सेप्टिक  क्रीम  पर  30  प्रतिशत  से  20

 प्रतिशत

 मैं  सामान्य  उपभोग  के  कुछ  क्षेत्रों  में  भी  उत्पाद-शुल्क  को  कम

 करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 -  पॉलिमर  पेंट  पर  30  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत

 --  कोको  और  कोको  से  बनी  वस्तुओं  पर  25  प्रतिशल  से  20

 प्रतिशत

 —  माल्ट  से  बनी  खाद्य  वस्तुओं  पर  25  प्रतिशत  से  20

 प्रतिशत

 -  एस्बेस्टोस  रेशों  पर  20  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत

 -  एस्वेस्टोस  सीमेंट  की  वस्लुओं  पर  30  प्रतिशल  से  25

 प्रतिशत

 -  आड़ियो  और  बीडियो  मेग्नेटिक  टेपों  पर  30  प्रतिशत  से

 20  प्रतिशत

 -  ड्राई  सैल  बेट्रीज  पर  25  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत

 -  कोटेड  फैब्लिक्स  पर  35  प्रतिशत  से  25  प्रतिशत

 -  सेरामिक  लेबोरेट्री  बेयर  पर  ३0  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत

 --  पटाखों  पर  20  प्रतिशत  से  ।5  प्रतिशल

 -  मोटर  वाहनों  तथा  दुपहियों  के  पुर्जों  पर  20  प्रतिशत  से

 15  प्रतिशत

 --  ग्लास  कंटेनर्स  पर  30  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत

 मैं  पोलिएस्टर  फिलामेंट  यान॑  पर  उल्पाद-शुल्क  को  69  प्रतिशत

 से  घटाकर  57.5  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  यह  दर  अभी

 भी  ऊंची  है  लेकिन  राजस्थ  संबंधी  बराध्यताओं  के  कारण  इसमें  अभी

 और  कमी  करना  संभव  नहीं  आयात  शुल्कों  में  समवर्ती
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 जिसके  बारे  में  पहले  संकेत  दिया  गया  से  यह  सुनिश्चित  करने  में

 सहायता  मिलेगी  कि  उत्पाद-शुल्क  में  की  गई  कटौती  का  लाभ

 उपभोक्ताओं  तक

 बुनाई  वाले  पोलिएस्टर  धागा  उद्योग  ने  अपने  उद्योग  में  मूल्य
 वर्धन  पर  69  प्रतिशत  के  उत्पाद  शुल्क  के  भार  के  बारे  में  शिकायत

 की  मैं  बुनाई  वाल  धागे  कं  टैरिफ  मूल्य  में  उपयुक्त  समायोजन

 करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  ताकि  बुनाई  बाले  चरण  पर  ही  कुल  शुल्क
 भार  का  10.35  रुपए  प्रति  किलोग्राम  से  घटाकर  4.60  रुपए  प्रति

 किलोग्राम  किया  जा  सिलाई  धागे  जिस  पर  इस  समय

 उत्पाद-शुल्क  की  दर  23  प्रतिशत  से  69  प्रतिशत  तक  मैं  23

 प्रतिशत  की  दर  से  एक  समान  उत्पाद-शुल्क  का  प्रस्ताव  कर  रहा

 मेरे  पास  कुछ  प्रस्ताव  हैं  जो  कि  अपवंचन-रोधी  उपायों  के  रूप

 में  मैं  टाप्सਂ  पर  10  प्रतिशत  का  उत्पाद-शुल्क  लगानें  का

 प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  ताकि  ऊनी  धागा  बनाने  के  स्तर  पर  उत्पाद-शुल्क
 के  अपवबंचन  को  रोका  जा  चूंकि  मोडबाट  ऋण  सुविधा  उपलब्ध

 रहेगी  इसलिए  यह  कर  उन्हीं  लोगों  को  चुकाना  होगा  जो  यार्न  स्तर  पर

 उत्पाद  शुल्क  का  अपवंचन  करते  मैं  बसस्‍्त्रों  और  धागों  के  अवशेषों

 और  कतरनों  पर  10  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  न्यूनतम

 उत्पाद-शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  भी  कर  रहा  हूं  ताकि  अच्छी  गृणकत्ता
 वाले  वस्त्र  और  धागे  को  अपशिष्ट  के  रूप  में  पारित  करवा

 लेने  की  प्रवृत्ति  को  निरूत्साहित  किया  जा  यह  भी  स्पष्ट  किया

 जा  रहा  है  कि  अधिकांशतः  सिंथेटिक  अवशेष  से  बनने  वाले  धागे  पर

 शुल्क  की  वही  दर  लगेगी  जो  कि  स्टेपल  फाइबर  से  बनने  वाले  धागे

 पर  लगती

 विद्युत-रोधी  तारों  और  केबलों  पर  30  प्रतिशत  की  दर  से  शुल्क
 लगता  चूंकि  इन  का  घरों  और  उद्योगों  में  व्यापक  प्रयोग  होता

 इसलिए  मैं  इस  शुल्क  को  कम  करके  25  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव

 करता

 प्लास्टिक  की  बुनाई  बाली  थैलियों  के  विनिर्माताओं  की  तरफ  से

 लगातार  यह  मांग  रही  है  कि  ऐसी  थैलियों  का  प्रयोग  करने  वालों  को

 मोडबाट  की  सुविधा  प्रदान  की  अब  मैं  यह  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं
 कि  ऐंसी  प्लास्टिक  की  थैलियों  क ेसाथ-साथ  पटसन  की  थैलियों  का

 प्रयोग  करने  वालों  को  ऐसी  थैलियों  पर  अदा  किए  गए  शुल्क  पर  पूरा
 मोडबाट  क्रेडिट  दिया  ऐसी  थैलियों  का  प्रयोग  करने  वाले  मुख्य
 उपभोक्ताओं  में  से  सीमेंट  उद्योग  एक  इसके  साथ  ही  मैं  एकीकृत
 सीमेंट  कारखानों  द्वारा  निर्मित  सीमेंट  पर  उत्पाद-शुल्क  में  मामूली  वृद्धि

 करके  330  रुपए  से  बढ़कर  350  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन  तथा  छोटे

 सीमेंट  कारस्थ्रानों  द्वारा  निर्मित  सीमेंट  पर  उत्पाद-शुल्क  को  185  से

 बढाकर  200  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन  करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  खड़ी
 शाफ्ट  भटष्टियों  का  प्रयोग  करने  वाले  छोटे  सीमेंट  संयंत्रों  के

 ह

 निकासी  की  सीमा  को  भी  200  से  बढ़ाकर  300  मीट्रिक  टन  प्रति  दिन

 किया  जा  रहा
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 चाइना  और  चीनी  मिटटी  के  बर्तनों  की  कुछ  मर्दों  पर  30  प्रतिशत

 का  शुल्क  लगता  है  जो  कि  इस  उत्पाद  के  हमारे  घरों  में  बढ़ते  हुए
 सामान्य  प्रयोग  को  देखते  हुए  अधिक  प्रतीत  होता  उपभोक्‍ताओं  को

 राहत  देने  की  दृष्टि  मैं  इस  शुल्क  को  कम  करके  15  प्रतिशत  करने

 का  प्रस्ताव  करता

 लघु  एकक  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका
 निभाते  केबल  जे  ही  जिनका  पिछले  वित्तीय

 बर्ष  के  शुल्क  योग्य  वस्तुओं  का  उत्पादन  2  करोड़  रुपए  से

 अधिक  का  न  हुआ  सामान्य  लघु  उद्योग  छूट  स्कीम  के  अंतर्गत

 उत्पाद-शुल्क  की  रियायती  दरों  के  पात्र  मुझे  अभ्याबेदन  मिले  हैं

 कि  2  करोड़  रुपए  की  यह  वर्तमान  सीमा  बहुत  कम  है  और  इससे  भावी

 बिकास  हतोत्साहित  होता  इसलिए  मैं  लघु  प्रयोग  छूट  स्कीम  का

 लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  पात्रता  सीमा  को  बढ़ाकर  3  करोड़  रुपए  करने

 का  प्रस्ताव  करता

 छूट  प्राप्त  माल  के  विनिर्माताओं  की  एक  चिरस्थायी  समस्या  रही

 है  क्योंकि  उन्हें  विनिर्माण  प्रक्रिया  के  दौरान  उत्पादित  अपशिष्ट  और

 कतरनों  पर  उत्पाद-शुल्क  अदा  करना  पड़  सकता  इन  इकाइयों  को

 केवल  ऐसे  अपशिष्ट  और  कतरन  पर  शुल्क  प्रभारित  करने  के  प्रयोजन

 के  लिए  उत्पाद-शुल्क  नियंत्रण  के  अधीन  लाना  बहुत  तक॑संगत  प्रतीत

 नहीं  इस  प्रकार  मैं  उन  अपशिष्टों  और  जो  छूट  प्राप्त

 माल  के  विनिर्माण  में  उत्पन्न  होते  को  पूर्ण  रूप  से  छूट  देने  का

 प्रस्ताव  कर  रहा  इससे  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  बहुत-सारी  इकाइयों  को

 सहायता  मिलनी

 मैं  वर्गीकरण  सूचियां  फाइल  करने  की  प्रणाली  को  भी  समाप्त

 करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  पहली  1995  से  विनिर्माताओं  को

 फैक्टरी  से  माल  निकालने  के  पूर्व  कोई  बर्गीकरण  सूची  फाइल  करने

 की  आवश्यकता  नहीं

 व्यापार  और  उद्योगों  से  मोडबॉट  स्कीम  के  उदारीकरण  और

 सरलीकरण  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  होते  रहे  इसे  ध्यान  में  रखते

 मैं  मोडबॉट  नियमों  में  निम्नलिखित  छूट  देने  का  प्रस्ताव  कर  रहा

 हूं  :-

 -  बिनिर्टिष्ट  गुणवत्ता  प्रदूषण  नियंत्रण

 और  अनुसंधान  और  विकास  उपस्करों  के  लिए  मोडवॉट

 ऋण  की  अनुमति
 -  मोडवबॉट  स्कीम  के  अंतर्गत  अधिसूचित  किसी  भी  माल

 पर  शुल्क  के  भुगतान  के  लिए  मोडबॉट  ऋण  का

 -  उत्पाद-शुल्क  योग्य  माल  का  विनिर्माण  कर  रही  फैक्टरी

 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  प्रयुक्त  भटठी  लेल  और  कम

 गंधक  वाले  भारी  स्टॉक  के  लिए  मोडबॉट  ऋण  की

 अनुमति

 ह
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 मैं  मध्यबर्ती  टायर  रज्जू  वस्त्र  पर  20  प्रतिशत  का  शुल्क  लगाकर
 टायरों  में  प्रयोग  होने  बाले  टायर  यार्न  के  लिए  मोडबॉट  का  विस्तार
 करने  का

 भी  प्रस्ताव  कर  रहा  राजस्व  हानि  की  पूर्ति  करने  के
 टायरों  पर  शुल्क  की  विशिष्ट  दर्रें  लगभग  8  प्रतिशत  बढ़ाई  जा  रही
 तथापि  दुपहिए  और  तिपहिए  वाहनों  के  टायरों  पर  उत्पाद-शुल्क  में

 वृद्धि  नहीं  की  जा  रही

 मैं  औद्योगिक  वस्त्रों  पर  मोडबॉट  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव
 कर  रहा  ऊनी  बस्त्रों  के  मामले  में  मैं  मोडबॉट  का  पूरी  तरह
 विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  क्‍योंकि  ऐसे  बस्त्रों  पर  पहले  से

 ही  बुनियादी  उत्पाद  शुल्क  लगता  है  और  इन्हें  सीमित  मोडबॉट

 सुविधाएं  प्राप्त  होती  *

 मैं  मोटे  तौर  पर  सुव्यवस्थित  नामाबली  प्रणाली  के  आधार  पर

 यस्त्रों  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का  भी  प्रस्ताव  कर  रहा  यह
 वर्गीकरण  संबंधी  विवादों  को कम  करने  में  सहायक

 मूल्यों  में  वृद्धि  के  मैं  सिगरटों  पर  शुल्क  को  मौजूदा
 विशिष्ट  दरों  में  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  का  प्रस्ताव  कर  रहा

 मैंने  सीमाशुल्क  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  नमक

 अधिनियम  और  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमाशुल्क  टैरिफों  में  परिवर्तन

 करते  हुए  वित्त  विधेयक  में  कतिपय  संशोधन  करने  का  भी  प्रस्ताव

 किया  इनमें  सुव्यवस्थित  जस्‍्तु  विवरण  और  कूटबंधन

 जिसे  सुव्यवस्थित  प्रणाली  पर  अंतर्राष्ट्रीय  अभिसमय  के  अनुसार  हमारे

 देश  द्वारा  अपनाया  गया  में  संशोधनों  के  आधार  पर  सीमा  शुल्क  में

 कतिपय  परिणामी  संशोधन  शामिल  ये  संशोधन  मात्र  योग्य  बनाने

 याले  उपबंध  हैं  और  इनमें  महत्वपूर्ण  राजस्व  संबंधी  अर्थापत्ति  नहीं

 सदन  का  समय  बचाने  के  लिए  मेरा  उन्हें  दोहराने  का  प्रस्ताव  नहीं

 उत्पाद  शुल्कों  में  वृद्धि  से  335  करोड़  रुपए  का  राजस्थ  अभिलाभ

 प्राप्त  होता  अनुमानित  है  जबकि  पूरे  वर्ष  में  राहतों  की  राशि  646  करोड़

 रुपए  की  3।।  करोड़  रुपए  की  कुल  निबल  हानि  में  केन्द्र

 को  203  करोड़  रुपए  और  राज्यों को  108  करोड़  रुपए  की  हानि
 सीमा  शुल्क  के  प्रस्तावों  के  परिणामस्वरूप  1179  करोड़  रुपए  की

 राजस्थ  हानि  अनुमान  लगाने  की  पारम्परिक  विधियों  का  प्रयोग  .

 करते  प्रत्यक्ष  करों  में  प्रस्तावित  परिवर्तनों
 से
 आयकर  में  लगभग

 900  करोड़  रुपए  का  राजस्व  हानि  होने  का  अनुमान  जिसमें  से  राज्यों

 को  लगभग  700  करोड़  रुपए  की  हानि  इस  केन्द्र
 की कुल

 निवल  हानि  1582  करोड़  रुपए

 हानि  का  पता  लगाने  बाली  इन  विधियों  के  अंतर्गत

 युक्तिकरण  और  सुधरे  हुए  कर  अनुपालन से
 प्राप्त  अभिलेखों  को

 पर्याप्त  रूप  से  हिसाब  में  नहीं  लिया  गया  पिछले  वर्ष  ऐसा  लगता

 था  कि  पारम्परिक  अनुमानों  के  आधार  पर  राजस्व  प्रस्तावों  से  होने

 बाली  निबल  हानि  4000  करोड़  रुपए  से  अधिक  आंकी  गई

 मैंने  घोषणा  की  थी  कि  अनुपालन  और  बेहतर  प्रशासन  से  होने
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 वाले  अभिलाभों  के  कारण  हमारी  राजस्थ  प्राप्तियों  को  कोई  हानि  नहीं

 यह  आशाबादिता  यर्ष  1994-95  के  संशोधित  अनुमानों  में

 यथाप्रदर्शित  निष्पादन  द्वारा  पूर्णतः  उचित  सिद्ध  हुई  बजट  में  मैंने

 जिन  कर  संबंधी  परिवर्तनों  का  प्रस्ताव  किया  है  वे  अनिषायंतः  पिछले

 वर्ष  में  किए  गए  प्रयासों  को  जारी  रखे  रहना  हैं  और  मुझे  विश्यास  है

 कि  सुधार  से  होने  वाले  अभिलाभ  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  कोई  राजस्थ

 हानि  नहीं  मैं  अपने  बजट  प्रस्तावों  से  किसी  राजस्व

 हानि  का  अनुमान  नहीं  कर  रहा  इसलिए  राजकोषीय  घाटा  सकल

 घरेलू  उत्पाद  के  5.5  प्रतिशल  पर  स्थिर

 सीमाशुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  में  परिषर्तन  करने  बाली  अधिसूचनाओं
 की  प्रतिलिपियां  यथासमय  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  मैंने  अपने  प्रथम  बजट  भाषण

 में  कहा  था  कि  दुनियां  की  कोई  भी  शक्ति  ऐसे  ब्िचार  को  नहीं  रोक

 जिसे  सार्थक  बनाने  का  समय  आ  गया  मैंने  यह  भी  कहा

 था  कि  मुख्य  आर्थिक  शक्ति  के  रूप  में  भारत  का  आबिर्भाव  ऐसा  ही

 एक  बियार  भारत  के  पुनरुत्थान  की  इसी  परिकल्पना  ने  हमारी

 आर्थिक  नीतियों  को  प्रेरित  किया  जिसके  माध्यम  से  एशिया  में

 भारत  को  एक  आर्थिक  महाशक्ति  के  रूप  में  उचित  स्थान  दिलाया  जा

 हमारी  सरकार  ने  इस  परिकल्पना  को  वास्तविकता  में  बदलने

 के  लिए  कठोर  परिश्रम  किया  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सदन  मुझसे

 सहमत  होगा  कि  हमारे  प्रयासों  को  काफी  सफलता  मिली  हमने

 क्रियात्मक  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  विकास  के  लिए  हमारी  जनता  की

 सामूहिक  इच्छा  को  जुटाना  याहा  जो  हमें  उत्कृष्टता  और  सामाजिक

 न्याय  के  दोहरे  लक्ष्य  के  प्रति  बचनबद्ध  करता  लोकतांत्रिक

 व्यवस्था  और  कानून  के  शासन  और  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  के  लिए

 प्रतिबद्ध  मुक्त  समाज  के  ढांचे  में  व्यापक  सामाजिक  और  आर्थिक

 परिवर्तन  लाने  के  लिए  भारत  जैसे  आकार  और  बिबिधता  वाले  देश

 की  तरह  विश्व  में  और  कोई  उदाहरण  नहीं  इसलिए  भारत  का

 अनुभव  अत्यधिक  विश्वव्यापी  महत्थ  रखता  है  और  विश्य  निश्चित

 रूप  से  हमारी  ओर  दिलचस्पी  और  आशाभरी  नजरों  से  देख  रहा

 जैसा  मैं  देखता  भारत  अभूतपूर्व  अवसरों  के  द्वार  पर  खड़ा  है

 बशर्ते  कि  हमारे  पास  उनका  लाभ  उठाने  की  बुद्धिमानी  हमने  एक

 अच्छी  शुरुआत  की  है  परंतु  अभी  भी  हमें  बहुत  कुछ  करना  शेष

 हमें  अपने  प्रयासों  में  दृढ़  रहना  इसके  लिए  कठोर  परिश्रम  और

 त्याग  करने  तथा  समाज  के  सभी  वर्गों  के  लिए  अनुशासन  की

 भावना  पैदा  करने  की  आवश्यकता  हमें  यह  नहों  भुलना  चाहिए

 कि  राष्ट्रीय  उत्पादकता  में  चौतरफा  वृद्धि  होने  स ेहमारी  जनता  के  लिए

 अपेक्षाकृत  उच्च  जीवन  स्तर  एक  वास्तविकता  नन  सकता

 स्पष्टतया  इसका  कोई  सुगम  मार्ग  नहीं  हम  आसानी  से  समृद्धि  का

 मार्ग  तय  नहीं  कर  हम  जो  राजनीति  में  उनका  एक  विशेष

 उत्तरदायित्थ  राष्ट्र-निर्माण  के  मूलभूत  काय॑  से  लोगों  का  ध्यान
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 हटाने  के  लिए  प्रतिस्पर्धी  राजनीति  का  अनुसरण  करने  की  अनुमति
 नहीं  दी  जानी  जैसा  जवाहर  लाल  नेहरू  अक्सर  कहा  करते

 भारत  है  तो  सब  कुछ  वरना  कुछ  नहीं।“इस  देश  में

 राजनीति  को  आदर्शबाद  और  आत्म-बलिदान  की  उस  भावना  को

 पुनःग्रहण  करना  जिसने  हमारे  स्वतंत्रता  संग्राम  को  प्रेरणा  दी  थी

 और  उसे  सामाजिक  परिवर्तन  का  एक  उद्देश्यपूर्ण  साधन  बनना

 अब  विश्राम  करने  अथवा  अपनी  ऊर्जा  को  अलगावबादी  कार्यों  में  नष्ट

 करने  का  समय  नहीं  यह  समय  हमारे  उस  सामूहिक  संकल्प  के  प्रति

 पुन:निष्ठा  दर्शाने  और  पुनःसमर्थन  करने  का  जिसके  अंतर्गत  हमें

 अपने  गणतंत्र  के  मूल  निर्माताओं  के  सपनों  के  अनुरूप  एक  नए  भारत

 के  निर्माण  क ेलिए  अनथक  कार्य  करना  यह  एक  ऐसा  भारत

 जिसमें  हमारी  आने  वाली  पीढ़ियां  प्रतिष्ठा  और  आत्मसम्मान  भरा

 जीवन  व्यतीत  कर  सकेंगी  और  भारतीय  कहलाने  में  गर्व  महसूस  करेंगी

 तथा  सदी  की  चुनौतियों  का  प्रभावी  रूप  से  सामना  कर

 जैसा  कि  शायर  इकबाल  ने  कहा  था  :

 है  काम  अभी  बाकी

 नूरे  तौहीद  इतमाम  अभी  बाकी

 माननीय  अध्यक्ष  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  यह  बजट  इस  े
 महान  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करता

 1995  वित्त  1995  268
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 वित्त  1995*

 विस  मंत्री  मनमोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्त

 वर्ष  1995-96  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  प्रभावी

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्त  वर्ष  1995-96  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के

 वित्तीय  प्रस्तावों  को  प्रभावी  करने  वाले  विधेयक

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं।**

 अध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  1995-96  पुरःस्थापित  किया

 गया

 सभा  20  1995  को  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती
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 तत्पश्चात्‌ लोक  सभा  20  1995/29

 1916  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 हे  दिनांक  ।5.3.1995  के  भारत  के  राजपत्र  भाग
 में

 हज
 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से


